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 +618,  झोसतो  उधा  चोधरो  :  क्‍या  विदेद्ञ  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  5  1986  के  टाइम्सਂ  में
 शित  इस  समाचार  की  भोर  दिलाया  गया  है  कि  दक्षिण  श्रफ्रोका  में  नाताल  प्रान्त  में  बसे  भारतीय

 समुदाय  के  लोगों  में  पीटरमेरीट्स  वर्ग  स्थित  उस  इमारत  जहां  के  बारे  में  यह  माना  जाता  है
 कि  महात्मा  गांधी  वहां  रहते  गिराये  जाने  के  कथित  प्रयास  से  रोष  व्याप्त  है  ।

 (4)  यदि  तो  क्‍या  इस  मामले  से  सम्बन्धित  तथ्यों  का  पता  लगाया  गया  है  ;
 झौर

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  है  भ्रौर  हमारे  युग  के  महान  नेता  से  सम्बद्ध
 इस  हमारत  के  संरक्षण  झभौर  रखरखाव  के  लिए  उस  देश  के  साथ  यह  मामला  उठाने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?  ॥

 विदेज्ञ  मंत्री  :  सरकार  ने  5  1986  को

 टाइम्सਂ  में  छपी  इस  भ्राशय  की  खबर  देखी  है  कि  एक  पुराना  जीर्ण  शीर्णा  भवन  पीटरमरित्जबर्ग
 दक्षिण  भ्रफ्रोका  में  मारतीय  समुदाय  के  बीच  विवाद  का  केन्द्र  बन  गया  इस  मकान  के  बारे
 में  ऐसा  विधवास  किया  जाता  है  कि  श्रपने  दक्षिण  भ्रफ्रीका  प्रवास  के  दौरान  महात्मा  गांधी  इसमें

 ठहरे  थे  झोर  भब  इसे  गिराने  की  धमकी  दी  गई

 भौर  ऐसा  लगता  है  कि  यह  खबर  ट्रस्ट  झाफ  साउथ  प्रफ्रीकाਂ  की
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 दी  हुई  है  लेकिन  इसके  बारे  में  श्रलग  से  कोई  पुष्टि  प्राप्त  नहीं  हुई  यह  सभी  जानते हैं  कि
 भ्रपनी  नीति  के  भ्नुसार  जिस  पर  हम  बराबर  चल  रहे  हैं  हम  दक्षिण  झफ़ोका  के  जातिवादी  शासन

 के  साथ  कोई  सम्पर्क  नहीं  रखते  ।  फिर  भी  सरकार  पड़ौसी  अफ्रीकी  राज्यों  में  भ्पने  मिशनों  के
 साथ  सम्पक  बनाए  हुए  हैं  भ्ौर  इस  बात  की  कोंशिंशं  कर  रही  है  कि  दक्षिण  भ्रफ़ीका  के  हाल

 पर  नजदीक  से  निगाह  रखी  जा  सके  ।  हम  दक्षिण  पश्रफ्रीकी  मुक्ति  श्रांदोलनों  क ेसाथ  भी  सम्पर्क

 बनाए  हुए

 मधु  दंडवते  :  प्रापकी  सूचना  क्‍या  शाप  नहीं  जानते  कि  गाँघी  जी  कहां
 ठहरे  थे  ?

 श्रीमती  उषा  चोधरी  :  उपाध्यक्ष  भारत  की  भूमिका  यह  रही  है  कि  वह  दुनिया
 में  शांति  भौर  एकता  का  एक  मैया  रास्ता  कायम  करना  चाहतौ  इसलिये  हमारा  फर्ज  होता  है
 कि  एक  नया  रास्ता  बनाते  समम्र  इस  बात  का  भी  ध्याव  रखें  कि  कहीं  हमारे  पुराने  कदमों  के

 निशान  न  मिट  दक्षिण  भ्रफ्रीका  से  हमारे  राजनंतिक  सम्बन्ध  हों  या  न  लेकिन  जहां
 झाज  भी  वर्ग  संघ  की  भ्रग्नि  की  ज्वाला  भड़क  रही  उसे  हम  रोके  ।  महात्मा  गांधी  जी  की  याद

 को  कायम  रखने  के  लिए  श्र  अ्रपनी  संस्कृत्ति  वहां  बननये  रखने  के  लिए  यह  शभ्रावश्यक  हो  जाता

 है  कि  प्रपनी  एजेंसियों  के  माध्यम  से  श्रोर  भ्रड़्ोस-पड़ोस  के  देशों  के  माध्यम  से  वहां  इन्क्वायरी  हो
 क्‍या  आप  जेसी  संस्था  से  वहां  बस्ती  कायम  रखने  के  लिए  श्रींरਂ  ट्सक्री

 प्रोटेक्सस  लिए  कोई  र  विभदों  करंनें  अब  रहै  हैं  ?

 क्री  भगंते  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  माकतीय  सदस्या  की  बात  से  सहमत  हूं
 कि  हमारे  पुराने  कदमों  की  याद  हमेशा  बनी  रहे  भोर  इतिहास  में  महात्मा  गांधी  जी  की  यादगारी
 को  अक्षुणणा  रखना  हमारा  परम  कतंव्य  जहां  तक  साउथ  भ्रफ़ोका  का  सवाल  उनसे  हमारा
 कोई  सम्बन्ध  नहीं  यूनाइटिड  नेशन  की  बात  माननीया  सदस्या  ने  कही  कि  उसके  द्वारा  हम

 कुछ  जानकारी  प्राप्त  उस  संबंध  में  मैं  कहना  चाह्ेँगा  कि  युनाइटिड  नेशन  का  भी  कोई
 सम्बन्ध  नहीं  है  :  वहां  से  साउथ  अफ्रोका  निकाला  जा  चुका  है  |  जैसा  कि  मैंने  बताया  कि
 पास  के  जो  पड़ोसी  फ्रन्टल  स्टेट  उनके  मिद्ञन  से  भी  कहा  है  कि  उनकीं  गतिविधियों  की

 कांरी  प्राप्त  साउथ-श्रफ्रोका  की  आजादी  की  जो  संस्थायें  उनसे  भी  हम  बातचीत  करने
 में  लगे  हैं  ताकि  वे  भी  इसकी  तहकीकात  कर  सके  ।

 श्री  तुलसो  रास  :  उपाध्यक्ष  दक्षिण  अफ्रीका  में  इसाईयीं  की  सरकार

 हमारे  हिन्दुस्तान  में  भी  इसाईयों  की  कई  चीजें  हैं  जिसको  कि  हमारी  संरकार  पूरी  हिफाजत  से
 देख  रही  है  ।  हमारे  पूज्य  बापू  जी  जहां  रहते  उस  मकान  को  तोड़ना  हमारे  लिए  उतनौं  ही
 महत्व  की  चौज  जितना  उने  लोगों  +  श्रौर  उमर  लोगों  की  जो  चीजें  हमारे“हिन्दुस्तान  के
 झग्दर  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  भाप  उसकी  चर्चा  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?  उसकी  चर्चा  मत  कीजिए  |

 ककायेवाही  घलांत  में  सस्मज्षिस  तहीं  किया  गया  4  ॥॒
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 श्री  जयपाल  रेड्डी  :  इसे  कार्यवाही  व॒तांत  में  सम्मिलित  करने  की  श्रनुमत्ति  नहीं  दी

 जानी

 उपाध्यक्ष  महोदग  :  मैं  इसे  पसन्द  नहीं  करता  क्योंकि  हमारे  भारतीय  हमारे  ईसाई  वहां
 है  ।  झाप  इसकी  चर्चा  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?  महात्मा  गांधो  के  निवास  के  बारे  में  प्राप  क्या  चाहते

 क्री  तुलेसी  राब  :  उनकी  चीजों  की  हमारी  म्वरकार  यहां  हिन्दुस्तान  में  हिफाजत  कर

 रही  हमारे  पूज्य  बापू  जी  जिस  घर  में  रहते  थे  उसको  तोड़ना  कितनी  खराब  बात  है  ?
 उसके  लिए'"हमारी  हिन्दुस्तान  की  सरकार  का  क्‍या  करने  का  विचार  है  ?  वह  इृश्व  सम्ब्नन्ध  में
 क्या  करने  को  सोच  रही  है

 भगत  :  उपाध्यक्ष  इसमें  धर्म  का  सबाल  नहीं  है  |  धर्म  का  भेद

 लाना  तो  उचित  नहों  पुज्य  बापू  तों  सभी  धर्मों  के  समर्थक  थे  श्रौर  सभी  धर्मों  का  बराबर
 झादर  करते  भरे  ।  यहां  रंगभेद  का  सवाल  श्रपार्थाइड  का  सवाल  है  और  इसको  खत्म  करने  के

 लिये  गांधी  जी  ने  वहां  इसके  श्रांदोलन  की  शुरूआत  की  जंसा  मैंने  बताया  कि  उनसे  हमारा
 सीधा  संबंध  नहीं  श्रगर  वह  उसको  तोड़ना  चाहते  हैं  या  तोड़  रहे  होंगे  तो  उसके  लिए  हम
 सीधे  तो  कुछ  नहीं  कर  सकते  |  लेकिन  गांधो  जी  के  जो  ज्वलन्त  उदाहकरा  हैं  उनकी  भ्रक्षण्ता
 रखने के  लिए  जो  कुछ  भी  हम  से  हो  सकेगा  वह  हम  करेंगे  ।  हम  दूसरी  एजेंसीज  के  द्वारा  उसकी

 तहकीकात  कर  रहे  हैं  श्रोर  जो  कुछ  हो  सकता  है  वह  कर  रहे  हैं  ।

 श्रो  तुलसी  राम  :  उपाध्यक्ष  मैंने  धर्म  की  बात  नहीं  की  ।  उनकी  सम्पत्ति  को

 वहां  की  सरकार  हाथ  नहीं  लगाए  इसके  लिए  हमारी  सरकार  क्‍या  कर  रही  है  ?

 श्री  रघमन्दन  लाल  भाटिया  :  महात्मा  गांधी  ने  दक्षिण  भ्रफ्रोका  में  सन्‌  1920  से

 पूर्व  काम  किया  60-65  साल  बीत  गए  जहां  वह  रहते  थे  वहां  भारत  सरकार  ने  एक
 स्मारक  बनाने  पर  विचार  क्‍यों  नहीं  क्रिया  ?  हमें  प्रब  खबर  मिली  है  कि  वे  इस  इमारत  को  गिराने
 जा  रहे  जहां  चाह  है  वहां  राह

 उ्ेध्यक्ष  महोदय  :  इस  बारे  में  श्राप  क्या  कुछ  नया  कहना  चाहते  हैं  ?

 श्री  रघुनन्दन  लाल  माटिया  :  जहां  चाह  है  वहां  राह  ऐसी  बहुत  सी  एजेंसियां  हैं
 जिनके  माध्यम  से  उनसे  सम्फ्क  किया  जा  सकता  है  इस  स्मारक  को  बनाये  रखना  जरूरी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  दो  झापका  यह  सुकराव

 :  मथु  दंडल्ते  :  उपाध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  इस  प्रश्न  का  जिस  सरसरे  तौर  पर
 जवाब्न  दिया  है  उससे  मुझे  वास्तव  में  हेरानी  प्रदन  के  ब्रथम  भाग  के  उत्तर  में  उन्होंने  कहा  है
 कि  भ्रफ्रोका  में  भारतोय  समुदाय  के  लोगों  में  यह  विवाद  है  कि  गह  गांधी  जी  का  निवास  स्थान
 था  या  महज  भारतीय  समुद'य  पर  जिम्मेवारी  थोप  देना  नहीं  यह
 महात्मा  गांधो  का  निवास  स्थान  था  ।  जिन्होंने  सत्याग्रह  भौर  भ्रहिसा  का  भपना  अनुभव  वहीं  प्राप्त
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 किया  था  इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हुं  कि  वहां  हमारे  प्रतिनिधियों  के  माध्यम

 से  यह  पता  लगाने  के  लिये  क्या  कोई  स्वतन्त्र  जांच  की  गई  है  कि  वह  गांधी  जी  का  सरकारी
 निवास  स्थान  था  या  नहीं  ?  श्रगर  है  तो  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?  यहां  मैं  यह  जरूर  कहना
 चाहता  हूं  कि  ऐतिहासिक  घटनाश्रों  भ्रौर  इमारतों  के  प्रति  उनका  दृष्टिकोण  बहुत  चलताऊ
 इसका  सबसे  बड़िया  उदाहरण  यह  है|  इसी  शहर  दिल्‍ली  में  मिर्जा  गालिब  का  जन्म  स्थान  महज
 एक  कोयला  गोदाम  के  भ्रधिक  कुछ  नहीं  इतिहास  के  प्रति  उनका  यह  रवंया  क्या  वे

 इस  रवंये  में  परिवर्तन  लाकर  महात्मा  गांधी  के  प्रति  भ्नधिक  भ्रादर  का  प्रदर्शन  करेंगे  भौर  पता

 लगायेंगे  कि  वह  कहां  रहते  थे  श्रौर  उस  भवन  की  सुरक्षा  की  जाती  है  या  नहीं  ।

 श्री  मगत  :  मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  प्रश्न  की  शोर  दिलाता  ,
 शश्न  4

 टाईंम्तਂ  को  उद्धत  करते  हुये  स्पष्ट  कहा  गया  है  के  बारे  में  यह  माना  जाता

 है  कि  महात्मा  गांधी  वहां  रहते  थे  ।”  प्रश्न  यह  है  ।

 मधु  दंडवते  :  भाप  हिन्दुस्तान  टाइम्स  के  श्रनुसार  क्‍यों  चलते  हैं  ?  श्रापकी  सूचना
 क्‍या

 श्री  मगत  :  उत्तर  के  ये  मांपदंड  श्राप  एक  जाने  माने  सांसद  हैं  ।

 सधु  दंडबते  :  ये  हिन्दुस्तान  टाईम्स  के  मापदंड  हैं  ।  भ्ापका  मापदंड  क्या  है  है|

 श्री  मगत  :  मैं  आपके  शअ्रश्न  का  जवाब  दू  गा  ।  उत्तर  को  स्पष्ट  कर  रहा  हूं  ।

 भपने  उत्तर  के  माग  में  मैंने  जो  कुछ  कहा  था  वह  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  हुआ
 क्योंकि  प्रश्न  में  प्रत्यक्ष  तौर  पर  भ्रौर  बहुत  स्पष्ट  रूप  से  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  छपी  ख़बर  का
 डल्लेख  है  जिसमें  कहा  गया  था  माना  जाता

 हमारे  पास  जो  सूचना  है  उसके  भनुसार  मैं  कह  सकता  हूं  कि  जहां  तक  इस
 रिपोर्ट  विशेष  का  श्रर्थात्‌  टाइम्सਂ  की  रिपोर्ट  का  सम्बन्ध  है  हमें  कोई  ऐसे  प्रमाण  नहीं
 मिले  हैं  जिनसे  यह  पुष्टि  हो  कि  गांधी  जी  कभी  मकान  में  रहे  थे  और  वास्तव  में  इसका  कोई
 महत्व  है  ।  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  की  गई  उत्सुकता  को  देखते  हुए  श्रागे  भोर  जांच  की
 जायेगी  ओर  भ्रगर  इस  बात  की  पुष्टि  हो  गई  कि  गांधी  जी  वहां  रहे  थे  तो  हम  उसकी  उस  सौमा
 तक  सुरक्षा  करने  का  प्रयास  करेंगे  जिस  सीमा  तक  वहां  की  परिस्थितियों  में  हम  कर  सकते  हैं  ।

 मधु  दंडबते  :  दिल्‍ली  मिर्जा  गालिब  का  जन्म  स्थान  भी  इसे  दिललो  शहर  में
 कोयला  गोदाम  में  मत  बदलिये  ।

 आमतो  कृष्णा  साहो  :  उपाध्यक्ष  अपने  जवाब  में  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि
 बारों  में  ऐसा  निकला  है  लेकिन  उसकी  पुष्टि  हीं  हुई  है  ”  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  जानना  चाहती  हूं  यदि
 झखबारों  में  यह  समाचार  निकला  है  कि  महात्मा  गांधी  का  जहां  जन्म  स्थान  था  उसको  जल्ला
 दिया  उसका  फोटो  भो  निकला  तो  क्या  वहां  की  सरकार  को  यहां  से  पत्र  लिखा  गया  ?
 यदि  तो  उस  सन्दर्भ  में  उसका  कया  उत्तर  श्राया  ?

 |

 झो  भगत  :  समाचार  पत्र  में  जो  निकला  है  बह  मैंने  जेकिन  बहां  को



 19  1968  मौलिक  उतरे

 सरकार  से  हमारा  कोई  सरोकार  नहीं  हमारे  सार  सम्बन्ध  टूटे  हुए  हम  उनको  सीधा

 पत्र  नहीं  लिखेंगे  भ्रौर  न  लिखना  ही  चाहते  हैं  ।

 झो  जयपाल  रेड्डो  :  समाचार  पत्रों  की  खबर  के  श्रनुसांर
 इस  भवन

 जहां  ऐसा  विश्वास  किया  जाता  है  कि  महात्मा  गांधी  जी  ठहरे  मारतीय  समुदाय  के  एक  वर्ग

 द्वारा  एक  बहुमंजिला  इमारत  बनाने  के  लिए  गिरा  देने  का  प्रस्ताव  क्या  यह  सच  क्‍या

 ऐसे  कोई  उपाय  नहीं  हैं  कि  दक्षिणी  श्रफ्रीका  में  हमारे  श्रपने  समुदाय  के  लोगों  से  हम  मिल  सके  ?

 हाल  ही  में  केवल  एक  झ्राये  समाज  दल  को  वहां  जाने  को  भ्रनुमति  दी  गई  थी  ।  उस  दल  द्वारा  दी

 गई  सूचना  कया  है  ?

 मधु  दंडबते  :  मन्‍्त्री  महोदय  को  गांधी  जी  के  बारे  में  कोई  चिन्ता  नहीं  है  :

 भरी  मगत  :  हमें  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है  कि  इस  भवन  का  निर्माण
 एक  बहुमंजिला  इमारत  के  रूप  में  किया  जाना  इस  बात  को  सत्यता  के  बारे  में  हंमारे  पास  जो

 सूचना  है  वह  यह  है  कि  वही  भवन  जहां  गांधी  जो  ठहर  थे  ज॑ंसा  कि  हमने  कहा  है  मेरा  भ्रभिप्राय

 है  कि  वर्तमान  स्थिति  यह  है  कि'**  )
 थो  एस  जयपाल  रेडडो  :  इस  प्रस्ताव  के  पीछे  कि  वहां  एक  बहुमंजिला  भवन  का  निर्माण

 करना
 ह॒

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संख्या  राम  प्यारे  श्रनुपस्थित  ।  श्री  उत्तम

 राठोड़  ध्नुपस्थित  ।  प्रश्न  संख्या  भ्रजय  भ्रनुपस्थित  ।

 भी  लंका  में  जातीय  समस्या  का.हल  ठुकराया  जाना

 +621.  श्री  झ्रतोश  चन्द्र  :

 .  श्री  कुलन्दईवलू  :  क्‍या  विदेश्ञ  मंत्री  यह  बताने  को  कृपः  करेगे  कि  :

 )  कया  श्री  लंका  सरकार  ने  व  मिलों  की  जातीय  समस्या  के  लिये  राजनीतिक  हल
 निकालने  का  प्रस्ताव  ठुकरा  दिया

 क्‍या  भारत  में  नियुक्त  श्री  लंका  के  उच्चायुक्त  ने  इस  समस्या  के  कुछ  मुद्दों  पर

 हाल  ही  में  केन्द्रीय  सरकार  से  बातचीत  की

 यदि  तो  इस  बातचीत  के  क्या  परिणाम  भर

 इस  संबंध  में  भौर  क्‍या  कदम  उठाने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 विदेश  मंत्रो  :  हां  |  श्री  लंका  सरकार  ने

 द्वारा  प्रस्तुत  प्रस्तावों  को  भ्रस्वीकार  कर  दिया  इससे  पहले  व  मिल  दलों  ने  श्री  लंका  सरकार
 द्वारा  प्रस्तुत  प्रस्तावों  को  भ्रस्वीकार  कर  दिया  था  ।

 श्रो  लंका  के  हाई  कमीश्नर  19  1986  को  प्रधान  मंत्री  से  मिले  उन्होंने
 चूतपूर्व  विदेश  सचिव  से  भी  कुछ  मसलों  पर  भ्रलग  से  विचार-विमर्श  किया  था  ।

 हाई  कमीइनर  ने  श्री  लंका  सरकार  को  स्थिति  स्पष्ट  की  उन्होंने  ओोलंका
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 सरकार  की  इस  वचनवद्धना  को  दोहराया  कि  वह  इस  समस्या  का  राजनंतिक  समाघान  चाहती

 है  भोर  वह  मी  कहा  कि  वह  यह  भी  चाहतो  है  कि  इस  प्रकार  के  समाघान  की  दिशा  में  भारत

 की  सहायता  निरंतर  मिलती  प्रधानमंत्री  ने  हाई  कमीशनर  को  यह  बताया  था  कि  श्रीलंका
 से  मिलने  वाली  परस्पर  विरोधी  खबरों  के  कारणा  तथा  व  मिल  जनता  पर  श्रीलंका  की  सुरक्षा
 सेनाप्लों  की  कार्यवाहियों  के कारण  भी  उनकी  सरकार  चिन्तित  श्री  लंका  के  हाई  कमीशनर

 को  सरकार  के  इस  विचार  से  एक  बार  फिर  अश्रवगत  कराया  गया  कि  इस  जातीय  समस्या  का

 कोई  सेनिक  समाधान  नहीं  हो  सकता  राजनेत्रिक  समाधान  के  लिए  उपयुक्त  वातावरण  तंयार

 करने  की  जिम्मेदारी  श्रीलंका  सरकार  की  ही

 प्रागे  क्या  कदम  उठाये  जाने  इसका  फंसला  इस  बात  को  देखकर  ही  किया
 जायेगा  कि  भ्रागे  क्य्रा  हालात  बनते  हैं  ।

 थ्री  ध्मतोश  चन्द्र  सिन्हा  :  उपाध्यक्ष  श्रीलंका  के  उच्चायुक्त  महोदय  द्वारा  दिये

 गये  भ्राश्वासन  के  बावजूद  भी  श्रीलंका  में  जातीय  समस्या  के  हल  के  लिए  श्रीलंका  सरकार

 राजनैतिक  हल  रोजने  की  श्रपेक्षा  सैनिक  हल  के  प्रति  कटिबद्ध  प्रतीत  होती  तमिल  ग्रान्दोलन

 को  कुचलने  के  लिए  इकट्ठे  किये  जा  रहे  विभिन्‍न  किस्म  के  हथियारों  श्र  सभी  श्रावश्यक  वस्तुश्ों
 के  बारे  में  हम  खबर  सुनते  भ्रा  रहे  हैं  ।  सम्मवत  या  श्रीलंका  सरकार  यह  सोच  रही  है  कि  दमन

 इस  ह॒द  तक  हो  सकता  है  कि  सेना  हावी  हो  जायेगी  या  तमिल  आन्दोलन  इतना  कमजोर  पड़
 जायेगा  कि  भ्रन्त  में  श्रोलंका  सरकार  राजनंतिक  हल  के  लिए  जो  भी  शर्ते  रखेगी  तमिल

 प्राद्धोलनकारियों  के  पाप्त  उन्हें  स्वीकार  करने  के  श्रतिरिक्त  कोई  चारा  नहीं  होगा  ।  इन  हालात
 मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  सरकार  या  फिलिस्तीनी  मुक्त

 संगठन  की  तरह  ही  तमिल  मुक्ति  आन्दोलन  या  संयुक्त  तमिल  मुक्ति  मोर्चे  को  मान्यता
 देने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 क्री  भगत  :  महोदय  ऐसा  कोई  विचार  नहीं  क्योंकि  शुरू  से  ही  हमारा
 यह  रुख  रहा  है---मारत  सरकार  का  यह  रुख  है  कि  यह  श्रीलंका  का  ञ्रान्तरिक  मामला

 भोौर-यदयपरि  हमते  हस  बात  को  जोरदार  शब्दों  में  कहा  सभा  वहां  हो  रहे  नरसंहार  या
 सेनिक  हल  थौपने  के  लिये  किये  जा  रहे  प्रयासों  की  पूरी  जानकारी  हमने  श्रीलंका  सरकार
 को  ब्रेताबनी  दी  है  कि  यह  राजनेतिक  मसला  था  जिसका  उन्हें  हल  ढूढ़ना  हमने  यह  कहा
 था  कि  यह  हमारा  विश्वास  और  नीति  है  कि  इस  मसले  का  राजनंतिक  ढंग  से  विधार

 विमश्  सम्बन्धित  पक्ष  में  श्रापस  में  शान्तिपूर्ण  वार्ता  करके  किया  जा  सकता  है  जो

 श्रीलंका  की  एकता  भ्रौर  अ्रखण्डता  को  भी  ध्यान  में  रखे  ।  इसलिए  हम  शान्‍्तिपूर्णा  हल  के  पक्ष  में
 तो  भ्राकांक्षाओं  को  पूरा  किये  जाने  हैं  साथ  ही  हम  तमिल  जातीय  समुदायों  की  न्यायपूर्णे  के  पक्ष
 में  हैं  चौर  हम  बातचीत  के  जरिये  सहायता  कर  रहे  हैं  भौर  इस  हालत  में  हम  सैनिक  हल  के

 विरुद्ध  वहां  प्रतिदिन  नरसंहार  हो  रहा  है  जो  हम  समाचार  पत्रों  में  पढ़ते  एक  नकारात्मक

 पहलू  इस  बात  की  जानकारी  हम  श्रीलंका  सरकार  को  दे  चुके  हैं  श्रौर  इस  विषय  में  यह

 कहका  गलत  होगा  कि  हम  इस  कतिफ्य  सुक्ति  संगठन  को  मान्यता  दे  रहे  यह  हमारी  नीति

 के  भनुरूप  नहीं  है  ।

 झसीक्ष  खम्त्र  सिन्हा  :  महोदय  एक  तरफ  तो  श्रीलंका  सरकार



 :  19  1908  मौलिक  छशर

 चीन  तथा  अमरीका  के  बल  पर  सेमिक  हल  की  श्रोर  बढ़  रहा है  भर  दूसरी  तरफ  हम  इस
 जातीय  समस्या  के  राजनेतिक  हल  के  रूप  में  समय-समय  पर  स्वतन्त्रता  योजना  के  करे

 सुनते  श्रा  रहे  यह  जातीय  समस्या  पिछले  एक  वर्ष  में  कम  से  कम  1300  जाने  ले  चुकी  हैं  ।
 क्या  मन्त्री  महोदय  यह  जानते  हैं  कि यह  सब  मारत  सरकार  को  धोखे  में  रखने  के  लिए  है  ताकि
 श्रीलंका  की  सेना  को  संगठित  करने  भौर  उसे  हथियार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  समय  मिल  जाये  ?

 यदि  ऐसा  है  तो  क्या  मारत  सरकार  इस  मामले  को  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  ले  जा  तथा
 क्या  श्रीलंका  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  शान्ति  सेनायें  तेनात  करने  की  व्यवस्था  का  प्रयत्न  कर

 रही  है  ज॑सा  कि  काइमीर  में  है  श्रथवा  क्या  वह  जातीय  समस्या  की  स्थिति  का  जायजा  लेने  एवं

 सम्मावित  दूढ़ने  के  लिए  भारत  के  संसद  सदस्यों  का  एक  प्रतिनिधि  मण्डल  श्रीलंका  भेज

 रही  है  ?

 भरी  भगत  :  ज॑सा  कि  मैं  कह  चुका  हूं  कि  हम  भविष्य  की  गतिविधियों  पर
 भ्रौर  दिन  प्रतिदिन  की  गतिविधियों  पर  गहरी  नजर  रखे  हुये  हैं  मौर  हम  इनके  भन्लुसार  ही

 कागेवाही  मुल  बात  यह  है  कि  यह  मसला  राजनेतिक  स्तर  पर  वार्ताओं  और  झमन्त्मूरों
 वार्ताशों  द्वारा  हल  किया  जाना  यह  राजनेतिक  समस्या  इसका  राजनेनितक  हल
 जाना  हम  किसी  प्रकार  के  संन्य  हस्तक्षेप  के  खिलाफ  हैं  |  हमें  पुरो  जानकारी  है  भौर

 हमने  श्रीलंका  सरकार  को  उसकी  सैन्य  शक्तत  में  वृद्धि  तथा  सुरक्षा  सेनाग्रों  द्वारा  किये  जा  रहे
 नश्संहार  से  ग्वगत  करा  दिया  है  ।  हम  इस  बात  के  पक्ष  में  हैं  कि  वहां  शान्त्रि  कायम  रखना
 श्रीलंका  की  सुरक्षा  सेनाशरों  की  बुनियादी  जिम्मेदारी  यह  उनकी  जिम्मेदारी  इजारायली
 सैनिक  सैनिक  कर्मचारियों  सहित  वहां  बाहरी  तत्वों  की  हमें  जानकाती  है
 झौर  यहां  तक  कि  पाकिस्तानी  कमेचारियों  श्रौर  उनकी  सांठ-गांठ  की  भी  हमें  जानकारी
 इन  सब  बातों  पर  समा  में  विचार  विमश  हो  चुका  है  भ्रौर  इन  सब  बातों  की  जानकारी
 ताजा  स्थिति  यह  है  कि  हम  श्री  लंका  सरकार  से  लिखित  रुप  में  एक  ठोस  सुझाव  का  इन्तजाम
 कर  रहे  हैं  मौर  जब  हमें  यह  प्राप्त  हो  हम  इस  पर  तमिल  संगठनों  के  साथ  विचार  कमर

 करेंगे  और  यदि  हमारे  विचार  में  समझ्रेते  का  कोई  श्राधार  हुझा  तो  हम  श्री  लंका  सश्कार  से
 सम्पर्क  करने  को  कोशिश  करेगे  ।  यह  ताजा  स्थिति

 फिर  भी  जब  तक  शान्तिपूर्ण  माहौल  नहीं  होणा  झोर  जब  तक  नरसंहार  कोਂ  रोककर

 शान्तिपूर्णा  माहोल  कायम  नहीं  किया  शाजरनतिक  हल  श्रागे  नहीं  बढ़  गा  ।  यह  हंमॉरा
 दृढ़  विश्वास  है  श्रौर  हमने  श्रीलंका  सरकार  को  इस  बात  से  भ्रवगत  करा  दिया  है  ।

 श्री  अलोश  चन्द्र  सिन्हा  :  मेरे  प्रश्म  का  जवाब  नहीं  दिया  गया  क्‍या  सरकार  इस
 झसले  को  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  पास  ले  जा  रहीं  है  ?  मासनीय  मम्त्री  महोदय  ने  कहा  हैं  कि  वह
 एक  ऐसा  माहौल  चाहते  हैं  जिसमें  एक  राजनंतिक  हल  खोजा  जा  सके  ।  परन्पु  हम  खबरों में  यह
 पा  रहे  हैं  कि  प्रतिदिन  वहां  कई  लोगों  को  मौत  का  ग्रास  बनाया  जा  रहा

 *

 इन  हालात  में  मैं  एक  विशेष  प्रश्न  पूछना  चाहता  हैं  कि  क्‍या  इस  मामले  को  संयुक्य
 रफ्ट्ू  संघ  तक  ले  जाया  जा  रहा  है  ताकि  वहां  एक  शान्ति  सेन्न  कायभ  को  जा  सक े।  मुझे  इस
 बात  का  जवाध  नहीं  मिशा  है  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मन्त्रो  महोदय  पहले  ही  कह  चुके  हैं  कि  श्रीमन

 कुलन्दईबेलू  )

 श्री  कुलन्दईवेलू  :  माननीय  मन्त्री  महोदय  प्रश्न  के  जवाब  में  कह  हैं  कि

 श्रीलंका  सरकार  श्रीलंका  समस्या  का  राजनंतिक  हल  ढू  ढ़ने  के  सुझाव  को  पहले  ही  ठुकरा

 चुकी  यह  सच  है  कि  भापने  ऐसा  कहा  पर  वे  सेनिक  हल के  पक्ष  मैं  यह  कतई

 स्पष्ट  यह  पहली  बात  दूसरी  बात  यह  है  कि  आप  इस  सभा  में  पहले  ही  कह  छुके  हैं  कि

 पहले  उन्हें  जाटि  संहार  भ्रौर  नरसंहार  बन्द  करना  यह  उन्होंने  भ्रभी  तक  बन्द  नहीं
 किया

 यहां  तक  कि  कल  और  परसों  भी  नरसंहार  हो  रहा  जाति  संहार  हो  रहा
 श्रीलंका  के  उच्चचायुकत  ने  प्रापसे  बातचीत  की  थी  भौर  उस  बातचीत  को  ध्यान  में  रखते  हुये
 मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  उसने  उत्तरी  श्र  पूर्वी  राज्यों  में  राष्ट्रीय  सरकार  कायम  करने  का

 प्रस्ताव  रखा  है  भ्रथवा  मारत  सरकार  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  भारत  की  तरह  जंसा  कि

 श्रोलंका  में  उत्तरी  तथा  पूर्वी  राज्यों  में  सीमित  भ्रघिकारों  के  साथ  राज्यों  की  सरकार  बना  दी

 जाये  ।

 झापने  कहा  है  कि  यह  समस्या  श्रीलंका  की  प्रान्तरिक  समस्‍या  मैं  श्रापसे  कहता  हूं
 कि  यह  एक  आन्‍्तरिक  समस्या  नहीं  है  प्रधान  मन्त्री  महोदय  पहले  ही  यह  कह  शुके  हैं
 कि  यह  भन्‍्तर्राष्ट्रीय  समस्‍या  भी  यदि  यह  भ्रण्तर्राष्ट्रीय  समस्या  भोर  भारतीय  तमोश्ल
 लोगों  का  जातिसंहार  हो  रहा  है  भ्रौर  श्रीलंका  में  उनका  संहार  भौर  कत्ल  हो  रहा  है  तो  क्‍या

 इस  जातीय  समस्या  को  समाप्त  करने  के  लिए  श्राप  को  ठोस  कदम  नहीं  उठाने  होंगे  ?

 शो  मगत  :  यह  बहुत  बड़ी  मानवीय  समस्या  है  झोर  सच्चाई  यह  है  कि
 125000  से  भी  भ्रधिक  शरणार्थी  हमारे  देश  में  हैं  तथा  उन्हें  वापस  लौटना  किसी  भी  समाधान
 के  मूल  तत्वों  में  से एक  यह  है  कि  शरणार्थी  श्रपने  देश  में  इज्जत  व  मान  के  साथ  लौटें  भौर
 तमिलों  की  उचित  प्राशायें  प्रवश्य  पूरी  को  जानी  इसके  बिना  कोई  राजनेतिक  हल
 नहीं  हो  सकता  |  यह  एक  मानवीय  समस्या  फिर  भी  जब  मैंने  राजनेंतिक  समाधान

 कहा  तो  यह  केवल  श्रीलंका  की  एकता  भ्रोर  श्रखण्डता  की  परिधि  के  ग्रन्तग्गंत  ही  हो  सकता

 है  ।  यह  बात  है  जिसका  मैंने  उल्लेख  किया  है  ।

 झ्रब  वतंमान  स्थिति  यह  है  कि  हमने  श्रीलंका  में  हो  रही  हत्याभ्रों  भौर  उस  सम्बन्ध  में
 विकल्पों  के  बारे  में  तथा  श्रीलंका  की  सुरक्षा  सेनाप्रों  द्वारा  की  जा  रही  कार्यवाहियों  भौर  उनमें
 निर्दोष  भौरतों  श्रौर  बच्चों  की  हत्याश्रों  के  बारे  में  बार-बार  विचार  किया  इन
 सबके  बारे  में  हमने  चर्चा  की  है  भ्रौर  समा  ने  बहुत  चिन्ता  जाहिर  की  है  तथा  प्रधान  मन्त्री  ने
 कहा  है  कि  जब  तक  हत्यायें  नहीं  रोकी  जाती  हैं  तब  तक-कोई  वातावरण  नहीं  बन  सकता  है
 झौर  राजनेतिक  हल  के  लिए  कोई  भी  वार्ता  नहीं  को  जा  सकती  ।

 हमें  बताया
 गया  है  कि  इस  समय  स्थिति  यह  है  कि  श्रीलंका  के  विदेश  मन्‍्त्री  श्री  हामीद

 गुट  निपेक्ष  देछ्षों  के  विदेश  मंत्रियों  के  ब्यूरो  को  बंठक  में  भाग  लेने  के  लिए  भा  रहे  बह
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 लिखित  समस्या  के  राजनेतिक  हल  के  लिए  नये  प्रस्ताव  ला  रहे  जब  वे  तब

 हम  देखेंगे  ।  *

 भ्री  कुलन्दईवेलू  :  वह  यहां  कब  श्रा  रहे  हैं  ?

 भरी  मगत  :  मुझे  बताया  गया  है  कि  वह  कुछ  दिलों  में  भ्रा  रहे  हैं  ।  वे  गुट
 निरपेक्ष  ब्यूरों  कीं  बैठक  में  जो  16  शुरू  होने  वाली  है  में  भाग  लेने  के  लिए  भरा  रहे  हैं।**

 )
 थ्री  कुलन्दईवेलू  :  तब  तक  उन्हें  नर  संहार  बन्द  करना  चाहिए  ।  यह  प्रत्येक  दिन

 हो  रहा  है
 >०००००

 )

 सधु  दण्डबते  :  यदि  आप  कहते  हैं  कि तब  तक  तो  क्या  इसका  यह  भ्र्थ  है  कि  वे  इसके
 पश्चात  फिर  उसे  शुरू  कर  सकते  हैं  ?  )

 श्रो  स्वेल  :  आमक  भ्ौौर  परस्पर  संकेत  श्रीलंका  से  मिल  रहे
 पति  श्री  जयवर्धने  का  वक्तव्य  रिकार्ड  हो  चुका  है  कि  वह  सवंप्रथम  सैनिक  हल  के  लिए  सोचेंगे
 झ्रौर  तब  राजनंतिक  हल  के  बारे  में  बात  करेंगे  श्रौर  उस  उहं  श्य  को  पूर्ति  के  लिए  उन्होंने  तमिल

 क्षेत्रों  पर  सैनिक  हमले  बढ़ा  दिये  नागरिक  क्षेत्रों  पर  बम  फेंके  लड़ाकू  हेलिकाप्टरों  से  लेस

 जहाज  प्रयोग  में  लाये  गये  श्लोर  श्रापने  मी  यह  कहा  है  कि  यह  नर  संहार  की  ही  स्थिति  भाप

 कहते  हैं  विदेश  मन्त्री  यहां  भ्रा  रहे  हम  नहीं  जानते  हैं  कि  श्रीलंका  के  विदेश  मत्री  क्‍या

 लायेंगे  श्रौर  क्या  वे  वह॒राजनंतिक  समाघान  चाहेंगे  या  वे  भारत  की  सहायता  साथ  हो
 श्रापने  स्वयं  श्रपनी  वाधिक  रिपोर्ट  में  स्वीकार  कियां  है  कि  श्रीलंका  की  सुरक्षा  प्राकिस्तानी
 सेनाश्रों  तथा  भ्रन्य  देशों  के  गुप्त  संगठनों  जेसे  बोस  श्रदि  के  भापस  में  सम्बन्ध  इन
 परिस्थितियों  में  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  आपने  जो  जायजा  लिया  है  तथा  जो  फेसला  किया  है  उसके

 झनुसार  श्रीलंका  के  वास्तविक  विचार  क्या  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  श्रीलंका  भ्राज
 वास्तव  में  इस.स्थिति  में  है  कि  बह  अपने  बारे  में  निर्णय  ले  सकता  है  श्रौर  क्या  यह  वस्तुतः
 श्रीलंका  की  समस्या  जो  हम  कह  रहे  हैं  क्या  हमें  उसकी  जानकारी  है***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  श्रपना  प्रइन  करें  ।  आपने  पहले  ही  स्पस्ट  कर  दिया  है  ।

 भरी  स्वेल  :  *  बड़ी.शक्तियों  की  सामरिक  मैं  इस  बारे  में  भाश्वस्त

 होना  चाहूंगा  कि  क्‍या  यह  बड़ी  शक्तियों  द्वारा  इस  क्षेत्र  की  क्षेत्रीय  सुरक्षा  को  मंग  करने  का  प्रयत्न

 नहीं
 ॥

 श्री  मगत  :  माननीय  सदस्य  की  यह  बात  सही  है  कि  श्रीलंका  से  विरोधात्मक
 संकेत  मिले  हैं  क्योंकि  श्राप  एक  भोर  तो  राजनेतिक  समाधान  की  बात  करते  हैं  भौर  साथ  ही
 आपको  प्रत्येक-दिन  हत्याओं  की  रिपोर्ट  मिलती  रहती  हैं  ।  पहले  युद्ध  विराम  हुआ  पड़ा  फिर

 युद्ध  विराम  टूट  गया  क्‍योंकि  युद्ध  विराम  संचालन  समिति  के  तीन  में  से  दो  तमिल  सदस्यों  ने
 इस्तीफा  दे  दिया  इसलिए  दोनों  हो  बातें  चल  रही  इसी लिए  हमने  सुस्पष्ट  रूप  से  कहा  है
 कि  इस  समस्या  का  केवल  राजनंतिक  समाधान  ही  हो  सकता  है  भौर  कोई  सेनिक  समाधान  नहीं
 हो  सकता  है  भौर  यदि  हंत्यायें  होती  रही  भौर  न  ही  समस्या  का  कोई  राजनंतिक  समाधान  नही
 हो  सकता  इसलिए  हम  दोबारा  कोई  प्रक्रिया  शुरू  करें  उसके  साथ  ही  यह  ध्यान  रखना  होगा
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 कि  हम  कोई  ऐसी  लम्बी  परियोजना  को  हाथ  में  न  लें  जो  रूक-रूकः  कर  चलती  प्रतः

 रूकनी  चाहियें  और  राजनंतिक  समाघान  के  लिए  उपयुक्त  माहौल  होना  चाहिए  केवल  तभी  सम्बन
 न्धित  प्राधिकारी  इस  समस्या  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  भ्रौर  एक  राजनेतिक  समाधान  पर  श्रा  सकते

 हैं  ताकि  यह  भ्रधिक  कठिन  भौर  विवादाग्रस्त  समस्या  सुलझ  सके  ।

 इससे  बाहरी  हस्तक्षेप  को  बढ़ावा  मिलता  यह  केवल  इस  क्षेत्र  का  ही  श्रनुभव  नहीं  है

 परन्तु  यह  विकासशील  देशों  का  हर  जगह  का  प्ननुभव  है  या  इस  तरह के  क्षेत्र  में  जहां  कि

 तर  विकासशील  देश  वहां  बड़ी  शक्तियां  जहां  कहीं  भी  गड़बड़  है  या  आन्तरिक  गड़बड़  है
 या  कोई  क्षेत्रीय  गड़बड़  वहां  बड़ी  शक्तियों  केਂ  लिप्त  हो  जाने  का  खत्तरा  यहां  झ्राप  पहले

 ही  सभी  प्रकार  का  हस्तक्षेप  देख  रहे  हैं  श्रौर  सांठ-गांठ  की  बात  है  जिसके  बारे  में  पहले  से  ही

 हमने  इस  सभा  में  स्पष्ट  रूप से  कहा  है  |  ये  सब-बातें  यह  बहुत  जटिल  स्थिति  है  श्र  यह  न

 केवल  परस्पर  विरोधी  ही  है  भपितु  इसमें  विभिन्‍न  तत्व  और  शक्तियां  भी  सक्रिय  हमें  देखना

 है  कि  जो  हम  चाहते  हैं  उसके  बारे  में  हम  भ्रपना  दृष्टिकोण  स्पष्ट  रखें  श्रौर  शुरू  से  ही  हम  यही

 हते  श्रा  रहे  हैं  कि यह  मसला  राजनेतिक  रूप  से  शान्तिमय  ढंग  से  विचार-विमर्श  द्वारा  सुलकाया
 जाना  चाहिए  और  इसका  ऐसा  समाधान  होना  चाहिये  जिसे  जातिय  तमिल  भ्रल्पसंख्यकों  की  वेध

 भ्राकांक्षाएं  पूरी  हो  सके  तथा  उनके  हितों  की  संतोषजनक  ढंग  से  रक्षा  हो  सके***

 स्वेल  :  मेरा  प्रश्न  यह  था  कि  इन  सभी  विरोधाभाष  और  विवादों  में  हमारे
 हिसाब  से  श्रीलंका  वास्तव  में  क्या  चाहता  है  ?  क्या  श्रीलंका  इस  स्थिति  मेंਂ  कि  वह  स्वयं  अपने
 बारे  में  निशंय  ले  सके  ?

 श्री  भगत  :  इसीलिये  हम  चाहते  हैं  भौर  हमने  लिखित  में  एक  प्रस्ताव  भेजने  के

 लिये  कहा  है  भ्ौर  हम  विश्वास  करते  हैं  कि  श्रीलंका  के  विदेशमंत्री  लिखित  प्रस्ताव  जिन्हें  आप
 जातिय  प्रस्ताव  भी  कह  सकले  हैं  ला  रहे  हैं***

 कल  हो  सकता  है  वे  दूसरा  प्रस्ताव  ले  झायें  ।

 भरी  थस्पने  थामस  :  श्रीलंका  को  समस्या  एक  नये  भ्रायाम  में  पहुँच  रही  यह
 भारतीय  सुरक्षा  के  लिये  खतरा  बन  गयी  है  विशेषतः  सीमावर्ती  केरल  श्रौर  तमिलनाडु  राज्यों  के

 लिए  तो  ऐसा  हो  गया  पाकिस्तान  श्रोलंका  के  लोगों  का  साथ  देना  श्रौर  घुसपैठियों  का
 केरल  श्रौर  तमिलनाडु  में  शाना  जारी  झोर  बहुत  से  श्रीलंका  हजारों  पाकिस्तानियों  की
 इस  क्षेत्र  में  उपस्थिति  देश  की  सुरक्षा  को  खत्तरा-पेदा  हो  गया  है  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि
 क्या  सरकार  को  इस  समस्या  की  जानकारी  यदि  हां  तो  क्या  इतर  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की
 गई  है  ?

 थ्री  भगत  :  हम  पग्रपनी  सुरक्षा  के  प्रति  किसी  खतरे  के  विरुद्ध  सभी  कार्यवाही
 हम  यह  करने  के  लिये  तेयार  प्रधानमन्त्री  ने  कल  हमारे  क्षेत्र  में  सुरक्षा  क ेवातावरण

 के  बिगड़ने  से  सम्बन्धित  प्रश्त  को  लिया  था  |  हमें  उसकी  जानकारी  है  श्लौर  हम  भ्पनी  सुरक्षा  की
 रक्षा  के  लिये  सभी  सावधानियां

 जोन  द्वारा  पंजाब  में  झ्रातंकथादियों  को  कथित  सहायता
 +622,  श्रीमतो  गीता  :

 शलेश  :  कया  विदेश  मंत्नो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  पंजाब  में  झ्रातंकवादियों  को  चीन  द्वारा-हथियारों  तथा  धन  से  सहायता  किये

 जाने  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  जानकारी  मिली
 कया  सरकार  का  ध्यान  15-  में  साइनो-पाक

 पाइपलाइनਂ  शीष॑क  के  भन्तगंत  प्रकाशित  झोर  दिल्यया  ग्रया

 यदि  तो  उस  की,क्या  अतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्री  भोर  सरकार  ने  15  1986  के

 स्टेट्समेनਂ  में  टेरेरिज्मस  सिनो-पाक  पाइप  लाइनਂ  क्षीषंक  से  छपी  खबर  देखी  बताया
 जाता  है  कि  चीन  के  विदेश  मंत्रालय  के  एक  प्रबक्ता  ने  19  1986  को  यह-कहा  था  कि

 विदेशी  अखबारों  में  छपी.ये  खबरें  बेशक  एक  हैं  और  की  कोई
 जरूरत  नहीं  है  कि  भारत  के  सिख  प्राद्ंकवादियों  को  छीन  से-श्रहायता  मिल  रहो  है  ।””

 सरकार  ल्लीन/के  क्दिश  मंत्रालय के  फ्रवक्ता  *  द्वारा  19  मार्च  दिये  गये  इस
 वक्‍्तब्य  पर  गौर  किया  सरकार  हसा-प्रौर-प्रातंकबाद  से  उत्पन्न  खतरे  से  देश  की  एकता
 झौर  प्रभुसत्ता  की  रक्षा  करने  के  लिये  सदेव  सतक

 गीता  मखर्जो  :  श्राप  जानतेਂ  हैं  कि  यह  प्रइन  इस  रिपोर्ट  से  उठा  है  जिसमें

 यह  कहा  गया  है  कि  कंम्पर-णो  +भ्रातंकवादियों  का  कुख्यात  प्रशिक्षक  है  ने  भपने  लेख  में

 गुरप्रताप  सिह  बिके  की  बढ़ाई की  है  श्रौर  बताया-है  कि  झातंकवादियों  को  भारी  हथियार
 देने  के  लिये  तेयार  है  श्लौर  चीन  में  उनका  एक  शिघिर'है  ।  मन्त्री  महोदय  ने  इसका  यह  उत्तर

 दिया  है  कि  *चीन  के  घिदेश  मंजालय-के  प्रवक्ता  ने  कहा  है  कि  कुछ  विदेशी  भ्रखबारों  द्वारा  सिख
 श्रातंकवादियों  को  चीन  द्वाराःसहाबता  जाने-के  बारे  में  प्रकाशित  रिपोर्ट  निश्चित  रूप  से

 भूठी  भ्रफवाह  है  भोर  इसमें  दम  नहीं  है  ।”  मन्‍्त्री  महोदय  ने  यह  भी  कहा  है  कि  सरकार  ने
 चीनी  विदेश  मंत्रालय  के  प्रवक्ता  द्वारा  दिये  गये-वक्‍तब्य  पर.वविचार-किया  पूछ  सकती

 हूं  कि  गे र-राजनी तिक  में  क्‍्या:इसका  यह  ततत्पयं  है  कि  भारत  सदकार  की  अपनी  सूचना  के

 भनुसार  चोनी  विदेश  मंत्रालय  के  प्रधिकारियों  द्वारा  ग्रया  वक्तव्य  सही  है  ?  जया  यह
 कारी  सूचना  से  मेल  खाता  हे  ?  यह  सच  है  कि  चोन  का  ऐसा.-.कोई  इरादा  नहीं  है  ?

 ओ  भगत  :  स्टेद्समेनਂ  रिपोर्ट  को  बीजिंग  स्थित  झ्पने  दुतावास  से

 छान-बीन  की  है  श्रोर  हमारे  दूतावास  ने  महसूस  किया  हे  कि  रिपोर्ट  में  कोई  तथ्य  नहीं  है  ।
 भ्रोर  चीनी  शासकों  के  वर्तमान  रवेये  झोर  विशेष  रूप  से  उसने  यह  दिखाया  है  कि

 वह  एक  जिम्मेदार  शक्ति  है  तथा  दक्षिण  पूर्व  एशिया  क्षेत्र  में  शान्ति  श्लौर  स्थायित्व  की  समर्थक
 उससे  हमारा  यह  भ्रनुमान  है  भौर  हम  विश्वास  करते  हैं  कि  यह  रिपोर्ट  सही  नहीं  है  ।

 श्ीमतो  गीता  मुखर्जो  :  यह  सब  हमारे  देश  तथा  चीन  के  लिये  अच्छा  मैं  €स  रिपोर्ट
 के  सम्बन्ध  में  एक  बात  जानना  चाहूंगी

 *'
 )

 एक  साननोय  सदस्य  :  केवल  मारत  के  विषय  में  बोलें  ।

 सधु  दण्डबते  :  यह  भारत  चीन  के  लिये  भ्रच्छा  है  ।

 झोसतो  गोता  मुख्जों  :  मैं  समस्त  विश्व..के  आरे  में  सं  के  साथ  संद्धास्तिक
 झाधार  पर  शान्तिपूर्ण  सम्बन्ध  बनामगे  जाने  के  लिबे  बोल  रही
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 एक  बात  मुझे  थोड़ा  चिन्तित  कर  रही  है  भर  उसका  स्पष्ट्रीकरण  चाहती  हूं  ।  इस
 रिपोर्ट  में  यह  कहा  गया  है  कि  वाशिंगटन  में  मारतीय  प्रधिकारियों  से  जब  इस  समाचार  के  बारे
 में  पूछा  गया  फिर  यह  प्रश्न  न  केवल  चोन  के  विषय  में  था  श्रपितु  पाकिस्तान  के  बारे  में  भी  था

 तो  उन्होंने  कहा  कि  चीन  के  बारे  में  उन्हें  कभी  भी  ऐसा  कोई  प्रमाण  नहीं  मिला  इतनी  बात

 कुख्यात  श्री  कंम्पर  ने  कुछ  कोमत  लेकर  महत्वपूर्ण  सूचना  देने  का  प्रस्ताव  किया  था  किन्तु
 उसे  स्वीकार  नहीं  किया  गया  ।  इतना  तो  श्रच्छा  ही  हुआ  ।  किन्तु  भ्रगली  बात  इस  बारे  में  है
 कि  इससे  इन्कार  क्‍यों  कर  दिया  गया  यह  ऐसे  है  :  ने  जिस  रहस्य
 का  भी  पता  लगाया  था  उसे  वह  भारतीय  प्रधिकारियों  को  बताने  के  लिये  सहयोग  कर  रहां  था  ।””

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  अ्रपना  प्रश्न

 श्रीमतों  गीता  मखर्जो  :  क्या  भारत  सरकार  इसी  जानकारी  पर  निर्मर  करतो  है  जो

 उन्हें  बताता  स्वयं  पाकिस्तान  को  भ्रधिकत्तम  मदद  करने  वाली
 «  एजेंसियों  में  से एक  है  ।  क्या  भारतीय  सरकार  सभी  सूचनाश्रों  के लिये  पर  निर्मर

 है  ?  भ्गर  ऐसा  है  भगवान  ही  हमारी  सहायता  मुझे  भ्राशा  है  कि  माननोय  मन्त्री  इसको
 स्पष्ट  करेंगे  ।  )

 झरो  मगत  :  जिस  खबर  से  यह  प्रश्न  उठा  है  उसी  के  श्रनुसार  कि  श्री  कैफर  ने

 स्यूयार्क  में  कान्सुलेन्ट  जनरल  के  पास  एक  विचौलिये  के  माध्यम  से  संदेश  भिजवाया  कि  चीन  झोर

 पाकिस्तान  की  प्रन्तग्र  स्तता  की  सूचना  एक  कीमत  पर  दी  जा  सकती  इससे  आप  कफर  के
 चरित्र  को  जान  सकते  हैं  ।  )

 किन्तु  भारतीय  अ्रधिकारियों  ने  वाशिगटन  में--यह  भी  उस  खबर  के  अनुसार  हो
 कहा  है  कि  चीन  द्वारा  उमग्रवादियों  को  सहायता  देने  के  बारे  में  उनके  सामने  कभी  भी  कोई  सबूत

 नहीं  झाया

 श्रीमती  गोता  सुखर्जो  :  मेरा  प्रशन  यह  है  कि  कया  वे  सभी  सूचनाओझ्रों  के लिए
 पर  निर्भर  हैं  ?  जो  उन्होंने  कहा  वह  तो  मैंने  पहले  ही  पढ़  दिया  है  ।

 भरी  मगत  :  इसका  कोई  सबूत  नहीं  है  ।

 श्रीमतो  गीता  सुलर्जो  :  क्‍या  श्राप  सूचना  के  लिए  सिर्फ  पर  निमंर  हैं  ?

 थी  भगत  :  झ्ाापको  स्रोत  के  बारे  में  नहीं  पूछना  चाहिये  ।  श्रापको  बतायी  गयी

 सूचना  से  संतुष्टि  होना  चाहिए  |  हमारे  पास  कोई  प्रमाण  नहीं  है  ।

 प्रधान  मंत्रों  राजीव  :  मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  हम  सूचना  के  लिये
 पर  निर्मर  नहीं  हैं  ।  इसके  लिये  हमारे  पास  श्पने  साधन  किन्तु  उनके  साथ

 हमारे  संबन्धों  के  भ्रनुसार  हम  तथा  दूसरी  एजेंसियों  से  जो  सुचना  मिलती  है  वह
 भी  प्राप्स  करते  हैं  ।

 ॥  शलेश  :  उपाध्यक्ष  हमारे  यहां  32  नामक  जो  मिटेक  हवाई
 जहाज  उसी  एरिया  में  लापता  हुए  क्या  सरकार  ने  पता  लगाने  की  कोशिश  की  है  कि  उसमें

 :  पाकिस्तान  झभौर  चीन  का  हाथ  इसमें  सच्चाई  क्या

 12



 19  1908  मौखिक  उत्तर

 थो  समगत  :  इस  मन्त्रालय  से  इस  प्रश्न  का  संबंध  नहीं

 दत्ता  सामंत  :  मैं  यह  कहता  हूं  कि  चाहे  यह  चीन  या  पाकिस्तान

 हमें  इन  सबको  गंभीरता  से  लेना  चाहिये  श्रौर  तफसील  में  जाना  चाहिये  ।  श्री  कंपर  ने  उसके

 पैंटहाऊस  लेख  में  विशेषतौर  पर  श्री  गुर्बचन  तथा  तीन  दूसरों  के  नाम  दिये  हैं--मैं  इसे  माननीय

 मंत्री  के  सामने  रखू  उसने  विशेष  रूप  से  कहा  है  कि  वे  पाकिस्तान  या  चोौन  में  प्रशिक्षण  ले  रहे
 भागे  वे  कहते  हैं  मारत  में  तीन  श्राणविक  संयन्त्रों  को  उड़ाने  के  लिये  श्ौर  प्रशिक्षण

 चाहते  हैं  भौर  यह  जो  भोपाल  में  घटित  हुआ  है  उससे  कुछ  अधिक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  श्रपना  प्रइन  पूछे  ।  ।
 दत्ता  सामंत  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्‍या  सरकार  विस्तार  से  सदन  को  रिपोर्ट  देने  जा

 रही  क्योंकि  चाहे  यह  चीन  या  पाकिस्तान  वे  सभी  इस  देश  के  हितों  के
 विरुद्ध  काये  कर  रहे  हैं  ।  मैं  इन  सभी  देश  विरोधी  हरकतों  पर  एक  विस्तृत  रिपोर्ट  चाहता  इस
 विषय  में  चाहे  वे  एक  दूसरे  को  उत्साहित  कर  रहे  हों  या  दोष  लगा  रहे  हों  ।  ऐसे  सभो  प्रतिवेदनों
 के  विरुद्ध  इन  तीन  देशों  की  विस्तृत  रिपोर्ट  क्या

 श्री  मगत  :  इस  मामले  ज॑सा  मैंने  कहा  हमने  खुद  घाशिगटन  तथा  बीजिंग
 में  जानकारी  प्राप्त  की  हमें  इस  मामले  में  चीन  की  अन्तग्र  स्‍्तता  का  कोई  सबृत  नहीं  मिला
 है  ।  जहां  तक  चीन-पाकिस्तान  गठ-जोड़  का  सवाल  उसका  सभी  को  पता  उनमें  बहुत
 गहरा  संबंध  है--श्राधिक  तथा  सामरिक  क्षेत्रों  में  । यह  सब  वहां  है  श्रोर  यह  एक  झलग  मामलाਂ

 है  ।  ५

 नेत्रहोनों  के  कल्याणार्थ  कार्य  करने  वालो  संस्थाएं

 +623,  डा  फूलरेणु  ग्रुहा  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  नेत्रहीनों  के  कल्याण  कार्य  में  लगी  हुई  कितनी  संस्थाप्नों/संगठनों  को  सरकार  द्वाराः

 झनुदान  दिया  जा  रहा  भ्रोर

 ऐसे  संस्थाओ्रों/संगठनों  के  नाम  क्‍या  तथा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनके  लिए
 कितनी  धनराश्षि  स्वीकृत  की  गई  ?

 कल्याण  सन्‍्त्रालय  को  राज्य  सन्‍त्री  राजेन्द्र  कुमारो  :  श्रोर
 एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  गया

 विवरण

 संगठन  स्वीकृत  किया  गया  अनुदान

 1983-84  1984-84  1985-86
 1  2  3  4

 1.  धान्ध्र  प्रदेश  8,325/-  3,330/-  _24,702/-
 नेत्रह्न  हैदराबाद
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 1  2  3  4  5

 2.  श्रष्यक्ष  1,50,000  1,44,380  2,64,630
 श्रीमन्ता  शंकर  मिशन
 नावगांव

 3,  सचिव  58,230  60,570  73,440
 गिरजा  शंकर  दृष्टि  बहीन  बालिका

 विद्यालय  भागलपुर

 4.  श्रन्घ  कल्याण  केन्द्र  न  38,700
 अ्रहमदाबाद

 5.  नेत्रहीनों  के  लिए  वयस्क  जन  न  40,000
 प्रशिक्षण  केन्द्र

 6.  श्रधाजन  विविघलक्षी  2,18,260  3,80,310  3,79,388
 तमिल  जामनगर

 7.  ब्लाइड  मंनस  भ्रहमदाबाद  2,59,475  1,55,014  8,08,043
 8.  कल्याण  प्रकाश  गृह  10,517  62,075  1,82,446

 अहमदाबाद

 “79.  नमेश्रहीनो ंके  लिए  राष्ट्रीय  की  98;048  1,34,365  1,23,531
 कर्नाटक  शाखा  बंगलौर

 10.  दक्षिण  भारतीय  महिला  6,225  68,883  36,093
 बंगलौर

 11,  नेत्रहीनों  के  लिए  श्री  रमरणा  2,65,592  5,26,300  6,77,852
 महाऋषि  कर्नाटक  मु

 12,  नेत्रहीनों  के  लिए  कर्नाटक  --
 21,400/-  1,50,000/-

 कल्याण  कमला  मिशन  बंगलौर

 13.  नेत्रहीनों  के  लिये-बेगलगम  जिला  न  न  3,00,000
 बेलगम

 14.  केरल  नेत्रहीन  5,014,665  4,42,703  6,85,177
 15.  विमला  समाज  कालीकट  1,00,000  -30,000  न

 16.  कालीकट  इस्लामी  कल्यरल  40,000  1,10,C00  न

 कालीकट

 17,  कैरल  ब्लाइन्ड  स्कूल  सोसायटी  1,00,000  1,00,000  65,500
 पभलवई

 18.  महिला  _  1,00,000  1,00,000
 केरल
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 19.  नेज्रहीनो ंके  लिये  3,05,403  2,00,970  2,73,
 कल्याण  इन्दौर

 20.  नेत्रहीनों  के  लिये  राष्ट्रीय  5,47,687-  6,22,784  7,33,665

 बध्बई

 21.  पुण्रे  स्कूल  एण्ड  होम  फार  दी  70,000  13.480  49,201
 ब्लाइन्ड  पुणो

 22,  नेत्रहीनों  के  लिए  एन  25,200.  न  61,024

 इण्डस्ट्रीयल  बम्बई

 23.  नेत्रहीनों  के  लिये  स्कूल  घूले  न  45,640

 )
 ह

 24.  श्री  बसन्‍्त  नायंक  एजुकेशन  न  न

 बसन्‍्त  जिला  इयावतमल

 25.  नेत्रहीनों  के  लिये  दादर  स्कूल  बंबई  न  85,097

 26.  पुना  ब्लाइंड  मनस  ऐसोशिएशन  पुना  न+
 न

 27.  नेत्रहीनों  के  लिये  रेड  ऋ्रास  2,00,000  2,78,322

 28.  नेत्रहीनों  के  लिये  उड़ीसा  न

 मेलेगो"।उन  रोड  भुवनेश्वर
 है

 29.  लाउस  ब्रल  वोकेशनल  ट्रेनिंग  न

 सेन्टर  फार  बेरहमपुंर

 30.  व्यावसायिक  पुनर्वास  केन्द्र  लुधियाना  न-+  5,000

 नेत्रहीन  विकास  जोधपुर  न

 32.  राजस्थान  नेत्रहीन  कल्याण  जयपुर  --  50,000  न

 33,  प्राज्नचक्षकु  शिक्षण  उदयपुर  न  न-+

 34.  श्री  अ्न्ध  विद्यालय  न

 श्रीगंगानगर

 35,  नेत्रहीनों  क ेलिए  हेलन  केलर  73,356

 एजूकेशनल  मदुराई

 36.  नेत्रहीनों  के लिए  तमिलनाडु  मद्रास  ++-

 37.  नेत्रहीनों  के  राष्ट्रीय  मद्रास  न  न-+  2,00,257

 38.  लिटिल  फ्लावर  33,480
 विस्तार  कार्य  नेत्रहीन  मद्रास
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 कि

 39.  सुरस्मारक  झागरा  1,46,827  50,140  2,52,269

 40.  हनुमान  प्रसाद  पोद्दार  1,75,580  80,000  3,53,562
 भ्रन्ध  वाराणसी

 «  41.  श्री  वृन्दावन  भ्रन्ध  महाविद्यालय  11,997  40,019  20,000
 जिला  मथुरा

 42.  नेत्रहीनों  के  लिए  राष्ट्रीय  ***  1,00,000  40,000

 43.  रामाकृष्णन  मिशन  नरेन्द्रपुर  4,29,016  7,18,829  8,49,136

 44.  ग्रानन्द  जिला  हावड़ा  है  tee  1,20,510

 45.  नेत्रहीनों  के  लिए  राष्ट्रीय  दिल्‍ली  1,22,742  1,37,385  2,16,169

 46.  नेत्रहीनों  के  लिए  अखिल  भारतीय  30,240  30,240  54,320
 नई  दिल्‍ली

 47.  ब्लाइण्ड  रिलिफ  1,40,874  2,04,300  1,22,306
 नई  दिल्‍ली

 48,  नेत्रहीनों  के  देखभाल  के  लिए  6,390  14,220  *०«

 चंडीगढ़

 49.  जनता  श्रादशे  भ्रन्ध  विद्यालय  oe  see  42,710
 नई  दिल्‍ली

 फूलरेण  गुहा  :  में  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  कितने  भ्रावेदन  पन्नों  को  स्वीकार  नहीं
 किया  गया  झौर  स्वीकार  न  करने  के  क्‍या  कारण  मैं  यह  भी  जानना  चाहती  हूं  कि  क्‍या  राज्य
 सरकार  को  सिफारिशों  के  साथ  आवेदन  पत्र  भ्रागे  भेजे  जाते  इस  में  क्या  नियम  है  ?

 राजेन्द्र  कुमारों  बाजपेयो  :  नियम  यह  है  कि  सभी  झावेदन  पत्र  राज्य  सरकारों  द्वारा
 भेजे  जाते  किन्तु  हाल  ही  में  हमने  इस  मामले  पर  विचार  किया  है  और  यह  पाया  गया  है  कि
 राज्य  सरकारें  जानबूककर  आ्रावेदन  पत्र  श्रागे  भेजने  में  देर  करती  हैं  ।  इस  प्रकार  हमने  यह
 श्चित  करने  के  लिए  फंसला  किया  है  कि  राज्य  सरकारों  की  देरी  की  वजह  से  चल  रही
 नाओ्रों  को  नुकसान  न  हो  ।  उसके  लिए  श्रब  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  अ्रगर  राज्य  सप्ताह
 के  दौरान  भावेदन  पत्रों  को  श्रागे  नहीं  भेजते  हैं  तो  केन्द्रीय  सरकार  इस  पर  सीधे  ही  विचार
 करेगी  ।

 पनुदान  के  लिए  प्राप्त  किये  गये  श्रावेदनपत्रों  की  कुल  संख्या  294  थी  भ्रौर  हमने  258  को
 स्वीकार  किया  है  ।  केवल  14  झ्ावेदन  पत्रों  को  हो  श्रस्वीकार  किया  गया

 फूलरेण  गुहा  :  मुझे  इस  सूची  से  पता  चला  है  कि  जिन  कुछ  संगठनों  को  पिछले  दो
 बर्षों  में  भनुदान  दिया  गया  था  उनको  गत  वर्ष  अनुदान  नहीं  दिया  गया  ।  क्‍या  मैं  इसका  कारण
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 जान  सकती  हूं  ?  क्या  यह  घटिया  कायें  के  कारण  है  या  फिर  राज्य  सरकार  की  सिफारिशों  के
 प्राप्त  न  होने  के  कारण  ?

 राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयी  :  मेरे  पास  विवरण  नहीं  किन्तु  श्रगर  माननीय  सदस्य
 रिपोर्ट  या  सूचना  भेजते  हैं  तो  मैं  इस  पर  गौर  करू गी  ।

 थ्रो  कृष्ण  श्रय्यर  :  हमारे  देश  में  कई  स्वयंसेवी  संगठन  अ्न्धापन  का

 उन्मूलन  करने  के  काम  में  लगे  हुए  विशेषकर  मेरे  राज्य  कर्नाटक  कई  क्लब  ज॑से

 लायन्स  इत्यादि  मुफ्त  नेत्र  कंम्पों  का  आयोजन  करते  हैं  ।  क्या  सरकार  इसी  तरह  की  सहायता  भ्रन्य

 संगठनों  को  भी  देगी  जो  इस  प्रकार  की  सेवा  में  लगे  हुए  हैं  ?

 राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयो  :  भ्रगर  कोई  संगठन  इस  प्रकार  का  कार्य  कर  रहा  है  तो
 सरकार  सहायता  देती

 श्री  सुनीलदत्त  ;  रायल  कामनवेल्थ  सोसाइटी  फार  दि  ब्लाइन्ड  के  श्रनुसार  विटामिन

 ए  की  कमी  से  होने  वाले  रोगों  के  परिणामस्वरूप  प्रति  वर्ष  40,000  बच्चों  की  श्रांखों  को  ज्योति

 समाप्त  हो  जाती  सही  चिकित्सा  न  मिलने  की  वजह से  प्रत्येक  एक  हजार  बच्चों  में  एक  बच्चा

 मस्तिष्क  स्तम्भ  से  प्राक्रान्त  हो  जाता  है  या  मस्तिष्कीय  पक्षाघात  का  शिकार  हो  जाता  बचपन
 के  झ्रारम्म  के  वर्षों  मे ंकुपोषण  श्रौर  उद्योपन  की  कमी  के  कारण  लाखों  बच्चों  की  बुद्धि  क्षीण  हो
 जाती  हाल  ही  के  भ्रध्यन  से  पता  चला  है  कि  6  वर्ष  की  झ्रायु  तक  बच्चे  के  दिमाग  का  तेजी

 से  विकास  होता  है  ।  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  के  गरीब  शऔर  कुपोषण  के  शिकार  बच्चों
 के  लिए  क्‍या  विशेष  प्रबन्ध  किए  गए  हैं  ?

 राजेन्द्र  कुमारो  बाजपेयी  :  दोपहर  का  श्रादि  जेध्ी  कई  परियोजनायें

 कर  जनजातीय  क्षेत्र  के  बच्चों  क ेलिए  जो  कुपोषण  के  शिकार  हमने  फंसला  किया  है  कि  उन्हें
 सरते  दांमों  पर  राशन  उपलब्ब  कराया  भांगनवाड़ी  में  भी  बच्चों  को  पौष्टिक  भोजन
 लब्ध  कराया  जाता

 श्री  चाल्से  :  क्‍या  यह  सत्य  है  कि  नेत्रहीन  समेत  भपंगों  की  बाद  में  देख-भाल

 प्रशिक्षण  देने  और  उनके  पुनर्वास  के  लिए  पर्याप्त  संख्या  में  योजनायें  नहीं  इसके  झलावा  3
 प्रतिश्नत  रिक्त  पद  श्रपंगों  के  लिए  आरक्षित  हैं  श्रौर  इसके  लिए  न्यूनतम  योग्यता

 50%  श्र  कों  से  पास  होने  की  रखी  गई  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  इस  50%,  श्रक  की
 शर्ते  की  वजह  से  काफी  संखूया  में  ये  आरक्षित  स्थान  खाली  पड़  रह  जाते  हैं  और  अगर  तो  मैं
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भ्रन्य  विभागों  के साथ  सलाह  करके  विकलांगों  के  मामले  में  50%  भ्रक
 को  छततें  में  छूट  देने  क ेलिए  कदम  उठाए  जा  रहे  ताकि  इस  श्रारक्षित  कोटे  को  भरा  जा  सके  ?

 राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयो  :  हमने  -3%,  श्रारक्षण  का  फँंसला  किया  है  ;  सरकारी  विर
 झ्रोर  सार्वजनिक  उपक्रम  उन्हें  रोजगार  देने  का  भरसक  प्रयास  कर  रहे  लेकिन  जेसा  कि
 माननीय  सदस्य  ने  सुझाव  दिया  हमने  50%  भ्रक  की  सीमा  को  कम  करने  के  बारे  में  नहीं
 सोचा  है  ।

 ।  चाल्से  :  केवल  भारक्षित  कोटा  भरने  के
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 राजेना  कुला रो  आजपेलो  :  में  प्रभी  प्राश्वासन  नहीं  दे  सकती  |  मुझे  सभी  पहलुक्षों  धर
 विचार  करना  होगा  ।

 थ्से  चाल्स  :  क्या  इस  पर  सहानुभूति  पूजंक  विचार  किया  जाएग  ?

 राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयो  :  में  श्रमी  कक  कम  करने  के  बारे  में  कोई  भ्राश्वासव  नहीं
 दे  क्‍योंकि  उसका  सम्बन्ध  कार्यकुशलता  से  है  ।

 लाइसेंस  के  बिना  हथियार  बनाने  वरलो  फंक्टरियार

 *624  शी  सईद
 रेड्डो  :  क्या  गह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  क्यों  के  दौरान  दिल्‍ली  तथा  धन्य  स्थानों  में  लाइसेंस  के  बिना  हथियार
 बनाने  वाली  कितनी  फंक्ट्रियों  का  पता  लगाया

 कसा  सरकार  को  इस  सिलसिले  में  मिरफ्पर  किए  मए  व्यक्तियों  का  उद्रवादियों
 तथा  भारत  शऔऔर  विदेक्षों  में  कार्यरत  भ्सामाजिक  तत्वों  के  साथ  सम्पर्क  होने  का  कोई  साक्ष्य  म्ला

 और

 (7)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 झान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  सभी  भ्ररण  :  से  पिछले  दो
 साखों  में  दिल्‍ली  में  लाइसेंस  के  बिना  हथियार  बनाने  बाली  जिन  फंक्ट्रियों  कक  पता  लगाया  गया
 उमकी  संश्या  इस  प्रकार

 1984  ||
 1985  2

 अब  तक  की  गई  जांच  पड़ताल  से  मालूम  हुप्ला  है  कि  उक्त  मामलों  में  पकर्ड  गये  व्यक्तियों
 के  देश  में  समाज  चिशोधी  तत्यों  के  साथ  सम्बन्ध  हैं  जिनके  माध्यम  से  वे  अवध  हथियारों  की
 करते  हैं  ।

 जहां  तक  देश  के  भ्न्‍्य  भागों  में  लाइसेंस  के  बिना  हथियार  बनाने  की  फंक्ट्रियों
 कया  पता

 लगाते  का  सम्बन्ध  सूधना  एकथ  की  जा  रही  है  ध्लौर  समापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 थ्रो  सईद  :  मेरे  प्रश्सम  के  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया

 पिछली  दफा  इस  माह  को  पहली  तारीख  को  भी  यही  हुप्ना  था  ।  और  मेरे  तारांकित  प्रश्न  के  आग

 का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  था  ।  प्रश्न  के  भाग  में  मैंने  सारे  मारत  के  भ्रांकड़  मांगे
 जबकि  मासनीय  मंत्री  ने  केवल  दिल्ली  के  बारे  में  ही  विवरण  दिया  शेष  देश  के  बारे  में  उन्होंने

 कहा  है  कि  आंकड़ों  के  बारे  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है******
 ह

 ओर  भ्ररुण  नेहरू  :  भ्रोर  इसे  समा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 भरी  सईद  :  मैंने  लाइसेंस  के  बिना  हथियार  बनाने  वाली  फंक्टरियों  के

 बारे  में  भी  पूछा  ये  फेक्टरियां  किस  प्रकार  के  हथियार  बना  रही  हैं  ?  मैं  माननीय  मंत्री  से
 इन  फंक्टरियों  में  बनाये  जा  रहे  हथियारों  के विवरण  भ्ौर  इन  मामलों  के  भ्रघीन  जिन  व्यक्तियों
 को  गिरफ्तार  किम्रा  गया  जिन  पर  मुकदमें  चलाए  गए  और  दोषसिद्ध  हुए  उन  सबका  विवरण
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 जानना  चाहता  *  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  गलतफहमी  मैं  चाहता  हूं
 माननीय  मंत्री  इस  बारे  में  भी  जानकारी  दें  ।  श्रौमन्‌  इसे  भ्रनुपूरक  प्रश्न  नहीं  माना  जाय  ।

 ओर  प्ररुण  नेहरू  :  जहां तक  प्रश्न  के  भाग  का  संबंध  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  इन
 मामलों  में  किसी  भी  उद्यवादी  का  संबध  नहीं  पाया  गया  जहां  तक  हथियार  बनाने  वाली
 फैक्टरियों  का  संबंध  भधिकांश  राज्यों  में  य ेहथियार  बनाने  वाली  फैक्टरियां  नहीं  वे  घरों

 घरों  में  खुली  हुई  हैं  भौर  उन्होंने  कुटीर  उद्योग  का  रूप  ले  लिया  केन्द्रीय  सरकार  ने  1983
 और  1985  में  दो  बार  हथियार  प्नधिनियम  में  संशोधन  किया  है  ?  इसके  भप्रन्तर्गंत  हमने  कड़ी  सजा

 का  प्रावधान  किया  हमने  राज्यों  से  मी  कहा  है  कि  इस  मामले  पर  भागे  कायंवाही  की  जाए  ।

 1983  में  ही  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  की  यह  रिपोर्ट  विभिन्‍न  हथियारों  श्रादि  की  जांच  से  संबंधित  है
 8961  विभिरन  प्रकार  के  हअयार  पकड़  1964  में  हमने  विभिन्‍न  प्रकार  के  13,667  हथियार
 पकड़  ।  1985  में  हमें  सभी  राज्यों  से  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  हुई  वास्तव  हमें  आनकारी
 प्राप्त  हुई  लेकिन  हम  ने  इसकी  जांच  करने  को  कोशिश  की  जैसे  कि  कई  दफा  ऐसा  कहा
 जाता  है  कि  उसने  समाचार  पत्र  में  पढा  है  कि  चीन  में  बनी  मशीन  गनें  बरामद  भ्रौर  जब  हम
 जांच  करते  हैं  तो  पाते  हैं  कि  वे  पाइप  गनें  थी  भर  किसी  भौर  जगह  की  बनो  हुई
 झ्रगर  झाप  हथियारों  की  किस्म  के  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  तो  मैं  पढ़कर  बता  देता  इसमें
 करीब  10  मिनट  इसमें  देशो  बन्दुक  प्रादि  शामिल  हैं  ।

 एक  साननोय  संदस्य  :  ग्राप  पढ़  दीजिये  ।

 झो  प्रुण  नेहरू  :  मुझे  पढ़ने  में  कोई  भ्रापत्ति  नहीं  विपक्ष  के  कुछ  माननीय  सदस्य  यह
 जानना  चाहेंगे  कि  क्या  उन्हें  बन्दूक  निर्माण  में  निपुणता  हासिल  है  तो  दिल्‍ली  में

 498  के  झांकड़  1985  में  दो  फंक्टरियां  पकड़ी  गई  हैं  ।

 श्री  सईद  :  मैं  सभी  राज्यों  के  बारे  में  आंकड़  जानना  चाहता  हुं'*****
 भो  क्वरुण  नेहरू  :  माननीय  सदस्म  को  जानकारी  के  लिए  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि

 3986  के  प्रथम  छह  माह  में  दो  और  फंक्टरियां  पकड़ी  गई  ।

 अघरन  संजो  राजोब  ।  जेसा  कि  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  समाथारपत्र  में

 कही  गई  सारी  बातें  सत्य  नहीं  होती  |  चीन  में  निरमित  का  भयथं  यह  नहीं  है  कि  ये  चीन  से  हो
 थाई  हों  ।

 क्री  सईद  :  हम  समाचार  पत्रों  में  यह  पढ़ते  हैं  कि  सेवा  निबत्त  सदास्त्र  सेनाशों  के
 कर्मचारियों  भर्थ-सेनिक  वलों  ओर  धुलिस  बलों  के  कमंचारियों  की  इन  गतिविश्रिमों
 में  सांठगांठ  है  ।  हाल  हो  में  ऐसी  खबरें  समाचार  पत्रों  में  छपी  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  इन  कर्मचारियों  का  श्रता-पता  झादि  भौर  ऐसो  गतिविधियों  में

 हिस्सा  लेने  भादि  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करमे  के  लिए  क्‍या  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया  है  इन
 समस्याश्रों  से  निपटने  के  लिए  यह  प्रबन्ध  प्रभावी  नहीं  माननीय  मंत्री  ने  पकड़े  मुकदमा
 चलाये  गये  झौर  सजा  दियें  गये  मामलों  की  जानकारी  नहीं  दीं  मैं  जानता  हूं  कि  देश  में  मुकदमा
 तो  खटाई  में  पड़ढ्े  की  बात  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  कोई  उपयुक्त
 संजशोघन  लाने  पर  विचार  कर  रहो  ताकि  इन  लोगों  के  साथ  सर्त  कार्यवाही  की  जा  सके  भौर
 इनकी  गतिविधियों  पर  रोक  लगाई  जा



 मौखिक  उत्तेरे  9  9  1986

 श्री  श्ररुण  नेहरू  :  जहां  तक  माननीय  सदस्य  की  रक्षा  या  पश्रर्घ-सनिक  बलों  के  बारे  में

 टिप्पणियों  की  संबंध  मैं  नहीं  जानता  कि  वे  किस  लेख  का  उल्लेख  कर  रहे  हम  इस  लेख

 के  लेखक  नहीं  हैं  श्रौर  हम  इस  पर  टिप्पणी  नहीं  कर  सकते  ।  लेकिन  भश्रगर  ऐसा  कुछ  भी
 तो  हम  निश्चय  ही  इसकी  जांच  करेंगे  ।

 जहां  तक  मुकदमे  चलाये  जाने  का  संबंध  जँसाकि  मैंने  माननीय  सदस्य  को  पहले  ही
 बता  दिया  है  कि  हमने  हथियार  भ्रधिनियम  में  संझोधन  किये  हैं  भौर  कानून  को  ज्यादा  सख्त
 बनाया  मैं  नहीं  जानता  कि  वे  वास्तव  में  क्‍या  चाहते  हैं  श्रौर  वे  इस  संबंध  में  क्या  सुकाव
 दे  रहे  हैं  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  कितने  दोषी  पाये  गये  है  ?

 ओर  पभरुण  नेहरू  :  दोष  सिद्धि  तो  राज्य  का  विषय  हमें  उनसे  ये  सारी  सूचना  एकत्र
 करनी  जहां  तक  गृह  मंत्रालय  का  संबंध  केंवल  झायुध  भ्रधिनियम  ही  अन्य  भ्रघिनियमों

 के  अन्तगंत  भी  दी  जाती  है  ।

 हम  जानकारी  एकत्र  कर  रहे  कई  राज्यों  ने जानकारी  नहीं  दी  हम  उन्हें  याद

 दिलाते  कानुन  झौर  व्यवस्था  राज्यों  की  जिम्मेदारो  लेकित  मैं  कह  रहा  था  कि  हमने

 झायुध  अधिनियम  में  संशोधन  किया  है  श्रौर  कानुन  को  और  सर्त  बनाया  हमने  हर  प्रकार
 की  सहायता  दी  लेकिन  हम  स्वयं  जाकर  स्थानीय  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  नहीं  करा

 यह  संबंधित  राज्यों  को  ही  करना

 रेडडो  :  क्या  माननोय  मन्त्री  सभा  को  सूचित  करेंगे  कि  जम्मू  एवं  काश्मीर
 में  प्रत्याधुनिक  हथियार  बनाने  वाली  एक  बड़ी  फेक्ट्ररी  का  पता  चला  है  भौर  क्या  धीरेन्द्र  ब्रह्मचारी
 का  नाम  इससे  जुड़ा  हुआ  है  ?  भ्गर  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जांच  के  क्‍या  परिणाम
 निकले  हैं  श्रौर  उन  पर  क्‍या  कार्यवाई  की  गई  है  ?

 श्री  भ्ररुण  नेहरू  :  जहां  तक  जम्मू  श्रौर  काश्मीर  की  फंक्ट्री  का  सम्बन्ध  यह  राज्य
 सरकार  का  विषय  हम  मानते  हैं  कि  एक  प्रकार  की  जांच  की  गई  थीं  भौर  मामला  भ्रब  समाप्त
 दो  गया  है  *'

 )  फंक्ट्री  को  लाइसस  प्राप्त  था  ।  यह  बिना  लाइसेंस  की  फंक्ट्री
 नहीं  थी  ।

 थ्री  चन्द्रप्रताप  नारायण  सिह  :  माननीय  मंत्री  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि
 नियम  में  संशोधन  करने  से  श्रातंकवादी  गतिविधियों  या  आपराधिक  गतिविधियों  का  दबाने  भौर  .

 कम  करने  में  सहायता  मिली  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इन  गतिविधियों  में  जो  हथियार
 प्रयोग  किये  वे  लाइसेसशुदा  थे  या  गेर-लाइसेंस  शुदा  थे  जोकि  इन  फंक्‍्टरियों  में  निरमित  थे

 या  विदेशों  से  तस्क्री  द्वारा  लाये  गये  थे  |  क्‍या  उन्हें  इस  बारे  में  जानकारी  है  ?

 श्री  भ्रूण  नेहरू  :  मैं  बहुत  भ्रम  में  पड़  गया  हूं  ।  पहले  तो  मैंने  यह  नहीं  कहा  जो  माननीय
 सदस्य  ने  भ्रमी  कहा  वास्तव  में  माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  कहा  है  मैं  वह  -  समझ  पाया

 थ्रो  जन्द्र  प्रताप  नारायण  सिंह  :  मैं  इसे  दोंहराता  माननीय  मंत्रो  ने  कहा  है  कि  भ्रायुध
 प्रधिनियम  में  संशोधन  करने  से  भ्रातंकवादी  भर  प्रापराधिक  गतिविधियों  को  दबाने  भशौर  रोकने
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 में  सहायता  मिली  दूसरा  भाग  यह  था  कि  क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  में  जो

 झातंकवादी  और  शभ्रापराधिक  गतिविधियां  हो  रही  हैं  उनमें  लाइसेंसशुदा  हथियारों  या  इन  फंक्टरियों

 में  निर्मित  हथियारों  का  प्रयोग  किया  जाता  है--या  उनमें  दूसरे  देशों  से  तस्करी  किये  गये

 हथियारों  का  प्रयोग  किया  गया  है  ?

 करी  भ्रूण  नेहरु  :  भ्रायुद्ध  श्रधिनियम  में  संशोधन  करने  का  श्राशय  यह  था  कि  विभिन्‍न
 क्षेत्रों  में  ग्रवेध  कुटीर  उद्योगों  में  निभित  हथियारों  के  ग्रवेध  निर्माण  को  रोका  जा

 झो  चन्द्र  प्रताप  नारायण  सिह  :  इसका  अर्थ  है  हथियारों  को  सीमित  एक  व्यक्त
 को  तीन  हथियार  ।

 श्री  प्ररण  नेहरू  :  ऐसा  नहीं  अगर  आप  चाहें  तो  मैं  आपकों  पूरा  संशोधन  ही  पढ़कर
 सुना  सकता

 ओर  चन्द्र  प्रताप  नारायण  सिह  :  मैंने  इसे  पढ़ा

 श्री  भ्ररुण  नेहरू  :  यह  केवल  झायुघ  भधिनिय्यम  का  एक  भाग  भ्रन्य  भाग  मी
 श्री  चन्द्र  प्रताप  नारायण  सिह  :  19

 थरो  भ्रूण  नेहरू  :  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  का  दूसरा  भाग  इन  फैक्टरियों  में  निर्मित
 हथियारों  का  झ्रातंकवादियों  द्वारा  प्रयोग  करने  के  बारे  में  मैं  नहीं  समझता  कि  ज्यादातर
 स्थानों  पर  ऐसी  स्थिति  मैंने  कहा  है  *'  )

 जहां  तक  भ्रतंकवादी  गतिविधियों  का  संबंध  जो  हथियार  हमें  मिले  वे  देश  में  निर्मित

 नहीं  इनमें  से  श्रधिकतर  फंक्टरियां  पाइप  बन्दूकों  श्रौर  छोटे  बरमों  का  निर्माण  करती  हैं:**
 **  )

 ***

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  अगला  प्रश्न  आपको  बोलने  की  भ्रनुमति  नहीं  दे  रहा  बेठ

 जाइए  ।  हम  पहले  ही  श्रगले  प्रश्न  के  बारे  में  कह  चुके  हैं  काल  समाप्त  हो  गया

 प्रइनों  क ेलिखित  उत्तर

 सणिपुर  और  त्रिपुरा  में  विश्रोहियों  को  गतिविधियों  के समाचार

 *619.  श्री  रास  प्यारे  पनिका  :  ु
 श्री  उत्तम  राठौड  :  क्‍या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  उनका  ध्यान  मणिपुर  और  त्रिपुरा  के  कुछ  क्षेत्रों  में  विद्रोहियों  द्वारा  उपद्रव  .

 कुछ  लोगों  को  हत्या  किये  जाने  के  बारे  में  हालके  समाचारों  की  श्रोर  दिलाया  गया  भौर

 यदि  तो  इन  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  तथा  गृह  मंत्री  नरसिह  :  जी
 भीमान  ।
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 पडिखित  उतर  9  अ्रप्रै  1986

 18.  10  1985  की  अधिसूचना  के  तहत  गेर  कानूनी  गतिविधियां

 झधिनियम  1967  के  प्रधीन  मेतई  संगठनों  भ्र्धात  पीप्ल्स  लिबरेशन  पीप्ल्स

 रिवोल्यूशनरी  पार्टी  क्राफ  कॉगलेईपाक  कांगलेईपाक  कम्युनिस्ट  पार्टी  (
 तथा  उनके  सम्बद्ध  निकायों  को  कानूनीਂ  घोषित  कर  दिया  गया  राज्य  सरकारों  से

 उग्रबादियों  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  आ्रातंकवांदी  तथा  विघ्टनकारी  गतिविधियां
 ध्घिनियम  1985  के  उपबन्धों  का  प्रयोग  करने  का  भ्रनुरोध  किया  सम्य

 सरकार  को  श्रद्ध  सैनिक  बल  भी  सौपे  गए  हैं  ।

 विभिन्‍न  छावनियों  में  परिवार  झ्रावास

 +620  श्री  झ्रजय  सशरान
 :  क्या  रक्षा  भन्‍त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  विभिन्‍न  छावनियों  में  श्रधिकारियों  शोर  जवानों  के  लिए  प्रावासਂ
 की  कुल  कितनी  कमी  भौर

 क्‍या  ओर  भ्रधिक  के  निर्माण  के  लिये  ओल्ड  ग्रांट  टर्मे  बंगलों  की
 खाली  भूमि  का  उपयोग  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 शक्षा  अ्मुसंधान  झोर  विकास  विभाग  में  राज्य  संजो  झरूण  सरकार
 द्वारा  विभिन्‍न  छावनियों/स्टेश्नों  में  सश्नस्त्र  सेबा  के  अफसरों  तथा  जवागों  के  लिये  बनाए  गए
 परिवार  भ्रावास  कुल  मिलाकर  उनकी  जरूरतों  से  कम  हैं  ।  यह  कमी  इस  प्रकार  है  :--

 सेनाएਂ  में  )

 झफसर  भो./प्रन्य  रैंक  तथा
 उनके  समकक्ष

 थलसे  ना  47.6  47.6
 नौसेना  12.21  17.17

 वायुसेना  35.80  37.70
 —

 इस  कमी  निजी  झावास  किराए  पर  लेकर  पूरा  किया  जाता

 नीति  के  भनुसार  भोल्ड  ग्रांट  शर्तों  के  भ्न्तगंत  दी  गई  भूमि  वापस  लो  जानी  है
 झोर  उसका  उपयोग  सझस्त्र  सेना  के  कामिकों  के  लिए  परिवार  भ्रावास  के  निर्माण  सहित  रक्षा
 कार्यों  के  लिये  किया  जाना  है  ।

 लिमान  बाहक  फो  खरीद

 *625.  शो  जयपाल  सिंह  रेडडी  :
 थी  साथ  रेड्डी  :  कया  रक्षा  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  ब्रिटेन  से  नामक  विमान  वाहक  खरीदने  का  निशंय  किया
 भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  सौदे  की  बतंमान  स्थिति  क्‍या  है  ?



 1%,  1968  लिक्षित  सर
 तन

 ब्रिटेन  के  रक्का  मंझालय  ते  भारत  सरकर  को  हमुंसਂ  बेलते  का  प्रस्ताव  किमा

 इस  संबंध  में  भ्रभी  तक  संविदा  नहीं  की  गई

 श्री  लंका  में  तमिलों  को  हत्या  किए  जाने  के  समाचार

 *6°7,  विजय  राधवन  :

 श्री एन  डेनिस  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रीलंका  की  सेना  द्वारा  हाल  ही  में  29  तमिल  उम्रवादियों  की  हत्या
 जाने  का  समाचार

 क्या  श्रीलंका  नरसंहार  की  पअ्पनी  कार्यवाहियों  पर  पर्दा  डालने  के  लिए
 शब्द  का  प्रयोग  कर  रहा  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  जिधार  है  ?

 विदेश  सन्‍्त्री  झर  :  सरकार  ने  श्रीलंका  में  तसिल  उद्यवादियों

 भोौरः-भ्रसंननिकों  के  मारे  जने  की  किभिन्‍न  खबरे  देखो  हैं  ।  हिन्दुस्तान  टाइम्स  ने  2  1986

 को  यह  खबर  दी  थी  कि  श्रीलंका  सुरक्षा  सेनाओ्रों  द्वारा  29  उम्रवादी  मारे  गये  ।

 सरकार  को  इस  बात  की  -  सूचना  मिली-है  क्रि  इस  प्रक्रार  के  कई  मामले  हैं  जिनमें

 श्रीलंका  की  सुरक्षा  सेना  की  कारंवाई  की  वजह  से  बहुत  से  निर्दोष  तमिल  नागरिक  मारे  गए
 :

 जिनमें  महिलायें  भौर  बच्चे  भी  शामिल  हैं  भोह  जिन्हें  उग्रवादी  बताया  गया

 सरकार  ने  संयुक्त  राष्ट्र  मानवाधिकार  भायोग  में  श्रीलंका  में  तमिल  भ्रल्पसंख्यकों  के
 विश्द्ध  छिससा  का  मसला  पहले  उठाया  मामवाधिकार  झ्रायोग  की  बंठकः  के  लिए
 भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  के  नेता  ने  7  1986  को  एक  वक्तव्य  दिया  था  जिसमें  श्रोखंका  के
 तमिल  नागरिकों  के  मानव  भ्रधिकारों  के  उल्लंघन  के  प्रति  भारत  की  झत्यधिक  चिन्ता  व्यक्त  की
 गई

 जग्मू  भ्रोर  ककमोर  सोमा  पर  पाक  सेना  का  जसाव
 $628.  अझरी  टोम्बी  कह  :

 ओ  नरेन्द्र  बुदानिया  :  कया  रक्षा  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  हाजीपीर  श्रौर  जम्मु  तथा  कश्मीर  की  समस्त
 सीमा  पर  पाकिस्तानी  सेना  का  भारी  जमाव  होने  के  समाचार  प्राप्त  हुए

 क्‍या  यह  मो  सच  है  कि  हाजीपीर  का  सारा  क्षेत्र  सेनिक  छावनी  में  बदल  दिया  गया
 है  भौर  पाकिस्तान  द्वारा  अनेक  हवाई  पट्टियों  का  निर्माण  किया  गया  है  ;

 क्या  पाकिस्तानी  सैनिकों  द्वारा  जम्मृ  क्षेत्र  में  पुछ  भर  राजौरी  के  सीमावर्ती  जिलों
 में  भ्रनेक  स्थानों  पर  रुक-रुक  कर  लगातार  गोलाबारी  किए  जाने  से  उसक्षेत्र  में  मारी  तनाव  व्याप्त

 भौर
 धः

 इस  संन्बंध  में  सरकार  की  जया  प्रतिक्तिवा  है  ?  धे
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 रक्षा  श्रनुसंधान  झोर  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  अरूण  झौर

 सरकार  ने  समाचार  पत्रों  में  इस  संबंध  में  छपी  रिपोर्ट  देखी  हैं  लेकिन  इस  बात  का  कोई

 प्रमाण  नहीं  है  कि  जम्मू  श्रौर  कश्मीर  में  नियंत्रण  रेखा  तथा  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  के  पास

 तानी  फौजों  की  कोई  भ्रसामान्य  गतिविधियां  हैं  या  जमाव  है  ।

 पाकिस्तानी  फोजों  द्वारा  पुछ  और  राजौरी  क्षेत्रों  में  नियंत्रण  रेखा  के  पास  भ्रकारण

 गोलाबारी  की  कुछ  घटनाएं  हुई  हैं  ।  गोलाबारी  की  . ऐसी  घटनाएं  सामान्यतः  होती  रहती  े
 सरकार  उन  सभो  गतिविधियों  पर  बारोकों  से  नजर  रखती  है  जिनका  हमारी

 सुरक्षा  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ताकि  पूर्णा  रक्षा  तैयारी  सुनिश्चित  करने  क ेलिए  उचित  उपाय  किए
 जा  सके  |

 +629,  चन्द्र  शेख र  त्रिपाठी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85  के  द्रोरान  देश  भर  में  कुल  कितने  वक्ष  लगाए

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  वृक्षारोपण  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगंत  कितने  वृक्ष  लगाये
 झोर

 उनमें  कितने  वृक्ष  श्रमी  हरे-भरे  हैं  प्रौर  कितने  गए  हैं  ?

 प्रधान  स्त्री  राजीव  गांघी  )  :  वर्ष  1984-85  के  दौरान  देश  में  वृक्षारोपण
 '

 के  प्रन्तगंत  264  करोड़  पौधे  लगाए  गए  थे  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  वनरोपण  के  तहत  लगाये  गये  पोधों  की  संख्या  दी
 गयी  है  :--

 वर्ष  1983-84  1984-85  1985-86

 (31-12-85  तक )

 लगाये  गये  पौधों  242  4

 की  संख्या  करोड़  में
 N  ऊऊ  ही  270

 उत्तरजीविता  का  मूल्यांकन  यदा-कदा  किया  गया  है  श्रौर  जो  बहुत  नियमित  भझ्राघार
 पर  नहीं  यह  महसूस  किया  गया  है  कि  ये  मृल्यांकन  भ्रपने  क्षेत्र  में  सीमित  हैं  श्रोर  इनसे  कोई
 विश्वसनीय  निष्कर्ष  नहीं  निकलते  हैं  ।  न

 चाल्स  शोमराज  का  तिहाड़  जेल  से  भाग  जाना

 +630,  सधु  दण्डव्ते  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कुख्यात  धन्तर्राष्ट्रीय  भ्रपराधी  चाल्स  शोभराज  जिसकी
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 तलाश  को  भी  तिहाड़  जेल  के  उसी  वार्ड  में  रखा  गया  जिसमें  भूतपूर्व  प्रधान
 मंत्री  के  हत्यारे  तथा  अन्य  श्रपराधियों  को  रखा  गया

 (@)  क्‍या  चाल्से  शोभराज  ने  विगत  में  जेल  भ्रधि  कारियों  को  यह  घमकी  दी  थी  किया
 तो  वे  उसके  द्वारा  माँगी  गई  सभी  सुविधाएं  उसको  प्रदान  को  जायें  श्रन्यथथा  वह  उनके  भ्रष्ट
 कार्यो  का  मंडाफोड़  कर  और

 यदि  तो  चाल्सं  शोभराज  की  इस  खतरनाक  पृष्ठभूमि  को  घ्यान  में  रखते  हुए
 कोई  विशेष  सुरक्षा  व्यवस्था  क्‍यों  नहीं  की  जिससे  उसके  जेल  से  भागने  के  प्रयास  झसफल

 होते  ?

 सानव  संसाधन  विकास  तथा  गृह  मंत्री  नरसह  :  चाल्स
 शोभराज  को  शुरू  में  जेल  संख्या  ]  के  वार्ड  में  एक  अलग  सेल  में  रखा  गया  उसे  स्वर्गीय
 प्रधान  मन्त्री  के  हत्यारों  के  साथ  भ्रथवा  उक्त  मामले  के  षैडयंत्रकारियों  के  साथ  नहीं  रखा  गया
 था  ।  उसी  वाडं  पें  भ्रन्य  अपराधी  रखे  गये  थे  लेकिन  वे  श्रलग-भ्रलग  सेलों  में  इसके  बाद

 चाल्स  शोभराज  को  जेल  संख्या  ]  के  वाड्ड  4  में  रखा  गया  था  श्रोर  18.1.1986  को  जेल
 संख्या  3  के  वार्ड  संख्या  13  में  भेज  दिया  गया  ।

 ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  है  फिर  चाल्स  शोभराज  के  फरार  होने  के  बाद  स्थापित  किए
 गए  जांच  आ्ायोग  के  विचारार्थ  विषयों  में  प्रन्य  बातों  के  साथ-साथ  उन  घटठनाश्नरों  और

 स्थितियों  के  क्रम  का  निर्धारण  शौर  जांच  करना  है  जिनके  कारण  चालंस  शोभराज  और
 भय  कंदी  16  1986  को  दोपहर  बाद  तिहाड़  की  केन्द्रीय  जेल  3  से  फरार  हुए  ।

 वार्ड  संख्या  13  जिसमें  दाल्स  शोभराज  को  रखा  गया  था  जेल  के  भन्दर  की  श्रोर
 है  भ्ौर  जेल  की  बाहरी  दीवारों  से  दूर  तमिलनाडु  स्पेशल  पुलिस  के  कामिकों  को  विशेष  सुरक्षा
 प्रुवोपाय  के  रूप  में  देशोरी  क्षेत्र  में  तैनात  किया  गया  चाल्स  शोभराज  के  फरार  होने
 सम्बन्ध  में  को  जा  रहो  जांच  में  जेल  के  भ्रन्दर  सुरक्षा  से  संबंधित  सभी  मामलों  की  जांच  की

 जाएगी  भौर  जेल  प्रशासन  में  खामियों  और  कमजोरियों  का  पता  लगाया

 झल्पसंख्यक  झायोग  में  सदस्यों  के  रिकस  पद

 +631],  श्री  सुल्तान  सलाउद्दोन  श्ोबेसी  :  ह
 श्री  बनातवाला  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  अल्पसंख्यक  आयोग  के  सदस्य  कौन-कौन

 (a)  क्‍या  यह  सच  है  कि  प्रधान  को  छोड़कर  अल्पसंख्यक  श्रायोग  के  लगभग  सभी
 सदस्य  सेवा-निवृत्त  हो  चुके  हैं  श्रौर  रिक्त  पदों  को  भरा  नहीं  गया

 यदि  तो  प्रत्येक  सदस्य  किस-किस  तारोख  को  सेवा-निवृत्त
 रिक्त  पदों  पर  नियुक्तियां  करने  में  बिलम्ब  के  क्या  कारण  भोर

 श्रल्पसंख्यक  श्रायोग  को  कब  तक  पुन  गठित  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्री  राजेन्द्र  कुमारो  :  से  वर्तमान
 अध्यक्ष  के  कार्यकाल  को  श्रगले  आदेशों  तक  बढ़ा  दिया  गया  है  ।  भ्रन्य  चार  सदस्यों  का  कार्यकाल
 1-8-85,  5-8-85,  6-8-85  तथा  16-9-85  को  समाप्त  हों  जाने  के  कारण  पद  रिक्त  पड़

 25
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 एक  नये  सदस्य  श्री  होमी  तलियार  खां  ने  16  1985  को  पहले  ही  कायें  भार
 सम्माल  लिया  हालांकि  रिक्त  पदों  को  शीघ्रता  से  भरने  के  लिए  कार्यवाही  की  जा  रही
 फिर  भी  उनको  भरने  के  लिए  कोई  निश्चित  समय-प्रवधि  नहीं  बताई  जा  सकतो  ।

 झनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  लोगों  के  लिए  लाभ  प्राप्ति  हेतु  श्राय  सोमा

 +632,  श्री  कृष्ण  श्रय्यर  :
 बल्‍लम  पेरुसान  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  अनुसूचित  जातियों/भनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  का विभिन्‍न
 प्राप्ति  क ेलिए  उनके  माता-पिता  की  वाधिक  झ्ाय  की  दतंमान  सीमा  कितनी  निर्धारित  की  गई

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  इस  श्रयोजनाथे  भ्रनुसूचित  जातियों/ग्रनुसूचित  जनजातियों
 के  छात्रों  के माता-पिता  की  वार्षिक  आ्राय  सीमा  को  बढ़ाने  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  भेजा  भौर

 यदि  तो  उसके  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाहो  की  गई  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेन्द्र  कूमारो  :  से

 लिखित  योजनाश्रों  के  लिए  भ्रनुसूचित  जातियों/ग्रनुसूचित  जन  जातियों  के  छात्रों  के  प्रभिभावकों  के

 लिए  निश्चित  वाधिक  झाय  की  वर्तमान  सीमा  नीचे  दी  गयी  है  :--

 (1)  मंद्रिकोत्तर  छात्रवृत्तियां  12,000  प्रतिवर्ष

 (2)  मंट्रिक  पूर्व  छात्रवृत्तियां  6,000  प्रतिवर्ष

 (3)  भपनुशिक्षण  तथा  सम्बद्ध  योजना  12,000  प्रतिवर्ष

 (4)  कन्या  छात्रावास  कोई  भ्राय  सीमा  निर्धारित  नहीं  है  ।
 (5)  पुस्तक  बैंक

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  सभी  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  भेजे  गए  परिपत्रों  जिनमें  उनके
 विचार  भेजने  के  लिए  कहा  गया  के  उत्तर  में  केवल  योजना  संख्या  (1)  श्र्थात्‌  मैट्रिकोत्तर
 छात्रवृत्तियों  के  सम्बन्ध  में  प्राय  सीमा  को  संशोधित  करने  के  लिए  कर्नाटक  सरकार  से  एक  प्रस्ताव
 प्राप्त  हा  प्रस्ताव  पर  योजना  श्रायोग  से  परामश  करके  विचार  किया  जा  रहा

 हेलो  धूमकेतु  का  पृथ्वी  पर  प्रभाव

 +633,  श्री  प्रताप  भानू  शर्मा  :  क्‍या  प्रधान  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 क्या  वर्ष  1986  के  दौरान  हेली  धूमकेतु  के  दृष्टिगोचर  होने  से  पृथ्वी  पर  खगोलीय

 झोर  मोसम  संबंधी  परिवतेंनों  का  श्रष्ययन  किया  जा  रहा
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 धुमकेतु  का  भारतीय  मौसम  पर  क्या  प्रभाव  पड़  और

 हेली  घुमकेतु  के  पृथ्वी  की  कक्षा  में  कब  तक  रहने  की  संभावना  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रौद्योगिको  मन्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको
 झोर  प्नन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मनत्रो  शिवराज  :  हेली  पुच्छल  तारे  के

 दृष्टिगोचर  होने  की  वजह  से  पृथ्वी  के  वातावरण  पर  कोई  दृश्य  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  नहीं
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 भतः  किसी  तरह  का  मौसम  विज्ञान  संबंधी  भ्रष्ययन  नहीं  किया  जा  रहा  पुच्छुल  तारे  को

 प्रकृति  को  तथा  अन्तरिक्ष  में  भ्रन्य  ग्रहों  क ेसाथ  इसकी  भ्रन्योन्यक्रिया  को  समझने  के  लिए  देश  के
 कई  सस्थानों  द्वारा  खगोलीय  श्रष्ययन  किये  जा  रहे  हैं  ।

 भारतीय  हेली  पयंवेक्षण  कार्यक्रम  के  मुख्य  उद्देश्य  ये  हैं  :

 1.  ऐसे  खगोलमितीय  प्रांकइ  एकत्रित  करना  जिनसे  हेली  पुच्छुल  तारे  की  सही  कक्षा

 निर्धारण  एवं  ग्रहय  भ्रमण  के  तदनन्तर  अभिकलन  की  सही  जानकारी  मिल

 2.  घुमकेतु  की  नाभिकी  को  बुनियादी  भौतिक  श्रक्रियाएਂ  एवं  रासायनिक  प्रकृति
 को  समभना  तथा  समय  भौर  कक्षीय  भ्रमण  को  गति  से  उत्पन्न  परिवतंनों  का  निर्धारण
 करना  ।

 3.  घुमकेतु  के  तटस्थ  वायुमंडल  और  अयन  मंडल  श्रौर  उनके  परिवतंनशील  रासायनिक
 संघटन  के  संबंध  में  काल  के  साथ  उनके  विकास  के  गुण  धर्मो  का  भ्रध्ययन  करना  ।

 4.  पुच्छल  तारे  की  पूछो  की  उनकी  बनावट  तथा  प्रयनीय  पूछों  के  साथ  सौर

 वायु  की  प्रन्योन्यक्रिया  निर्धारण  करना  ।

 भारतोय  जलवायु  के  पुच्छलतारे  द्वारा  प्रभावित  होने  की  संभावना  नहीं  है  ।

 हेली  धूमकेतु  की  कक्षा  पृथ्वी  की  कक्षा  से  होकर  नहीं  भ्राती  है  क्योंकि  दोनों

 कक्षाप्रों  के  प्लेल  एक  दूसरे  पर  भुके  रहते  हैं  ।

 भारत  झोर  पाकिस्तान  के  बोच  रेल  मार्ग  खोलना

 +634.  भरी  तुलसी  राम  :  कया  विदेज्ष  मंत्री  यह  बताने  को  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  भारत  प्रौर  पाकिस्तान  के  बीच  रेल  मार्ग  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव
 पाकिस्तान  सरकार से  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  पाकिस्तान  के  साथ  सम्पर्क  वाला  कौन  सा  रेल  मार्ग  खोलने  का
 विचार

 दोनों  देशों  के बीच  इसके  सम्बन्ध  में  हुए  करारों  का  ब्यौरा  कया  है  भ्रौर  उनकी
 शर्ते  कया

 इस  रेल  मार्ग  पर  कितने  यात्री  भ्राया  जाया  करेंगे  श्रौर  इस  पर  कितने  माल  का
 यातायात

 क्‍या  राजस्थान  और  पंजाब  में  मी  इसी  तरह  का  कोई  रेल  मार्ग  खोलने  का  विचार
 प्ौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  भ्रौर  यदि  तो  उसके  कया  कारणा

 विदेश्ञ  मंत्री  श्री  भगत  से  :  1974  के  भारत-पाकिस्तान  वोसा
 करार  में  यह  तय  हुआ  था  कि  मारत  श्रौर  पाकिस्तान  के  बीच  जमीन के  रास्ते  से  श्राने  जाने
 वाले  पंजाब  की  सीमा  पर  वागा  भ्टारी  चेकपोस्ट  से  होकर  भायें  जायेंगे  शौर  सिध-राजस्थान
 सीमा  पर  खोखरापार  मोनावाश्ो  चेकपोस्ट  से  होकर  ।  वाजा-प्टारी  सीमा  से  होकर  रेलों  का
 प्ाना-जाना  चालू  यात्रा  पयंटन  और  कौसलो  मामलों  से  संबद्ध  उपायोग  की  पिछली  बंठक
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 जो  इस्लामाबाद  में  3  से  5  फरवरी  1986  तक  हुई  पाकिस्तान  ने  हमारे  बार-बार  किए  गये

 प्रस्तावों  के  जवाब  में  हमें  यह  बताया  था  कि  खोखरा-मानावाञ्रो  चंकपोस्ट  खोलने  के  सकाल  पर
 वे  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 झ्रमी  इस  बात  का  ठीक-ठीक  प्रनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  कि  भानावाओ्रो  सीमा  से

 होकर  कितने  लोगों  का  झ्ाना-जाना  होगा  ।  जहां  तक  अटारी-वाघा  सीमा  का  सवाल  भ्रमुतसर
 झौर  लाहौर  के  बीच  दोनों  तरफ  से  एक-एक  यात्री  रेलगाड़ी  रोज  श्राती-जाती  1984
 से  फरवरी  1986  के  बीच  भारत  से  पाकिस्तान  को  तथा  पाकिस्तान  से  भारत  को  लाये  ले  जाए
 गये  माल  की  मात्रा  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण
 1984  से  1986  के  बीच  मारत  से  पाकिस्तान  तथा  फाकिस्तान

 से  भारत  में  लाये-ले-जाए  गये  माल  की  मात्रा  ।

 (  चौपहिए  वंगनों  के  रूप  )
 भारत  से  पाकिस्तान  को  पाकिस्तान  से  भारत  में

 भेजा  गया  माल  लाया  गया  माल

 1984...  203
 धर

 203

 मई  1984  30  ३0

 जून  1984  न

 जुलाई  1984  29  29
 झगस्त  1984  62  62
 सितम्बर  1984  36  396

 भकक्‍टूबर  1974  74  74
 नवम्बर  1984  29  29
 दिसम्बर  1984  32  32
 जनवरी  1985  44  44
 फरवरी  1985  365  365
 मार्च  1985  1010  1010
 भ्रप्नंल  1985  105  105
 मई  1985  न  --

 जून  1985  “32  32
 जुलाई  1985  18  18
 अगस्त  1985 11  11
 सिलम्बर  1985  4  4

 भ्रक्तूबर  1985  2  2
 नवम्बर  1985  27  27
 दिसम्बर  1985  100  100
 जनवरी  1986  135  135
 फरवरी  1986  87  87
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 क़िटेन  के  विदेश  सचिव  को  यात्रा

 *635.  श्री  प्रधानी  :  क्या  विदेज्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ब्रिटेन  के  विदेश  सचिव  ने  गत  मास  के  अन्त  में  भारत  की  यात्रा  की

 यदि  तो  बिठेन  में  भारत  विरोधी  श्रातंकवादियों  की  गतिविधियों  समेत  झापसी

 हितों  के  मामलों  पर  भारतीय  नेताओ्रों  के  साथ  हुई  उनकी  बात  चीत  का  स्वरूप  क्‍या  श्रौर

 उस  पर  ब्रिटेन  के  विदेश  सचिव  की  क्या  प्रतिक्रिया  थी  ?

 विदेश  मंत्री  :  हां  ।

 इस  यात्रा  के  दौरान  महत्वपूर्ण  झन्तर्राष्ट्रीय  मसलों  पर  और  द्विपक्षीय  मामलों
 पर  विचार-विमर्श  किया  जिसमें  यूनाइटेड  किगडम  में  मारत-विरोघी  उग्रवादियों  की
 विधिया  शामिल  हैं  |  यूनाइटेड  किगडम  में  भारत  विरोधी  उग्रवदियों  की  बढ़ती  हुई  गतिविधियों
 पर  भारत  की  गहरी  चिन्ता  से  ब्रिटेन  के  विदेश  मंत्री  को  अवगत  कराया  भारत  के  इस
 विचार  को  ब्रिटेन  के  विदेश  मंत्री  को  जानकारी  में  लाया  गया  कि  यूनाइटेड  किगडम  को  युनाइटेड
 किगडम  के  मौजूदा  कानूनों  के  अतिरिक्त  कार्यकारी  तथा  राजनीतिक  शक्तियों  का  प्रयोग
 करना

 ब्रिटेन  के  विदेश  मंत्री  ने  भारत  की  चिन्ताओों  पर  गौर  करते  हुए  अपनी  सरकार
 के  इस  दृढ़  निश्चय  को  दोहराया  कि  वह  श्रातंकवाद  को  खत्म  कर  देगी  श्रौर  यूनाइटेड  किगडम  के

 मौजूदा  कानुनों  के  भ्रन्तगंत  उम्रवादियों  के  विरुद्ध  कारंवाई

 कशमोर  में  राष्ट्र  विरोधो  असामाजिक  तत्वों  को  गतिविधियों  को  रोकने
 के  लिमे  किये  गए  उपाय

 +637,  श्री  बाल  गोड  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  1986  के  तीसरे  सप्ताह  में  जम्मू  झ्लौर  कश्मोर  में  अनेक  हिसात्मक
 घटनाएं  हुयीं  श्रौर  संपति  तथा  पूजा  स्थलों  को  नुकसान  पहुंचाया  गया  जिसके  परिस्प्रमस्वरुप

 वहां  राज्यपाल  का  शासन  लागू  करना

 राज्य  में  राष्ट्र  विरोधी  भ्ौर  भ्रसामाजिक  तत्वों  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  कया

 कार्यवाही  की  जा  रही

 क्‍या  राज्य  में  भ्रल्पसंखपयक  समुदाय  के  लोगों  में  भय  व्याप्त  है  जिसके  कारण  वे

 प्रन्य  राज्यों  में  जा  रहे  भ्ौर

 श्रल्पसंख्यक  समुदाय  के  लोगों  में  विश्वास  पेदा  करने  और  कश्मीर  घाटी  के

 धमंनिरपेक्ष  स्वरूप  को  बनाए  रखने  के  लिए  क्‍या  उपचारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  तथा  गृह  मंत्री  नर्रासह  :  जम्मू  तथा
 कश्मीर  में  राज्यपाल  शासन  लागू  करने  से  पहले  हिंसा  की  वारदातें  हुई  सम्पत्ति  श्रौर  पूजा
 के  स्थलों  को  नुकसान  पहुँचाया  गया  था  जिससे  कानून  भोर  व्यवस्था  के  लिए  खतरा  उत्पन्न

 हुप्ना  ।  जम्मू  तथा  कश्मीर  के  राज्यपाल से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  इसके  साथ-साथ  गंभीर
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 राजनंतिक  भ्रस्थिरता  उत्पन्न  हो  गयी  ।  इन  परिस्थितियों  में  राज्यपाल  ने  जम्मू  तथा  कश्मीर  के

 संविधान  की  घारा  92  के  तहत  राज्यपाल  का  शासन  लागू  करने  की  सिफारिश  की  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  अ्रधिक  सतकंता  निवारक  गिरफ्तारियां  जैसे  उपाय

 ठोस  भ्रपराघों  के  लिए  मामले  शुरू  पुलिस  बल  को  सहायता  देने  के  लिए  प्रभावित

 क्षेत्रों  में  श्रघं-सेनिक  बलों  को  तेनात  प्रभावित  क्षेत्रों  में  राज्यपाल  का  दौरा  ऐसे  कदम  हैं
 जो  राज्य  में  स्थिति  को  नियंत्रित  करने  झौर  सामान्य  स्थिति  बहाल  करने  के  लिए  उठाये  गये

 भ्रल्पसंख्यकों  के  भय  के  बारे  में  सूचनाए  प्राप्त  हुई  लेकिन  भप्ल्पसंख्यक

 समुदाय  के  लोगों  के  भ्रन्य  राज्यों  में  जाने  के  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं

 राज्य  सरकार  को  सामुदायिक  शान्ति  श्रौर  सौहाद  बनाये  रखने  के  लिए  उपाय
 करने  हेतु  सलाह  दे  दी  गयी  राज्य  सरकार  उक्त  में  बताये  गये  उपाय  भी  कर

 रही

 गुजरात  में  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  झनुसूचित  जनजातियों  की  लड़कियों
 के  लिये  प्रावासोय  विद्यालय

 +638,  श्री  नरसिह  मकवाना  :  क्‍या  कल्याण  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  क  गे  कि  :

 गुजरात  में  प्रनुसूचित  जातियों  की  लड़कियों  के लिए  कितने  श्रावासीय  विद्यालय
 खोले  गए  हैं  भौर

 शभावासीय  विद्यालयों  में  भ्रनुसुचित  जातियों  की  कितना  लड़कियों  ने  प्रवेश  षाया

 है  श्र  उन  पर  प्रतिवर्ष  कितना  घन  खर्च  किया  जा  रहा
 श्रावासीय  विद्यालयों  में  किए  गए  प्रबन्ध  का  ब्यौरा  क्या  भौर
 क्या  उनमें  को  गई  प्रबन्ध  व्यवस्था  पर्याप्त  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्रो  राजेन्द्र  कुमारो  :  गुजरात  राज्य
 सरकार

 से
 प्राप्त  सूचना  के  शनुसार  इस  राज्य  में  भ्रनुवुचित  जाति  को  लड़कियों  के  लिए  ऐसे

 कोई  स्कूल  नहीं
 से  ही  नहीं  उठते  ।

 सुन्दरवन  का  विकास

 +5883.  श्री  सनत  कुमार  संडल  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 )  क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  सुन्दरवन  क्षेत्र  का  विकास  झ्ब  तक  घीमा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  भ्ौर

 इस
 क्षेत्र  में  रहने  वाले  निर्धन  लोगों  की  दशा  में  तेजी  से  सुधार  लाने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
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 योजना  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पृत्ति  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 नहीं  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सुन्दरवन  क्षेत्र  के  व्यवस्थित  तरीके  से  त्वरित  विकास  के  लिए  पश्चिम  बंगाल
 सरकार  ने  1973  में  एक  सुन्दरवन  विकास  बोर्ड  गठित  किया  इस  बोडं  ने  ,  इस  क्षेत्र  के
 विकास  के  लिए  एक  दस  वर्षीय  व्यापक  योजना  तैयार  जिसकी  मुख्य  विशेषताएं  हैं  :  बाढ़

 जल  निकासी  झौर  भूमि  सुधार  के  उपयुक्त  उपायों  द्वारा  बाढ़  सारे  पानी  के

 अनाधिकृत  प्रवेश  जैसी  विकास  में  श्राने  वाली  मूल  बाधघधाझ्रों  को  दूर  कृषि
 वन  भौर  शन्य  प्राकृतिक  संसाधनों  का  परिवहन  तथा  विद्युत  जेसी

 संरचनात्मक  सुविधाएं  प्रदान  करना  भ्रौर  मूल  सामाजिक  सेवाएं  ।  सामान्य  विकास  कायंत्रमों  के

 यह  बो्ड  कृषि  विकास  के  लिए  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  निधि  से  सहायता  प्राप्त  परियोजना  का
 कार्यान्वयन  भी  करता  है  जो  सिंचाई  भ्रौर  परित्यक्त  जलमार्गों  के  किर  से  उत्पन्न  ह्या,म  पाईप

 ईट  की  सड़कों  के  कृषि  विस्तार  के  लिए  परिवहन  सामाजिक
 वन्य  उद्योग  श्रादि  जेंसी  श्रन्य  प्राधार-संरचना  सूजित  कृषि  के  विकास  से  सम्बन्धित
 इस  परियोजना  के  अन्तगंत  परिकल्पित  कुल  परिव्यय  318.5  मिलियन  है  जिसमें  से  कृषि
 विकास  के  लिए  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  निधि  का  भाग  147.2  मिलियन

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  विद्रोह

 5884  भ्री  सेयद  शहाबुद्दीन  :
 श्री  सईद  :  क्या  युूह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत-बर्मा  सीमा  पर  भ्रशांत  क्षेत्र  के  5  मिलोमीटर  से  बढ़कर  20  किलोमीटर
 तक  होने  के  क्‍या  कारण

 श्रशांत  क्षेत्र  क ेइस  विस्तार  पर  मण्पुर  की  राज्य  सरकारों  तथा
 भरुणाचल  प्रदेश  तथा  मिजोरम  प्रशासनों  की  क्या  प्रतिक्रिया  श्रौर

 पूर्वोत्तर  विशेषकर  नागालैंड  एवं  मिजोरम  विद्रोह  पर  नियंत्रण  करने
 हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 झांतरिक  सुरक्षा  विमाग  में  राज्य  मंत्री  झरूण  :  उम्रवादियों  को  रोकने
 झोर  उनसे  भौर  उनकी  गतिविधियों  से  श्रघिक  प्रमावकारी  ढंग  से  निपटने  के  लिए  1985
 में  भारत  बर्मा  सीमा  पर  श्रशांत  क्षेत्र  को  5  से  बढ़ाकर  20  कर  दिया  गया  है  ।

 मारत  बर्मा  सीमा  के  साथ  साथ  भ्रशांत  क्षेत्र  में  हाल  में  किए  गए  विस्तार  के
 मामले  में  मस्िपुर  और  मिजोरम  सरकार  सीधे  सबंधित  नहीं  पूरे  मिजोरम  और  मणिपुर
 को  पहले  ही  भ्रज्ञांत  क्षेत्र  घोषित  किया  गया  जहां  तक  नागालैंड  भौर  अरूणाचल  प्रदेश  का
 सम्बन्ध  उन्होंने  पुनरीक्षण  करने  के  लिए  भनुरोध  किया

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  विद्रोही  गतिविधियों  को  नियंत्रित  करने  की  नीति  के  एक  भाग
 के  रूप  रुम्पूणं  मणिपुर  भ्रौर  मिजोरम  श्रौर  त्रिपुरा  नागालेंड  भौर  भ्रूणाचल  प्रदेश  के
 भागों  को  सशस्त्र  बल  झौर  विशेष  शक्तियां  भ्रघिनियम  1958  के  भ्रन्तर्गंत

 उठ
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 क्षेत्रਂ  घोषित  किया  गया  है  ।  मिजो  नेशनल  फ्रंट  श्रौर  मणिपुर  के  मेत्रयी  संगठनों

 गेर-कानुनी  गतिविधियां  अधिनियम  1967  के  उपबन्धों  के  श्रनुसार
 घोषित  किया  गया  सीमा  पार  से  उम्रवादियों  की  घुसपेठ/बाहर  जाने  को  रोकने  के  लिए
 सीमा  पर  सतकंता  बढ़ा  दी  गई  उग्रवादियों  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  राज्य/संघ
 शासित  शेत्र  सरकारों  से  आतंकवादी  और  विघटनकारी  गतिविधियां  प्रधिनियम
 1985  के  उपबन्धों  का  प्रयोग  करने  का  अनु रोध  किया  गया  उम्रवादी  तत्वों  से  प्रभावकारी
 ढंग  से  निपटने  के  छिए  क्षेत्र  में  आसूचना  तंत्र  को  मजबूत  किया  गया  मिजो  समस्या  का

 शान्तिपूर्ण  समाधान  ढूढ़ने  के  लिए  मिजो  नेता  लालडेंगा  के  साथ  बातचीत  की  जा  रही

 रक्षा  लेखा  नियंत्रक  मेरठ  स्थित  कार्यालय  के  कर्मचारियों  की

 अण्डोगढ़  स्थित  कार्यालय  में  वापस  भेणना

 5885.  श्री  कुमारमंगलम  :  क्‍या  रक्षा  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  रक्षा  लेखा  नियंत्रक  पश्चिमी  कमान  के  मेरठ  स्थित  कार्यालय  के  कर्मचारियों

 को वापस चंडीगढ़ भेजने के बारे में सरकार द्वारा स्वीकृत नीति को तीन वर्ष से अधिक समय सीत जाने के बाद भी कार्यान्वित नहीं किया गया है और यदि तो क्या कमंचारियों को दिल्‍ली/मेरठ श्रथवा उनकी पसन्द के स्टेशन पर वापस भेजने के बारे में दिए गए भाश्वासन को सही श्रर्थों में क्रियान्वित किया भौर क्या इन कर्मचारियों को चंडीगढ़ में तैनात करने के लिए इन कमंचारियों भर उनके परिवारों को वभिन्‍न कारणों से काफो तंग किया गया है ? अनुसंधान ओर विकास विभाग में राज्य मंत्री अरुण : संमवतः माननीय सदस्य का श्राशय रक्षा लिखा पश्चिम कमान चण्डीगढ़ के कर्मचारियों की मेरठ में वापसी से के श्रन्तगंत स्थानांतरित किए गए कमंचारियों को उनकी इच्छा के तीन स्थानों में से एक में बापस भेजने के लिए के दौरान दिए गए श्राश्वासन को झांशिक रूप से कार्यन्वित किया जा चुका बाकी मामलों पर उनको प्रशासनिक व्यवहायंता को देखते हुए अनुकूल कारंवाई की जाएगी । नहीं । परतो भूमि विकास बो्ड को योजनायें 5886. श्री झ्ननिल बसु : क्या प्रधान मंत्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या यह सच है कि राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोड ने य्ष में देश के विभिन्‍न भागों में विभिन्‍न योजनाएਂ मंजूर की यदि तो प्रत्यके योजना के लिए श्रावंटित घनराशि सहित योजनाओं का ब्यौरा क्‍या भौर उन योजनाओं को कार्यान्वित करने वालो एजेंसियां कौनसी हैं भोर ससस्‍्कार द्वारा उनकी प्रगति और उपयोग की निगरानो किस प्रकार की जाती है ? 32
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 पर्यावरण  झौर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंरहमान  :

 हां  ।

 ब्योरे  नीचे  दिये  गये  हैं  :--

 योजना  का  नाम  झाबंटित  राशि

 रुपयों

 1.  ग्रामीण  जलाने  की  लकड़ी  की

 पौधरोपण  सहित  सामाजिक  वानिकी  12.00

 2.  हिमालय  में  मृदा  जल  और  वृक्ष
 संरक्षण  सांयलवाच )  24.10

 3.  विकेन्द्रीकृत  नसेरियों  को  प्रोत्साहन  4.14

 4.  स्वेच्छिक  भ्रभिकरणों  की  वित्तीय  सहायता  1.14

 भाग  के  उत्तर  में  उल्लिखित  योजना  1-3  को  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  के  वन
 विभागों  के  माध्यम  से  कार्यान्‍वयित  तथा  प्रबोधित  किया  गया  इसकी  प्रगति  की  सूचना
 केन्द्रीय  सरकार  को  दी  जाती  मूल्यांकन  प्रयास  यदा-कदा  किए  गए  हैं  भौर  वे  बहुत  नियमित
 भ्राधार  पर  नहीं  यह  महसूस  किया  गया  है  कि  ये  मुल्यांकन  श्पने  क्षेत्र  में  सीमित  हैं  भौर
 इनसे  कोई  विश्वसनीय  निष्कर्ष  नहीं  निकलते

 केरल  सरकार  को  विभिन्‍न  योजनागत  परियोजनाओों  के  लिए  मंजूर
 को  गई  धनराशि  का  उपयोग

 5887.  श्रो  सुरेश  कुरूप  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  छठी  योजनावधि  में  विभिन्‍न  योजनागत  परियोजनाशों  के

 लिए  केरल  सरकार  को  कुल  कितनी  धनराशि  स्वीकृत

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  राज्यों  में  ऐसी  परियोजनाश्रों  पर  पूरी  घनराशि  खत
 की  श्रौर

 यदि  तो  क्या  राज्य  सरकारों  ने  घनराशि  का  उपयोग  न  किए  जा  पाने  के
 क्या  कारण  बताये  हैं  ?

 योजना  तथा  खाद्य  शोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 भोर  :  केरल  की  छठी  योजना  1980-85  की  वाधषिक  योजनाझों  के  लिए  श्रनुमोदित  परिव्यय
 1498  करोड़  रुपये  था  जिसके  मुकाबले  राज्य  सरकार  ने  कुल  1645.:9  करोड़  रुपये  खर्च
 जिससे  147.39  करोड़  रुपये  श्रघधिक  व्यय  होने  का  पता  चलता  है  ।  परिव्यय  झौर  व्यय  के
 क्षेत्रवार  वितरण  का  विवरण  सलंग्न

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 33



 लिखिंते  उतर  9  1986

 विवरण

 छठी  पंचवर्षीय  योजना-परिव्यय/व्यय

 केरल

 विकास  के  मुल्य  शीर्ष  योजना  परिव्यय  ग्प्य

 1.  कृषि  भ्ौर  संबद्ध  सेवाएं  175.92  179.14
 2.  ग्रामीण  विकास  117.07  125.09
 3.  विशेष  क्षेत्र  कार्यक्रम  —  4.05
 4.  सिंचाई  भ्ौर  बाढ़  नियंत्रण  305.95  310.46
 5.  ऊर्जा  280.16  329.57

 6.  उद्योग  शौर  खनिज  167.03  162.39
 7.  परिवहन  102.67  112.22

 8.  शिल्पविज्ञान  भौर

 पर्यावरण  17.55  17.40
 9,  सामान्य  प्राथिक  सेवाएਂ  6.76  6.44

 10.  सामाजिक  सेवाए  304.98  374.38

 11.  सामान्य  सेबाए  19.9]  24.25

 जोड़  1498.00  1645.39

 बदरपुर  झौर  इनःप्रस्थे  जिशत  थेरों  से  होने  वाला  प्रवृषण

 5888.  थऔ  राब  :  क्या  प्रधान  मेंज्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  के  विभिन्‍न  ताप  विद्युत  घरों  में  कोयले  के  जलने  से
 प्लास  पास  को  वायु  दूषित  हो  जाती

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  प्रदूषण  को  रोकने  भ्रथवा  कम  से  कम  करने  के  लिए
 कया  उंपाय  किये  गए  हैं  भ्रथंवा  कैंरने  का  विंचार

 क्‍या  सरकार  ने  बदरपुर  भर  इन्द्रप्रस्थ  घरों  से  हंने  वाले  प्रदूषण  तथा  उतके  चारों
 और  विभिन्‍न  इलाकीं  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  का  कोई  विस्तृत  भ्रध्ययन  किया  भौरे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?  र

 पर्यावरण  झोर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मेंत्री  जियाउरंहमान  :

 हां  ।

 (@)  उठाये  जा  रहे  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 इकाइयां  जो  संतोषप्रद  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रही  हैं  उनके  स्थान  पंर  उच्च  क्षमंता
 वाले  स्थिर  वंद्यूत  भ्वक्षेपित्रों  की  स्थापना

 -34
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 संग्रहण  प्रणाली  में  सुधार  के  लिए  विद्यमान  इकाइयों  सहित  स्थिर  वेद्य  त
 भ्वक्षेपित्रों  के  भ्रद्यपतन  डिज़ाईन  की  श्र  सीबद्ध  तथा

 के  व्यवस्थापन  एवं  राख  निपटान  सुविधायों  में  सुधार  ।

 तथा  कोई  विस्तृत  अध्ययन  नहीं  किया  गया  प्रतिवेश्ञी  क्षेत्रों  में
 चिमनी  उत्सर्जन  तथा  परिवेशी  वायु  गुणवत्ता  के  सम्बन्ध  में  भ्रनुसंघान  किये  गये  हैं  ।

 पुन्बापरा-वायलएर  संघष्न  को  स्वतंत्रत्रा  ख्लेनावी  पेंजन  के  लिए
 शामिल  करने  के  सम्बन्ध  में  शापन

 5889.  श्री  वक्ञीर  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वायलार  संधर्ष  को  स्वतंत्रता  श्रांदोलन  के  एक  भाग  के  रूप  में
 शामिल  करने  झोर  जिन्होंने  उक्त  सघषं  में  भाग  लिया  था  उन्हें  स्वतंत्रता  सेनानी  प्रेशन  मंजूर
 करने  के  लिये  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  संबंथ  में  क्या  निरंय  लिया  गया  है  ?

 संचार  मंत्रालग्र  क्रे  तथा  युह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  रस्म  तिबास  :  जी

 श्रीमान्‌  ।

 ख़रक़ार  ने  वायलार  संघ्रषं  को  मान्यता  अ्दान  करने  के  मामले  पह
 सम्नय  प्रर  विचार  किया  है  क़िन्तू  इसे  स्वतंत्रता  संनिक  सम्मान  पेंशन  योजना  के  अच्तर्गत  सम्मात्त
 पेंशन  के  उद्देश्य  से  राष्ट्रीय  स्वतंत्रता  संग्राम  का  एक  भाग  मानना  संग्रव  नहीं  हुझा  है  ।

 हिसालय  श्र  अन्य  पव॑तोय  क्षेत्रों  का  परिरक्षण

 5890.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अधिक  ऊ  चाई  वाले  क्षेत्रों  के  संबंध  में  अनुसंधान  भौर  विकास
 कार्यों  के  विशेषकर  हिमालय  को  पर्यावरणीय  खतरे  से  बचाने  के  विज्ञान  झ्लौर
 प्रौद्योगिकी  विभाग  के  सचिव  यशपाल  की  अश्रध्यक्षता  में  एक  पेनल  की  नियुक्ति
 की  गई

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इसकी  रिपोर्ट  ्राप्त  हो  गई  भ्ौर

 यदि  तो  हिमालय  श्रौर  देल्न  में  भ्रन्य  पव॑तीय  क्षेत्रों  के  परिरक्षण  के  लिए  दिए
 गए  सुकावों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विशान  झौर  प्रोधोगिकों  मंख्ालय  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा  इलंक्ट्रामिको
 झोर  प्रन्तरिक्ष  विमागों  में  राज्य  शिवराज  :  भोर

 प्रौधोगिकी  विमाग  के  सचिव  को  श्रध्यक्षता  में  एक  13  प्रदस्यीय  का्यंदल  भारतीय  *विज्ञान
 कांग्रे  स.के  वाधिक  सत्र  में  को  गई  सिफारिशों  पर  अनुवर्ती  कार्यवाही  कर  रहा  तुगता

 पर  1985  में  प्रायोजित  विज्ञान  कांग्रेस  की  सिफारिशों
 पर  अतः  मंत्रालयी  कार्यकल  द्वारा  विचार  किया  गया  थाओझोर  तुगता  भ्रनुसंघान
 झोर  पर्वत  विकासਂ  एल्टीट्यूड  रिसर्च  एण्ड  माउटेंन  पर  एक  रिपोर्ट
 तेयार  की
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 रिपोर्ट  में  निम्नलिखित  बातों  को  झभिनिर्धारित  किया  गया

 (1)  हिमालय  श्रोर  भ्रन्य  पवंतीय  क्षेत्रों  के  परिरक्षण  की

 (2)  भनुसंघान  के  लिए  हाथ  में  लिये  जाने  वाले  श्रस्ट

 (3)  उच्च  तु  गता  अनुसंघान  के  लिए  वर्तमान  तथा

 (4)  उपयुक्त  सांत्थानिक  रूपरेखा  कार्य  सहित  प्रस्तावित  भावी  योजना  कार्यवाही  ।

 हिमाचल  प्रदेश  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  पेंशन  सम्बन्धी  विचाराधोन  सासले

 5891.  नारायण  चन्द  पराहर  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  वर्ष  1985-86  के  दौरान  हिमाचल  प्रदेश  के  स्वतंत्रता  सेनानियों
 को  स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन  मंजूर  करने  के  लिए  विचाराधीन  मामलों  को  निबटाने  के  कोई
 प्रयास  किए

 यदि  तो  15  1986  तक  हिमाचल  प्रदेश  के  प्रत्येक  जिले  के  कितने
 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन  मजुर  की  गई  भौर

 सभी  विचाराधीन  मामलों  को  निबटाने  की  निश्चित  तिथि  कया  है  ?

 संघार  मंत्रालय  के  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :
 तथा  सरकार  द्वारा  लम्बित  मामले  जल्दी  से  जल्दी  निपटाने  की  हर  कोशिश  की  जा  रही

 स्वतंत्रता  सेनिक  सम्मान  पेंशन  योजना  के  भ्रधीोन  15  1986  तक  हिमाचल  प्रदेश  के
 434  स्वतंत्रता  सेनानियों  तथा  दिवगंत  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  श्राश्चितों  को  पेंशन  स्वीकृत  की  गई
 थी  ।  राज्य  सरकार  की  सत्यापन  रिपोर्टों  के  भ्रभाव  के  कारण  केवल  60  मामले  लम्बित  पड़े  हैं  ।

 स्वीकृत  मामलों  के  जिलेवार  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :

 बिलासपुर  89

 ऊना  47

 शिमला  54

 कांगड़ा  51

 महासू  18
 मंडी  55

 हमीरपुर  22

 सोलन  *

 सिरमोर  59

 कुल्लु  13

 सम्बा  4

 हिमाचल  प्रदेश  के  शेष  मामलों  राज्य  सरकार  के  सत्यापन  रिपोर्ट  भेजने  पर
 निपटाया  जायेगा  ।

 परम्परागत  रूप  से  बन  उरपादों  पर  झाशित  झाविवासियों  का  विकास

 5892.  भरी  सानिक  रेड्डी  :

 धार  कुमार  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  परम्परागत  रूप  से  वन  उत्पादों  पर  श्राश्रित  50  प्रतिशत
 वासियों  को  1952  की  वन  जिसने  उनके  को  में  बदल  के
 कारण  उन्हें  उनके  यथोचित  भाग  से  वंचित  कर  दिया

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इसी  प्रकार  से  भारतीय  वन  भ्रधिनियम  1981  भी

 वासियों  के  पक्ष  में  नहीं  है  श्रौर  उनके  न्‍्यायोचित  दावों  को  स्वीकार  नहीं  करता  भ्रौर

 कया  सरकार  श्रपने  वन  लगाने  के  कायंत्रमों  में  आदिवासियों  को  पूरी  तरह  से  शामिल
 करेगी  ?

 पर्यावरण  झौर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान
 नहीं  ।  राष्ट्रीय  वन  1952  ने  भ्रादिवासियों  के  अश्रधिकारों  को  रियायतों  में  नहीं  बदला  है  ।

 भारतोत  वन  1981  को  तरह  ऐसा  कोई  दूसरा  विधान  नहीं  है  :  भ्रतः

 इस  अभ्रधिनियम  का  भ्रादिवासियों  के  पक्ष  में  नहीं  होने  तथा  उनके  न्यायोचित  दावों  को  स्वीकार  न
 करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हां  ।

 वन  भ्रधिनियम  1980  के  प्नन्तगंत  बिहार  से  प्राप्त  मामले

 5893  थ्री  साइमन  तिंग्गा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  को  वन  1980  के  भ्रन्तगंत  बिहांर  राज्य  में
 गत  तीन  वर्षों  के  वर्ष  कितने  मामले  प्राप्त  हुए

 कितने  मामलों  में  आपत्तियां  लगाई  गई

 कितने  मामले  रह  कर  दिये  गये  भ्ौर

 कितने  मामले  अभ्रभी  निपटाने  के  लिए  विचाराघीन  उनका  वर्षवार  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  झभौर  वन  मंत्रालय  में  र:ज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  भ्नन्सारी  )  :  1983
 में  1984  में  तीन  तथा  1985  में  पन्द्रह  ।

 किसी  मामले  में  झ्रापत्तियां  नहीं  लगाई  गई  18  प्रस्तावों  में  पूर्ण  सूचना  नहीं  दी
 गई  राज्य  सरकार  को  पूर्ण  सूचना  देने  के  लिए  कहा  गया

 1983  में  प्राप्त  तीन  मामलों  को  तथा  1985  में  प्राप्त  एक  मामले  को  रह  कर  दिया
 गया

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  कोई  मामला  लम्बित  नहीं  पड़ा  जब  केन्द्र  सरकार  द्वारा
 मांगी  गई  झ्ावश्यक  सूचना  राज्य  सरकार  उपलब्ध  नहीं  कराती  है  तो  मामला  बन्द  समझा  जाता
 है  ।  जैसे  ही  मांगी  गई  सूचना  प्राप्त  हो  जाती  है  तो  मामला  फिर  से  खोल  दिया  जाता  है  ।

 बिहार  से  ,983  में  1984  में  तीन  एवं  1985  में  बारह  मामले  प्राप्त  हुये  जिन्हें  उसी  प्रकार
 बन्द  कर  दिया  गया  है  ।

 उा
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 झान्भ्र  प्रवेश  में  सछुझारों  ध्लोर  गडरियों  को  भूसि  का  झाबंटन

 5894,  थी  सम्बु  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भ्रान्न्न  प्रदेश  के  तटवर्ती  क्षेत्र  में  गरीबी  की  रेखा  से  नोचे  रह  रहे  मछुभारों  झौर

 गडंरियों  की  रहन-सहन  की  स्थिति  को  देखते  हुये  सरकार  का  विचार  तटवर्ती  आन्ध्न  प्रदेश  में

 वनों  को  कटान  करवा  कर  खेती  योग्य  भूमि  को  शआ्रान्श्र  प्रदेश  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  इन

 मछुभारों  और  मढरियों  को  भाबंटित  करने  का  भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वर्यावरण  झोर  बस  मंत्रालय  में  राज़्य  मंत्री  जिवाउरंहमान  :  जी

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 रिहा  किए  गए  भारतोय/पाकिस्तानो  बन्दी

 5895.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  विदेश्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पाकिस्तान  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  भारतीय  बन्दियों  को  रिहा  किया
 झौर

 भारत  सरकार  ने  उक्त  भ्रवधि  के  दौरान  कितने  पाकिस्तानी  बन्दियों  को  रिहा  किया

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  पिछले
 तीन  वर्षो  में  214  मारतीय  राष्ट्रिकों  को  पाकिस्तान  से  भारत  प्रत्यावरतित  किया  गया  है  जो  तीन
 जत्यों  में  यहां  भ्राये  जबकि  मारत  में  मुजरिम  पाकिस्तानी  राष्ट्रिकों  को उनकी  सजा  की  मियाद

 पूरी  होते  ही  रिहा  कर  दिया  जाता  इसलिए  रिहा  किए  गये  ऐसे  कदियों  की  ठीक-ठीक  संख्या
 तत्काल  सुलम  नहीं  है  ।  ;

 झनुसूचित  जातियों  जन  जातियों  के  उम्मोदवारों  के  लिए  परीक्षा  पूर्व  शिक्षण  केन्द्र

 5896.  श्री  मोरिस  कुजूर  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  ऋपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  भ्नुसू चित  जातियों  श्रौर  अनुसूचित  जन  जातियों  के  उम्मीदवारों  के  परीक्षा

 पूर्व  शिक्षण  के  लिए  राज्यवार  कितने  परीक्षा-पूर्व  शिक्षण  केन्द्र  भोर

 क्‍या  वर्ष  1986-87  के  दौरान  उड़ीसा  में  ऐसा  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  का  कोई
 विचार  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  सें  उप  संत्रो  गिरिधर  :  भ्रपेक्षित  सुचना  संलग्न
 बिवरण  में  दी  गई

 उड़ीसा  में  पहले  ही  ।3  केन्द्र  हैं  मी  राज्य  में  सर्वोच्च  संख्या.)-वष्न  1986-87
 के  दौरान  उड़ीसा  में  भौर  अधिक  पूर्व  परोक्षा  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  के  किसी  भौर  प्रस्ताव  पर
 उसके  राज्य  सरकार से  प्राप्त  होने  पर  गुणों  के  भ्राधार  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 36
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 विवरण

 राज्य  का  नाम  केन्द्रों  की  संख्या ं  a

 श्राध्न  प्रदेश
 भ्सम

 बिहार
 गुजरात
 हरियाणा
 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  भ्रौर  कश्मीर

 कर्नाटक
 केरल

 10.  मध्य  प्रदेश

 11.  महाराष्ट्र
 12.  मस्िपुर
 13.  मेघालय

 44  नागालेंड

 15  उड़ीसा
 16  पंजाब
 17  राजस्थान
 18  तमिलनाडु
 19  उत्तर  प्रदेश

 20  पश्चिम  बंगाल

 21,  त्रिपुरा
 22.  दिल्ली
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 इलेक्ट्रीरिक  पुर्जो  का  प्रयोग  करने  वाले  उद्योग

 5897.  श्री  सोहनमाई  पटेल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इलेक्ट्रानिक  पुर्जे  बनाने  वाले  उद्योगों  की  संख्या  कितनी  है  श्रौर  उनमें  से
 कितने  उद्योग  सरकारी  क्षेत्र  में  श्रौर  कितने  गेर  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थित

 (@)  क्‍या  सरकार  द्वारा  दी  गई  भ्रनेक  रियायततों  के  बावजूद  स्वदेशी  इलेक्ट्रानिक  पुर्जा
 उद्योग  प्रतियोगी  मूल्य  पर  अच्छी  किस्म  का  माल  तैयार  करने  में  भ्रसफल  रहा

 39
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 यदि  तो  क्‍या  इस  बारे  में  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  भ्रषध्ययन  किया
 गया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौर

 इन  इलेक्ट्रानिक  उद्योगों  द्वारा  अ्रच्छी  किस्म  का  माल  तैयार  नरने  के  लिये  क्‍या
 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  तथा  सहासागर  विकास  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी
 झोर  प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्री  शिवराज  :  देश  में  कुल  मिलाकर

 इलेक्ट्रानिक  संघटक-पुर्जों  का  विनिर्माण  करने  वाली  650  इकाइयां  हैं  जिनमें  से  130  संगठित  क्षेत्र  में

 तथा  520  लघु  क्षेत्र  में  संगठित  क्षेत्रों  की  इकाइयों  में  केन्द्र  तथा  राज्य  की  सार्वजनिक  क्षेत्र

 की  30  इकादयां  जबकि  100  इकाइयाँ  संगठित  निजी  क्षेत्र  में  हैं  ।

 स्वदेशी  इलेक्ट्रानिक  संघटक-पुर्जा  उद्योग  चुनिन्‍्दा  क्षेत्रों  में  बढ़िया  क्वालिटी  )
 के  सामान  का  उत्पादन  करने  में  सक्षम  है  तथा  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  दी  गई  विभिन्‍न

 प्रकार  की  रियायतों  के  स्थानीय  कीमतों  में  क्रमिक  रूप  से  गिरावट  भरा  रही

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सरकार  ने  भारतीय  मानक  संस्थान  अ्रथवा  राष्ट्रीय  स्तर  पर

 निर्भित  भ्रन्य  विशिष्टियों  के  भ्राधार  पर  संघटक  पूर्जों  को  गुणवत्ता  के  प्रमाणीकरण
 के  प्ननकों  क्षेत्रोय  तथा  राज्य  स्तरीय  परीक्षण  तथा  विकास  केन्द्रों  की  स्थापना  को  है  ।

 विभिन्‍न  प्रकार  के  इलेक्ट्रोनिक  संघटक  पुर्जों  का  व्यापक  रूप  से  परीक्षण  करने  की  दृष्टि  इन

 सुविधाप्ों  का  सतत्‌  रूप  से  उन्‍नयन  किया  जा  रहा

 झनुसूचित  जातियों/पझनुसुचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  महाराष्ट्र  को  सहायता
 5898.  श्री  भोये  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  महाराष्ट्र

 को  विशेष  संघटक  योजना  श्रौर  जनजाति  उप  योजना  के  श्रन्तगंत  भ्नुसूचित  जातियों  और

 सूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिये  तीन  वर्षों  के  वषवार  दी  गई  वित्तीय  सहायता
 सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिधर  :  सभा  पटल  पर  एक  विवरण
 रखा  जाता  विवरण

 पनुसूचित  जातियों  के  विकास  के  लिए  महाराष्ट्र  राज्य  द्वारा  निर्धारित  पिछले  तीन  वर्षों
 के  लिए  विशेष  संघटक  योजना  का  श्रनुमोदित  परिव्यय  और  विशेष  संघटक  योजना  के  लिए
 प्रतिरिक्त  धन  के  रूप  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  गई  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  भी  नीचे  दी  गई

 लाखों

 वर्ष  अनुमोदित  विशेष  संघटक  दो  गई  विशेष
 योजना  परिव्यय  सहायता

 922.24
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 इसी  प्रकार  से  भ्रनुसूचित  जनजातियों  के  विकास  के  लिए  महाराष्ट्र  राज्य  द्वारा  निर्धारित

 पिछले  तीन  वर्षों  क ेलिये  जनजाति  उप-योजना  का  श्रनुमोदित  परिव्यय  भर  जनजाति  उप-योजना

 के  लिए  भतिरिक्त  धन  के  रूप  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  गई  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  नीचे  दी

 गई

 लाखों  मे ं)

 वर्ष  भ्रनुमोदित  जनजाति  दी  गई  विशेष  केन्द्रीय
 उप-योजना  परिव्यय  सहायता

 1983-84  7159,35  758.75
 1984-85  7749.12  799.33
 1985-86  -  8245-00  950.69

 में  सुपर  कम्प्यूटर

 5899.  श्री  शोभनाद्रीज््वर  राव  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इलेक्ट्रानिकी  भ्रायोग  का  विचार  देज्ञ  में  सूचना  नेट  वके  को  मजबूत  बनाने  के

 एक  झ्नग  के  रूप  में  हैदराबाद  में  सुपर  कम्प्यूटर  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  भ्रनुमानित  लागत  कितनी  और

 हैदराबाद  में  सुपर  कम्प्यूटर[किस  तारीख  तक  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  इलेक्ट्रासिको  झोर  भ्रन्तरिक्ष

 विभागों  में  राज्य  सन्‍्त्री  शिवराज  :  )  देश  में  एक  सुदृढ़  सुचना
 वर्क  की  स्थापना  के  एक  भाग  के  रूप  में  इलेक्ट्रानिकी  विभाग के  भ्रन्तगंत  श्राने  वाले  राष्ट्रीय  सूचना
 विभाग  केन्द्र  का  हैदराबाद  में  एक  सुपर  कम्प्यूटर  स्थापित  करने  का  विचार  है  ।

 इस  प्रस्ताव  पर  अभनुमानित  लागत  लगभग  9.55  करोड़  रुपये  झ्राएगी  जिसमें  भवन

 निर्माण  तथा  श्रन्य  श्रावर्यक  मूलसंरचनात्मक  सुविधायें  शामिल  हैं  ।

 हैदराबाद  में  सुपर  कम्प्यूटर  का  प्रतिष्ठापन  और  उसे  चालू  करने  की  अनुमानित
 तारीख  1986

 घ्वनि  प्रदूषण  के  नियंत्रण  हेतु  प्रौद्योगिकी  का  भ्रायात

 5900.  श्री  मुल्लापलली  रामचन्द्रन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  चालू  वर्ष  के  दौरान  ध्वनि  प्रदूषण  के  प्रभावी  नियंत्रण  के  लिए
 प्रौद्योगिकी  के  भ्रायात  हेतु  कोई  योजना  बनाई  है/करार  किया

 क्या  इस  समय  ध्वनि  प्रदूषण  के  नियंत्ररा  के  लिए  स्वदेशी  श्रौद्योगिकी  विकसित

 करने  के  लिये  कोई  भ्रनुसंघान  संस्थान  कार्य रत  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ।
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 पर्यात्ररण  झौर  वत  सन्त्रालय  में  राज्य  मनत्री  जियाउरंहमान  :

 नहीं  ।

 तथा  हां  ।  राष्ट्रीय  भौतिक  भारतीय  चिकित्सा  श्नुसन्धान
 परिषद  तथा  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  एवं  विश्वविद्यालयों  जैसे  विभिन्‍न  संस्थानों  की  इस  क्षेत्र
 में  प्रनुसंघान  परियोजनायें  चल  रही

 ह
 गरोबी  उन्मूलन  कार्यक्रस

 5901.  श्री  बनवारी  लाल  बेरवा  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आ्रादिवासी  क्षेत्रों  में  और  उन  क्षेत्रों  जहां  भ्रनुसूचित
 जातियों  के  लोगों  की  संख्या  भ्रधिक  गरीबी  उन्मूलन  कायंत्रमों  के  कार्यान्वयन  में  तेजी  लाने  का

 भोर
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 योजना  तथा  लाद्य  और  नाग्ररिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 ध्ौर  जी  भनुसूचित  जातियों  के  लिए  विशेष  संघटक  थोजना  श्रौर  जनजातीय  उपयोजना

 के  भ्रन्तगंत  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  कार्यनीति  में  श्राय-सजन  स्कौमों  के  लिए
 भला  लामख़ह़ी  परिवारों  को  सी  सेवाएं  देने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ताकि  वे  गरीबों  की
 रेखा  को  पार  कर  सके  झ्ौर  भ्रपनी  विशिष्ट  श्रावश्यक्रताश्रों  को  पुरा  कर  इन  स्कीमों  का

 उद्धव दय  संस्थागतः  झ्राधार  संरचनात्मक  ग्राम  तथा  लघु  उद्योगों
 के  लिए  कच्चे  माल  को  पूर्ति  तथा  प्रशिक्षण  जैसे  निवेशों  की  व्यवस्था  करके  उत्पादकता  में  वृद्धि
 करना  दो  विशेष  योजनाञ्रों  के  प्रचालन  के  संयोजन  में  ग्रामीण  विकास  के  गरीबी  दूर  करने
 से  संबंधित  कार्यक्रमों  के  प्रचालन  से  गरीबी  दूर  करने  से  सम्बन्धित  कार्यक्रमों  के  शीघ्र  कार्यान्वयन
 की  भाक्ष  की  जाती  है  ।

 ह

 देश  में  यूरेनियस  के  भंझर

 5902.  श्री  सुब्णा  रेड्डी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 देश  में  यूरेनियम  के  ज्ञात  स्रोत  क्या

 देश  में  यूरेनियम  की  कितनी  श्रनुमानित  मात्रा  उपलब्ध

 इस  समय  उससे  प्रति  वर्ष  कितना  यूरेनियम  निकाला  जाता

 कया  यूरेनियम  दोहन  का  विकास  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 विशास  झोर  प्रीश्ोमिको  संक्रालय  तथा  सहासामर  परससण  ऊर्जा'इलेक्ट्रानिको  तथा
 पन्तरिक्ष  विसागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  :  हमारे  देक्ष  में  के
 किक्षिफोंਂ  से  ज्यादा-तर  बिहार  के  सिहभूम  जिले  में  ध्लोर  मध्य  सजस्थान  तथा
 मेघालय  के  मागों  में  हैं  ।

 हमारे  देश  के  यूरेनियम  के  मंठासें  के  बारू  में  या  तो  ऐसे  हैं  या  यह

 42
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 निष्कर्ष  निकाला  गया  है  कि  उन  भंडारों  में  कुल  मिलाकर  73,900  ठ्स  य्रेनियम
 भ्राक्साइड  (0305)  मौजूद  है  ।

 से  यूरेनियम  कारपोरेशन  झ्ाफ  इण्डिया  लिमिटेड  जो  इस  विभाग  के
 धीन  सरकारी  क्षेत्र  का  एक  उपक्रम  यूरेनियम  सांद्रों  के  उत्पादन  के  लिए  जादुग्रुडा  में  एक  खान
 से  भ्रयस्क  निकालता  है  श्ौर  एक  मिल  चलाता  कारपोरेशन  ने  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  से
 प्राप्त  तांबे  की  पछोड़नों  को  संसाधित  करके  यूरेनियम  भ्रलग  करने  के  लिए  सूरदा  में  शौर  राखा
 के  निकट  यूरेनियम  अलग  करने  वाला  संयंत्र  लगाया  हुआ  इसके  भांटिन  में  एक
 नई  खांन  पर  काम  शुरू  किया  जा  चुका  कारपोरेशन  का  विचार  चालू  पंचवर्षीय  योजना  में

 नर॑वापंहांड़  और  तुरुमडीह  में  दो  नई  खानें  हाथ  में  लेने  का  भी  यूरेनियम  निकालने  का  कॉम
 देश  के  परंसारणु  सम्बन्धी  कार्यक्रम  की  श्रावश्यकताओ्रों  के  अनुरूप  चल  रहा

 राष्ट्रीय  रक्षा  भश्रकादमी  के  शिक्षण  कर्मचारियों  को  छंटनो

 5903.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  रक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 हाल  में  राष्ट्रीय  रक्षा  श्रकादमो  से  कितमे  शिक्षण  कंमचारियों  की  छंटनी  की

 उनकी  छुंटनी  के  क्‍या  कारणा

 क्या  राष्ट्रोय  रक्षा  भ्रकादमी  में  अभी  भी  बहुत  बड़ी  सेंखुयों  में  पद  खाली  पेंड़ें

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उन  रिक्त  पदों  पर  छंटनी  किए  गए  करमंचांरियों  की  पुनः

 बहाल  करने  का  झौर

 यदि  तो  उन  कर्मचारियों  को  श्रन्यंत्र  बहील  कंरंनें  हैंतु  वंया  थे  केल्पिक
 कदम  उठाएं  गए  हैं  ?

 रखा  अनुसंधान  और  विफांस  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्ररुण  :  भौरे

 राष्ट्रीय  रक्षा  श्रकादमी  में  नियमित  श्राघार  पर  नियुक्त  किसी  भी  अध्यापक  की  छंटनी  नहीं  की  गेई

 है  ।  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिये  छः  महीने  की  शभ्रवंधि  के  लिये  तदर्थ  श्राधार  पर

 नियुक्त  41  लेक्चरारों  की  नौकरी  समाप्त  की  गई  थी  !

 सात  झ्राठ  रीडरों  एवं  सैतीस  लेक्चरारों  के  नियंमित  पद  खाली  पड़  हैं  ।

 भर  (3)  जब  कमभों  श्रावश्यकता  होगी  उन्हें  भ्रल्पकाल  के  लिए  पुनः  नियुक्त  किया
 जा  सकता  है  लेकिन  उन्हें  नियमित  पदों  पर  समायोजित  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  इन्हें  संघ
 लोक  सेवा  भ्रायोग  के  माध्यम  से  भरा  जाता  है  ।

 रक्षा  बलों  क ेलिए  धनराधि  का  नियतन

 5904.  श्री  मोहनदास  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  के  बजट  प्राकक्लत  में  थल  वायु  तथा  नौ  सेनो  के  लिये
 झलंग-प्रलंग  कितने  प्रतिशत  धनरांशि  नियत  की  गई

 क्‍या  यह  सच  है  कि  नो  सेना  के  लिये  नियत  की  गई  धनराशि  बहुत  कम

 यैंदि  तो  क्या  इससे  नी  सेना  के  विकास  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  भौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 बैठ



 लिखित॑  उत्तर  6  भ्रप्रनौ  1986

 रक्षा  शनुसंघान  झोर  विकास  विमाग  में  राज्य  मंत्री  झ्ररण  :

 थलसेना  47.3%

 नौसेना  13.1%,

 वायुसेना  22.1%

 (@)  पभ्रौर  सेनाप्रों  को घनराशि  का  आञाबंटन  हमारे  पड़ौस  में  खतरे  के  वातावरण
 को  ध्यान  में  रखकर  किया  जाता  भारतीय  नौसेना  इसे  सौंपे  गए  दायित्वों  को  पूरा  करने  में

 पूर्णारूप  से  सक्षम  नौसेना  का  श्राधुनीकरण  एक  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  हमारे  श्रन्यय

 व्यापार  क्षेत्र  की  सुरक्षा  के  लिये  सौंपे  गए  दायित्वों  भ्रौर  भ्रपतट  क्षेत्रों  में  हमारे  समुद्री  हितों  को
 ध्यान  में  रखकर  किया  जाता  निधियों  की  स्थिति  से  किसी  भी  सत्िय  क्षेत्र  में  नौसेना  के
 विकास  में  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है|

 महाराष्ट्र  में  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन  के  लम्बित  मामले

 5905.  श्री  मुरलीधर  माने  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शभ्राज  तक  सरकार  के  पास  महाराष्ट्र  से  संबंधित  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  पेंशन  के
 कितने  मामले  लम्बित  पड़े  श्रौर

 इन  लम्बित  पड़े  मामलों  को  तुरन्त  निपटाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 संचार  मन्त्रालय  के  तथा  गृह  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  राम  निवास  :

 31.3.1986  को  महाराष्ट्र  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  पेंशन  के  3340  मामले  लम्बित  पड़े  थे  ।

 महाराष्ट्र  के  जो  भूतपूर्व  निजाम  हैदराबाद  के  राज्य  में  के  स्वतंत्रता
 संनानियों  के  मामलों  के  शीघ्र  भ्रौर  जिन्होंने  हैदराबाद  विलय  प्रान्दोलन  में  भाग  लिया

 के  लिए  एक  विशेष  जांच  समिति  गठित  की  गई  ऐसे  3389  मामले  समिति  को  सौंपे  गए
 हैं  ।  राज्य  सरकार  से  सत्यापन  रिपोर्ट  शीघ्र  भेजने  का  भ्रनुरोध  किया  गया  ताकि  शेष  मामलों
 को  शीघ्र  निपटाया  जा  सके  ।

 उड़ोसा  के  आ्रादिवासो  क्षेत्रों  मे ंसामाजिक  वानिको

 5906.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  में  कुछ  भादिवासी  क्षेत्रों  में  सामाजिक  वानिको  कार्यक्रम  शुरू  किया
 गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कार्यक्रम  की  क्रियान्विति  से  श्रब  तक  वक्षारोपण  कार्यक्रम  पर  कितनी  घनराशि  खर्च
 की  गई  है  भौर  संस्थापना  पर  कितनी  राशि  खर्च  की  गई  भौर

 कार्यक्रम  की  वास्तविक  क्रियान्विति  को  शपेक्षा  संस्थापना  पर  भ्रधिक  धनराशि  खरे
 होने  का  कारण  क्‍या  है  ?
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 पर्यावरण  झोर  वन  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  जियाउरंहमान  :

 से  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  प्रस्तुत  की

 विमान  चालक  रहित  विमानों  का  निर्माण

 5907.  गोरी  शंकर  राजहस  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  विमान  चालक  रहित  विमानों  के  निर्माण  के  लिए  सरकार  द्वारा  कोई

 झनुसंघान  किया  गया  श्रौर

 यदि  तो  इस  संबन्ध  में  प्रब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 रक्षा  प्रनुसंघान  झोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍त्री  अरुण  :  भौर

 हां  ।  चालक  रहित  लक्ष्य  भेदी  विमान  एवं  इजन  के  विकास  की  परियोजना  पर  काम
 चल  रहा  चालक  रहित  लक्ष्यभेदी  विमान  के  आ्रादिख्पों  का  उड़ान  परीक्षण  किया  जा  रहा
 है  ।  देश  में  विकसित  इन्जन  के  श्रादिरखूपों  का  परीक्षण  किया  जा  रहा  एक  नामजद  उत्पादन

 एजेन्सी  भी  इन  परियोजनाशों  में  सहयोग  कर  रही

 महानगरों  को  ध्वनि  झौर  जल  प्रदूषण  के  स्तरों  को  रोकने  के  उपाय

 5908.  पटेल  :  क्‍या  प्रधान  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चार  महानगरों  भर्थात्‌  कलकत्ता  श्रौर  मद्रास  में  ध्वनि  भौर

 जल  प्रदूषण  के  स्तर  क्या

 क्‍या  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रोर  भारतीय  वैज्ञानिक  इस  स्तर  को  सुरक्षित  मानते  भौर

 इन  महानगरों  के  प्रदूषण  को  रोकने  के  संबन्ध  में  यदि  कोई  दिशानिर्देश  जारी  किये

 गये  तो  उनका  ब्थौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्रो  जियाउरंहमान  :

 वायु  प्रदूषण  :  ;
 --  जहां  सलल्‍्फर  डाईप्राक्साइड  तथा  नाइट्रोजन  के  आक्साइड  के  परिवेशी  स्तर  सीमा  के

 भोतर  विविक्त  पदार्थ  के  स्तर  अधिक  पाये  गये

 जल  प्रदूषण  :

 --  महानगरों  में  कुछ  पाकेटों  में  निर्धारित  सीमाश्रों  की  श्रपेक्षा  जल  प्रदूषण  का  स्तर

 ग्रधिक  ऊचा

 भ्रोर  प्रदूषण  :

 --  महानगरों  के  कुछ  क्षेत्रों  जहां  मारी  यातायात  होता  शोर  का  स्तर  निर्धारित
 सीमाप्नरों  से  ऊपर  है  ।
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 इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशिष्ट  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  नहीं  किये  गंयें  तथापि

 इन  महानगरों  में  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  उठाये  गये  कदमों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 --  प्रदूषण-रोधी  कानूनों  का  कड़ाई  से  लागू

 --  प्रदूषण  नियंत्रण  तथा  प्रदूषक  उद्योगों  के  भीड़-भाड़  वाले  क्षंत्रों  से  स्थानांतरण  पर
 कर  प्रोत्साहन  ।

 --  प्रदूषण  नियंत्रण  उपायों  का  श्नुसंघान  तथा  और

 --  जन  जागरूकता  पैदा  करने  के  लिए  श्रान्दोलन  ।

 भ्रायुद्ध  डिपुओ्नों  को  सुरक्षा

 5909.  श्री  मूलचन्द  डागा  :  क्या  रक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  भ्ायुध  डिपुओं  के  श्रास-पास  बड़ी  संख्या  में  गंदी  बस्तियां  कस  गंई  हैं  भोर

 उनमें  रहने  वालों  द्वारा  जासूसी  किए  जाने  की  पूरी  संभावना

 क्या  जासूसी  की  कुछ  घटनाए  प्राधिकारियों  के  ध्यान  में  आई  हैं  श्रीर  यदि  तो

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 कथा  स्थानीय  म्युनिसिपल  और  राज्य  प्राधिकारी  कुछ  कामुनी  भ्रड़चनों  फी  दृष्टि  से
 इन  क्षेत्रों  को  प्रतिबधित  क्षेत्र  घोषित  करने  में  सेना  प्राधिकारियों  के  साथ  पूरी  तस्ह  से  सहयोग
 नहीं  करते  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भर

 क्या  सरकार  ने  श्रायुध  डिपुओं  की  आ्रांतरिक  सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 पर्याप्त  कदम  उठाए  हैं  ?

 रक्षा  भनुसन्धान  झौर  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  श्ररण  :  और
 जी  नहीं  ।  लेकिन  कानपुर  के  केन्द्रीय  प्रायुद्ध  डिपो  की  परिध  के  बाहर  कुछ  कच्चे  मकान

 बने  आयुध  डिपुशों  से जासूसी  के  किसी  मामले  की  नहीं  मिली

 ऐसी  कोई  समस्या  नहीं

 पाकिस्तानी  प्रासूचना  प्रधिकारी  का  अ्रमृतसर  स्वर्ण  मन्दिर  में  ठहरमा
 5910.  श्री  पटेल  :

 सधु  दण्डबते  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  20  1986  के  हिन्दुस्तानਂ  में
 प्रकाशित  इस  समाचार  की  ओर  झाकषित  किया  गया  है  कि  एक  पाकिस्तानी  आसूचना  भ्रथिकारी
 जो  कि  पाकिस्तानी  दूतावास  का  भूतपूर्व  कमंचारी  प्रमृतसर  स्वर  मंदिर  में  ठहरा  हुआा

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?
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 आंतरिक  सुश्क्षा  बिझाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  श्ररूण  :  भौर  सरकार
 को  इस  समाचार  की  जानकारी  जांच  पड़ताल  से  ऐसी  कोई  खबर  प्राप्त  नहीं  हुई  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 गोझा  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  के  ढांचे  में  परिवर्तन

 5911.  श्री  ज्ञान्ता  राम  नायक  :  क्‍या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  गोग्रा  के  वर्तमान  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  को  श्रौद्योगिक
 न्यायाघधिकरस्त  श्रौर  श्रम  न्यायालय  की  शक्तियां  प्रदान  करने  को  कोई  योजना  है  ;

 क्‍या  गोओआ्रा  के  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  के  ढांचे  में  किसी  प्रकार  का  परिवतेन
 करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  भ्ौर

 यदि  तो  तत्संबंबी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संघार  सन्त्रालय  के  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  राम  निवास  :
 से  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  पुनर्गठन  स्क्रीम  के  श्रधोन  दमण  शौर  दीव  सरकार
 के  वर्तमान  श्र  शकालिक  न्‍्यायाधिकरण  के  स्थान  पर  एक  पूर्णाकरालिक  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण
 स्थापित  किया  है  जिसमें  एक  पूर्णकालिक  श्रध्यक्ष  श्रौर  दो  अन्शकालिक  सदस्य  दो

 कालिक  प्रशासनिक  औद्योगिक  न्‍्यायाधिक्रण  एवं  मजदूर  न्यायालय  तथा

 सहकारी  जिनका  पुनगंठन  योजना  के  तहत  नये  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  में  विलय
 किया  जाना  को  पृथक  एककों  के  रूप  में  बनाए  रखा  गया  क्योंकि  ऐसे  विलय  में  सांविधिक

 संशोघन  निहित  था  ।  श्रपेक्षित  श्रधिनियम  लाने  के  लिए  कारंवाई  की  जा  रही

 भारतोय  तापमान  में  कम्प्यूटर  व्यवस्था  लागू  करना

 5912.  भ्रो  देसाई  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  मारतोय  तोपखाने  में  कम्प्यूटर  व्यवस्थाਂ  लागू  की

 है  ;

 यदि  तो  क्या  तोपखाना  रेजीमेंट  ने  तोपखाने  सबधी  उपकरणों  के

 करण  का  व्यापक  कार्यक्रम  शुरू  किया  शोर

 यदि  तो  सेना  में  भारतीय  तोपखाने  के  द्वारा  कम्प्यूटरों  के  प्रयोग  से  तोपलाना

 रेजीमेंट  की  कार्यकुशलता  में  कितना  सुधार  होगा  ?

 रक्षा  झनुसंघान  झ्रौर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  करण  :

 श्रौर  ऊपर  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं
 कम्बलों  को  खरीद

 5913.  श्री  सुल्तानपुरी  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ऐसी  कोई  फर्म  है  जिसके  ऊनी  कम्बल  उच्च  किस्म  के  तथा  प्रप्रोगशालाप्रों
 में  किए  गए  परीक्षणों  में  भी  उचित  साबित  हुए  श्र

 यदि  ते  उन  कम्बलों  को  न  खरीदने  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 रक्षा  श्रनुसंघान  झौर  विकास  विमाग  में  राज्य  मनत्री  अरुण  :  भौर
 सेना  के  लिए  कम्बलों  की  खरीद  केई  स्रोतों  से  की  जाती  है  श्र  प्रयोग  के लिए  उनको  स्वीकार
 करने  से  पूर्व  उन्हें  कुछ  मानदण्डों  के  अनुरूप  होना  जरूरी  होता  है  श्लौर  उनका  निरीक्षण  किया
 जाना  होता  ऐसी  कोई  भी  फर्म  जो  निर्धारित  मानदण्डों  के  अनुसार  भ्रौर  उचित  कीमत  पर
 कम्बल  देती  है  उसके  बारे  में  कहा  जा  सकता  है  कि  उसने  अच्छी  किस्म  के  कम्बल  सप्लाई  किए

 हैं  ।  ॥

 में  रहने  वाले

 5914.  श्राडियोडी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  आ्रादिवासी  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  बिजली  की  लाइनें  लगाने  और  सड़कों  के

 निर्माण  के  लिये  पेड़ों  के  काटे  जाने  को  वानिको  से  भिन्‍न  प्रयोजन  माना  शोर

 यदि  तो  राज्य  सरकारों  द्वारा  आदिवासियों  को  पहले  से  श्रावंटित  बनों  में

 रहने  वाले  ध्रादिवासियों  के  लिए  पेयजल  श्रौर  विद्युत  की  सप्लाई  की  व्ययवस्था  के  लिये  क्‍या
 कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  झौर  वन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 हाँ  ।

 पेयजल  एवं  विद्युत  प्रदात  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  के  पूर्व  भनुमोदन  से  वन

 भूमियों  का  दिक्‍्परिवर्तत  किया  जा  सकता

 गंगा  नदी  को  साफ  करन  क्रे  लिए  तकनोक  के  झ्न्तरण  के  लिए  समझौता

 5915  श्री  जगदीश  झ्रवस्थी  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  गंगा  नदो  को  साफ  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  इ  गलैंड  में  एक  सरकारो
 निकाय  टेम्स  वाटर  ब्रथारिटी  के  साथ  समभौते  पर  हस्ताक्षर  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जियाउरंहमान  :  गंगा
 परियोजना  निदेशालय  को  इ गलैंड  के  एक  सरकारी  टेम्स  वाटर  भ्रथारिटी  को
 कार  सेवाश्रों  की  लागत  को  पूरा  करने  के  इगलेंड  सरकार  की  $2,00,000  को  सहायता  की
 पेशकश  को  स्वीकार  कर  लिया  गया

 टेम्स  वाटर  भ्रंथारिटी  के  विशेषज्ञ  1986-87  के  दौरान  दौरा  करेंगे  तथा  निम्न
 लिखित  मदों  के  बारे  में  सलाहकार  सेवायें  प्रदान  करेंगे  :-

 (i)  जल  गुणवत्ता  माडलिंग

 (ii)  संसाघन  प्राप्ति  पर  बल  देते  हुए  उपचार  प्रौद्योगिकी

 उपचार  संयंत्रों  का  संचालन  तथा  रख-रखाव  ।

 (11)  नदी  की  गुणवत्ता  के  प्रबध  हेतु  तकनीकी  एवं  संस्थानिक  पआ्रावश्यकतायें  ।
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 पिक्चर  ट्यूबों  का  किसी  एजेंसी  के  मध्यम  से  झ्ायात  करना

 5916.  थी  यशवंतराव  गडाल्ष  सठिल  :  कस  भ्रध्लात्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  टेलीविजन  की  पिक्चर  ट्यूबों  का  भ्रायात  इलेक्ट्रानिक्स

 टरंड  एण्ड  टेक्नालाजी  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  के  माध्यम  से  करने  का

 यदि  तो  श्रोपन  जनरल  लाइसेसों  के  ग्राधार  पर  आयात  करने  की  प्नुमति  देने
 के  पूत्त  निशांय  को  बदलने  के  क्या  कारण  भ्रौर

 प्रौद्योगिकी  के  शीघ्र  श्रन्त  रण  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको
 और  प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्री  शिवराज  :  इलेक्ट्रानिकी  ट्रेड

 टेकनालाजी  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड  एण्ड  के  माध्यम  से  रंगीन  पिक्चर

 ट्यूबों  का  दुबारा  सरणीबद्ध  रूप  से  आयात  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  इस  समय

 डमका  भागात  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  भ्रन्तगंत  किया  जाता

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 रंगोन  पिक्चर  ट्यूबों  के  विनिर्माण  के  लिए  शभ्रब  तक  तीन  आाशय-पत्र  श्रौर

 शिक्र  प्रनुमोदन  सचिवालय  के  ग्रन्तगंत  13  पंजीकरण  दिए  गये  इस  क्षेत्र  में  विदेशी  सहयोग  के

 दो  मामलों  को  प्रनुमोदन  प्रदान  किया  गया  जबकि  दो  श्रन्य  प्रस्ताव  भी  प्राप्त  हुए  हैं  जिन  पर
 सरकार  द्वारा  बिचार  किया  जा  रहा

 वन्यजीव॑  झ्रमयारण्यों  का  विकास

 5917.  भ्रीमतो  माधुरी  सिह  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  शीघ्र  ही  देश  में  वन्य  जीव  श्रभयारण्यों  के  विकास  के

 लिए  बारह  स्थानों  का  चयन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  झोर  बन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  तथा
 वर्तमान  देश  में  247  वन्यजीव  ग्रमयारण्य  हैं  ।  श्रतिरिक्‍त  क्षेत्र  जहां  वन्‍्यजीव  भ्रमयारण्य

 तथा  पार्क  स्थापित  किए  जाने  के चयन  के  लिए  एक  परियोजना  प्रगति  पर  इस  प्रकार  के

 जयम  फे  पश्चात्‌  सम्बन्धित  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  इन  क्षेत्रों  में  श्रभयारण्य  स्थापित  किये

 जायेंगे  ||
 पिछड़  राज्यों  को  प्रति  व्यक्ति  ग्राय  के  श्रन्तर  को  कम  करता

 5918.  श्री  बुज  मोहन  महन्तो  :  क्या  योजना  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  राष्ट्रीय  श्रीसत  झाय  से  पीछे

 रहते  वाले  पिछड़  राज्यों  की  प्रति  व्यक्ति  आय  के  प्रन्तर  को  कम  करने  के  बारे  में  कोई  भ्रध्ययन
 किया

 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और
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 सातवों  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  इस  प्समानता  को  दूर  करने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  उठाए  जा  रहे  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 योजना  तथा  खाद्य  झ्ोर  नागरिक  पूति  भन्‍्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍त्री  :

 नहीं  ।
 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 भ्रसमानताश्रों  को  दूर  करने  के  लिए  दिए  गए  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :

 (1)  पिछड़  जिनकी  प्रति  व्यक्ति  झ्ाय  राष्ट्रीय  श्रौसत  से  कम  के  लिए  फामू ले
 के  जो  उनके  पक्ष  में  राज्य  सरकारों  को  श्रपना  योजना  व्यय  पूरा  करने  के
 राज्य  सरकारों  को  केन्द्र  सरकार  से  संसाधनों  का  भ्रन्तरण  ;

 (2)  प्राठवें  वित्त  भ्रायोग  के  के  भ्रनुसार  जो  कि  पिछड़े  राज्यों  के  पक्ष  में  है  भौर

 राजस्व  भ्रन्तर  को  पूरा  करने  के  राज्यों  के  बीच  क्षेत्रीय  भ्रसन्तुलनों  को  कम  करता

 योजनेतर  संसाधनों  का

 (3)  राज्यों  में  पहाड़ी  क्षेत्रों  रेगिस्तानी  सूखा  भ्रवृत्त  क्षेत्रों  तथा  जनजातीय  जनसंख्या

 की  बहुलता  वाले  ज॑से  पिछड़  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध

 भौर

 (4)  राज्यों  में  भौद्योगिक  रूप  से  पिछड़  क्षेत्रों  के  श्रौद्योगिक  विकास  की  गति  तेज  करने
 के  लिए  निवेश  भाधथिक  सहायंता  श्रौर  रियायती  वित्त  के  रूप  में  विशेष  प्रोत्साहनों  की  व्यवस्था
 करना  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  गरीबी  को  रेखा  से  ऊपर  लाए  गए  परिवारों  को  संख्या

 5919.  भ्री  हरीश  रावत  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  कितने  परिवारों  को  गरीबी  की

 रेखा  से  ऊपर  लाया  गया

 कया  यह  प्रतिशत  राष्ट्रीय  प्रतिशत  के  बराबर  भौर

 (१)  यदि  तो  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  इस  संबंध  में  क्या  सलाह  देने  का  विचार

 योजना  तथा  खाद्य  श्र  नागरिक  पूर्ति  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  श्राधार  श्रौर  भ्रन्तिम  वर्षों  क ेलिए  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे

 रह  रहे  लोगों  की  संख्या  के  राज्यवार  भनुमान  उपलब्ध  नहीं  योजना  भ्रायोग  में  गरीबी

 के  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  द्वारा  पारिवारिक  उपभोक्ता  व्यय  भौर  राज्यवार
 जनसंख्या  भ्रांकड़ों  पर  किए  गए  पंचवर्षीय  सर्वेक्षणों  के  भ्राधघार  तंयार  किये  जाते  राष्ट्रीय
 प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  द्वारा  जो  नवीनतम  दो  सर्वेक्षण  किए  गए  हैं  वे  दौर  (1977-78)  )
 झौर  दौर  (1983)  से  संबंधित  हैं  जिनके  भ्राधार  पर  वर्ष  1977-78  झौर  1983-84  के  लिए
 गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  लोगों  को  संख्या  श्रौर  कुल  जनसंख्या  में  उनके  प्रतिशत  का
 वार  धनुमान  लगाया  गया  ऐसा  भनुमान  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  गरीबी  की  रेखा  से  तीचे  रह
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 रहे  लोगों  की  संख्या  1977-78  में  506.0  लाख  से  बढ़कर  वर्ष  1983-84  में  530.6  लाख  हो
 हालांकि  जनसंख्या  में  इसका  प्रतिशत  वर्ष  1977-78  में  49.7  प्रतिशत  से  घटकर  वर्ष  1983-84  में
 45.3  प्रतिशत  रह  गया  ।

 भरखिल  भारतीय  स्तर  पर  वर्ष  1983-84  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  लोगों
 का  प्रतिशत  37.4  प्रतिशत  था  जबकि  उत्तर  प्रदेश  कै  लिए  इसी  का  प्रतिशत  45.3  प्रतिशत

 हमारी  योजना  का  मुख्य  उहं  गरीबी  भौर  भ्समानता  को  उत्तरोत्तर  कम  करना

 इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  के  लिये  परिसम्पत्ति  श्रसममानता  और  गरीबी  पर  प्रत्यक्ष  प्रहार
 करने  वाले  भनेक  उपकरणों  का  उपयोग  किया  गया  है  जिनमें  धौर  अप्रत्यक्ष  राजकोषीय  उपाय  भी
 शामिल  हैं  ।  सातर्वी  पंचवर्षीय  योजना  में  इन  नीतियों  श्ौर  कार्यक्रमों  क़ो समन्वित  करने  का  भौर

 इन्हें  प्रधिक  प्रभावी  बनाने  का  प्रस्ताव  योजना  में  मुख्य  रूप  से  वर्ष  के  मनन्‍्दी  के  मौसम/महीनों
 में  रोजगार  की  व्यवस्था  और  परिसम्पत्तियों  तथा  कुशलताश्रों  के  अ्न्तरण  द्वारा  गरीबी  दूर  करने
 से  सम्बन्धित  बहुत  से  कार्यक्रमों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  एकीकृत
 ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीरश  रोजगार  कार्यक्रम  भौर  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार
 गारन्टी  कार्यक्रम  बनाए  गए  हैं  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 कार्यक्रम  भ्रादि  के  भ्रन्तगंत  परिव्यय  चयनात्मकता  के  सिद्धांत  पर  भ्राघारित  जो  विभिन्‍न

 राज्यों  में  गरीबी  के  वास्तविक  सूचकांक  के  अनुकूल  इससे  गरीबी  दूर  करने  से  संबंधित
 विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  लिए  घनराशियों  के  श्रधिक  आवंटन  से  गरीबी  के  ज्यादा  भनुपात  वाले
 राज्यों  को  सहायता  मिलेगी  ताकि  वे  तेजी"'से  गरीबी  को  कम  कर

 मदानिषथ  नोति  का  कार्यान्‍्वन

 5920.  भो  वृद्धि  चन्द्र  जन  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारें  संविधान  के  नीति-निर्देशक  सिद्धान्तों  के

 प्रनुसार  मद्य  निषेध  कार्यक्रम  का  कार्यान्यवन  करने  में  प्रसफल  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  प्ौर

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  मद्यनिषेघ  नीति  के  कार्यान्वयन  के  कारण  राजस्व  में  होने
 वाली  हानि  को  पूरा  करने  के  लिए  राज्यों  को  भनुदान  देने  का  कोई  विचार  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (  श्रो  :  भोर  मद्यतिषेष  के

 कार्यक्रम  की  सफलता  या  भ्रसफलता  को  निर्धारित  करने  हेतु  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया
 शराब  पीने  जंसी  इस  सामाजिक  बुराई  को  समाप्त  करना  एक  लम्बा  झ्लौर  कठिन  कार्य  है  ।  इसके

 लिए  निरन्तर  शिक्षा  प्रचार  झौर  लोगों  को  इस  बुराई  से  दूर  रखने  के  लिये  निरन्तर  प्रयास  करने

 की  भावश्यकता  ऐसे  प्रयास  जारी  हैं  ।

 1978  में  भारत  सरकार  ने  1977-78  को  प्राघार  वर्ष  1983-84  मद्य

 निषेध  लागू  करने  पर  झ्रावकारी  राजस्व  में  होने  वाली  वास्तविक  हानि  का  राज्य
 सरकारों  को  भौर  गुजरात  को  देने  की  पेशकश  की  इस  निर्णय  के

 प्रनुसरण  में  1978-79  से  1981-82  तक  की  भ्रवधि  के  दोरोन  55.05  करोड़  रुपए  का

 रह
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 एकाउन्टਂ  भुगत।न  किया  गया  यह  श्रागे  फैसला  किया  गया  है  कि  1983-84  के  बाद  6  वर्ष

 प्र्थात  1989-90  तक  को  अगली  श्रवधि  के  लिये  राज्य  सरंकारों  को  को

 मुझ्ावजा  देने  की  पेशकश  को  जारी  रखा  1982-83  के  पश्चात  किसी  भी  राज्य  सरकार  ने
 किसी  मुश्रावजे  के  लिये  दावा  नहीं  किया

 श्रांध्र  प्रदेश  में  साई  परियोजना  के  लिए  कस  क्ष  त्र  का  साफ  किया  जाना

 5921.  श्री  जे  महेश्वर  राव  :

 थी  शोमताद्रीौश्वर  राब  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सैरकार  ने  आंध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  द्वारा  भेजे  गये  उन  8  प्रस्वावों

 पर  विचार  किया  है  जिनमें  कुछ  वन  क्षेत्रों  की सफाई  का  अनुरोध  किया  गया  जिसमें  नागाज ुन
 सागर  परियोजना  कनालਂ  सिंचाई  प्रणाली  शामिल  श्रौर

 सरकार  ने  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  श्रन्सारी  )  :

 कुछ  श्रावश्यक  विवरण  प्रस्ताबों  में  नहीं  दिये  गये  हैं  आलौर  इसलिये  इन्हें  राज्य
 कार  से  मांगा  गया  राज्य  सरकार  से  भ्रमी  तक  उत्तर  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 भारत  इलक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  के  कर्मेचारियों  को  चिकित्सा  सुविधायें

 5922.  भ्री  बलवरन्तसह  रामूबालिया  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  हर्मा  राडार  का  निर्माण  भारत  इलेक्ट्रानिक्स
 बाद  में  किया  जा  सकता

 यदि  तो  क्या  ये  भो  सच  है  कि  इस  उद्योग  में  लगे  हुये  कर्मचारियों  को  दी  जाने
 बाली  चिकित्सा  सुविधाझ्रों  में  कमी  हो  रही  भौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  भौर

 रक्षा  उत्पादन  झोर  रक्षा  पूति  क्भाग  में  राज्य  मंत्री  :  इर्मा
 राडार  का  निर्माण  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  गाजियाबाद  में  किया  जा  रहा

 नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 झनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  व्यक्तियों  की  हू  त्या

 5923,  श्री  राम  प्यारे  सुमन  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985  के  दौरान  साम्प्रदायिक  दंगों  में  श्रनुसूचित  जातियों  और

 भ्रनुसूचित  जनजातियों  से  संबंधित  कितने  लोग  मारे  गए

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  हत्या  की  घटना्रों  में  वृद्धि  हुई  हे  भौर
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 इनमें  भ्रनुसुच्षित  जातियों  भ्ौर  प्रनुसृचित  जन  जातियों  के  लोगों  की  हत्या  भ्न्‍य  लोगों  की  तुलना
 में  प्रधिक  हुई  भ्रौर

 यदि  तो  क्‍या  इस  प्रकार  के  जघन्य  श्रपराधों  को  प्रमावकारी  ढ़ग  से
 रोकने  के  लिये  कोई  कानून  बनाने  पर  विचार  कर  रही  है  भ्रौर  यदि  तो  उसके  क्‍या  काररफ

 ?

 कल्याण  सन्‍्त्रालय  में  उप  अन्‍्त्री  गिरिधर  :  से  एक  बिवश्ण
 :  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 भारत  साम्प्रदायिक  दंगों  में  हुई  श्रनुसूचित  जाति  और  भ्रनुसूचित  जनजाति  के
 सदस्यों  की  हत्या  से  सम्बन्धित  झ्रांकड़  नहीं  रखती  है  ।  तथापि  यह  गेर  श्रनुसा/क्‍्त  जातियों  भौर
 गेर  भ्रनुसूक्ति  जनजातियों  द्वारा  श्रनुसूचित  जाति  और  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  प्रति  किये  गये
 अ्रपराघों  पर  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  से  श्रांकड़  एकत्रित  करती  इन  श्रांकड़ों
 में  प्रनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  सदस्यों  की  हत्या  के  मामले  भी  सम्मिलित  हैं  ।

 वर्ष  1985  के  लिये  ह॒त्या  के  इस  प्रकार  के  मामलों  का  राज्य-वार  विवरण  नीचे  दी  गई  सारिणी
 में  दिभा  गया

 राज्य  का  नाम  1985  में  हत्या  के  मामलों  की  संख्या

 अनुसूचित  जाति  ग्रनुसाचत  जनजाति

 1.  आरान्ध्र  प्रदेश  12  02

 2.  बिहार  है  54  12

 3.  गुजरात  22  10

 4.  हरियाणा  शुन्य
 5.  हिमाचल  प्रदेश  01  शुन्य
 6.  कर्नाटक  20  शुन्य
 7.  केरल  06  02

 85  तक )
 8.  मध्य  प्रदेश  75  95

 9.  मणिपुर  शुन्य  01

 10,  महाराष्ट्र  13  699

 11.  उड़ीसा  01  02
 12.  पंजाब  08  शून्य
 13.  राजस्थान  29  13
 14.  तमिलनाडु  20  1985  श्न्य

 को  छोड़कर  )
 15.  उत्तर  प्रदेश  223  शून्य
 16.  पश्चिम  बंगाल  03  02

 भन्य  राज्यों  के  विषय  में  सूचना  शून्य  है  ।
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 त  उत्तर  फक्‍तचख०॒ठक्‍
 वर्ष  में  भनुसूचित  जाति  और  भ्रनुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  की  हत्या  के  मामलों

 इससे  गत  वर्ष  की  तुलना  में  कमी  श्राई  है  ।

 ऐसे  अपराधों  से  निपटने  के  लिये  वर्तमान  आपराधिक  कानून  पर्याप्त  तथापि  भ्रनुसूचित

 जातियों  श्रौर  प्रनुसूचित  जनजातियों  के  प्रति  इस  प्रकार  के  भ्रपराधों  के  प्रति  भारत  सरकार  की

 न्‍्ता  को  ध्यान  में  रखते  दिशा-निर्देश  तेयार  किए  गए  हैं  भौर  इस  प्रकार  के  प्रपराधों  से

 निपटने  के  लिये  इन्हें  राज्य  सरकार  को  भेज  दिया  गया  राज्य  सरकारों  से  इन  दिदश्या  निर्देशों

 को  प्रभावकारी  ढंग  से  भौर  उद्देश्य  पूर्ण  भावना  से  कार्यान्वित  करने  के  लिए  भाग्रह  किया  गया

 है  ।

 विशेष  संघटक  योजना  झौर  जनजाति  उपयोजना  के  प्रन्तगंत  केरल  को  झावंटित  राशि

 5924.  थामस  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 केरल  को  वर्ष  झौर  के  दौरान  विशेष  संघटक  योजना  श्रौर  जनजाति

 योजना  के  भ्रन्तगंत  कितनी  घनराशि  आवंटित  की  और
 क्‍या  केरल  सरकार  ने  समस्त  घन  राशि  का  उपयोग  कर  लिया  है  ?

 कल्याण  मन्‍्त्रालय  में  उप  सन्‍्त्री  गिरिधर  :  वर्ष  के  दौरान

 विशेष  संघटक  योजना  झ्लोर  जनजाति  उपन-्योजना  के  श्रन्तगंत  केरला  को  2874.05

 लाख  और  553.95  लाख  की  घनराशि  श्रावंटित  की  गई  थी  ।
 जी  श्रीमान्‌  ।  विशेष  संघटक  योजना  झ्ौर  जनजाति  उप-योजना  के  भ्रन्तगंत

 किया  गया  व्यय  क्रमशः  2677.06  लाख  और  553.073  लाख  का  था  ।
 दिल्‍लो  में  हत्या  लूटपाट  और  डकंती  के  मामले

 5925.  श्री  रामचन्द्र  रेडडो  :
 श्री  भोये  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  में  नई  दिल्ली  में  लूटपाट  और  डककती  के  कितने  मामले  दर्ज  किए
 गये  ;

 कितने  पश्रपराधी  पकड़  भौर

 नई  दिल्ली  में  कानून  तथा  व्यवस्था  की  तेजी  से  बिगड़ती  हुई  स्थिति  में  सुधार  लाने
 के  लिए  सरकार  का  कौन  से  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 संचार  सन्त्रालय  के  तथा  गृह  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  निवास  )
 तथा  वर्ष  1986  से  1986  के  दौरान  लूट-पाट  भ्रौर  डकैती  के
 मामलों  की  संख्या  तथा  इन  भ्रपराधों  के  लिए  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  इस  प्रकार

 अपराध  मामलों  की  संख्या  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्ति
 की  संख्या

 हत्या  55  67
 या

 लूट-पाट  55  62
 डकतो  10  23

 अं

 _
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 वर्ष  1985-86  के  दौरान  दिल्‍ली  पुलिस  को  सभी  स्तरों  पर  जनशक्ति  तथा  वाहनों
 को  बढ़ाकर  सशक्त  किया  गया  |  इससे  गतिशीलता  झौर  दृष्टयता  में  श्रत्यधिक  सुधार  हुभा
 इसके  इस  वर्ष  के  दौरान  दिल्‍ली  पुलिस  को  विशेषतः  इसके  संचार-तंत्र  भ्रत्याधुनिक
 उपकरण  प्रदान  किये  गये  ।  इन  सभी  उपायों  से  काफी  ह॒द  तक  श्रपराघों  का  शीघ्रता  से  पता
 लगता  है  श्रोर  श्रपराधी  को  जल्दी  पकड़ा  जाता  गृह  मंत्रालय  द्वारा  उठाए  गए  इन  कवमों  के
 फलस्वरूप  निम्नलिखित  कार्य  नियमित  हैं  :

 (1)  पंदल  तथा  चलती  फिरती  कड़ी  गश्त  ।

 (ii)  वाकी-टाकी  संटों  तथा  वायरलेस  से  सज्जित  मोटर  साइकिलों  पर  सशस्त्र  गश्त  ।

 (iii)  सामरिक  महत्व  के  स्थानों  तथा  भ्रपराधियों  के  छिपने

 के  स्थानों  की  कड़ी  जांच  ।

 (iv)  सार्वजनिक  सभाझ्नों  तथा  सड़क  पर  वाहनों  तथा  सामान  इत्यादि  की  जांच  ।

 (५)  जिला  तथा  भ्रफ्राध  शाखा  द्वारा  चलाए  गए  डकती  विरोधी  प्रभियान  ।

 पुलिस  सतकंता  बढ़ाना  तथा  अ्रपराधियों  के  विरुद्ध  निवारात्मक  कार्यवाही
 करना  ।

 अ्रपराध  रोकने  के  लिए  निष्कासन  कायंवाही  को  बढ़ाना  धर  भ्रन्तजिला  तथा

 भन्तर्राज्यीय  बेठकें  करना  ।

 भ्रपराधियों  का  पता  लगाने  तथा  पकड़ने  में  पुलिस  को  सहायता  देने  के  लिए
 विशेष  पुलिस  की  नियुक्ति  ।

 (४5)  दिल्ली  में  क्षेत्र  सुरक्षा  योजनाएं  शुरू  की  गई  हैं  तथा  विभिनन  क्षेत्रों  में  गश्त  के
 लिए  165  वाहनों  को  जन-शक्ति  तथा  उपकरण  सहित  तंनांत  किया  गया

 झनुसंधान  तथा  विकास  कार्यक्रमों  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  करन  हेतु  कदम

 5926.  श्री  श्लोकांत  दत्त  नररासह  राव  वाडियार  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  हमारे  भनुसंघान  तथा  विक्रास  कार्यक्रमों  श्नौर  देश  की  आरावश्यकताभों  के  बीच

 बहुत  बड़ा  भ्रन्तर

 यदि  तो  इसके  लिए  जिम्मेदार  मुख्य  कारण  क्‍या

 हमारे  पनुसंघान  दथा  विकास  कार्य्रमों  और  वैज्ञानिक  प्रतिष्ठानों  के  कार्य

 दन  में  भी  सुधार  लाने  हेतु  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  भ्रथवा  उठाये  जाने  का  विचार

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलंक्ट्रानिको
 झोर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  शिवराज  :  भौर

 संघान  भौर  विकास  कार्यक्रम  कुल  मिलाकर  देश  की  झावश्यकताभों  के  भ्नुरूप  रहे  परमाणु
 भन्तरिक्ष  एवं  इलेक्ट्रानिकी  जैसे  क्षेत्रों  में  श्रनुसंघान  भौर  विकास  प्रवासों  के  माध्यम  से

 महत्वपुर्ं  परिमाण  की  वेज्ञानिक  भौर  प्रौद्योगिकी  उपलब्धियां  प्राप्त  की  गई  खाद्यान्नों  के
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 उत्पादन  में  आत्म  निर्भरता  प्राप्त  करने  में  सफलता  भी  कृषि  में  भ्नुसंधान  और  बिकाश  से  हो
 म्ल्‍ली  आरतीग  विज्ञान  भ्रौर  प्रौद्योगिकी  प्रणाली  राष्ट्रीय  श्राक्षाओ्रों  को  पूरा  करने  में  तभी

 अफ़ल  रही  हैं  जब  उनके  लिए  स्पष्ट  उद्देश्य  श्रौर  लक्ष्य  परिभाष्रित  किये  गये  जेसा  क्रि  क्रपर

 दिल्खाया  गया  है  ।  रोग  भ्रतिरक्षा  प्लाज्या  भौतिकी  झाधघुनिक  जीव  सालिडस्टेट

 आर  सफ़ेस  रसायन  भ्ादि  जैसे  विज्ञान  के  नवोदित  सीमांत  क्षेत्रों  में  विकसित  अनुसंधान  झौर

 विकास  कायंक्रमों  का  उल्लेखनीय  प्रभाव  पड़ा  जंब  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  भी  भ्नुसंघान  झौर

 विकास  गतिविधियों  को  तेज  किया  गया  जो  विज्ञाल  महत्व  को  हैं  तथो  कृषि  चिकित्सा  भौर

 उद्योग  के  क्षेत्रों  मे ंदेश  की  भविष्य  की  विकासोन्मुखी  झ्रावश्यकताश्रों  के  लिये  साथ्थंक  साथ  ही

 कुछ  क्षेत्रों  में कुछ  कमियां  तथा  भ्रसंतुलन  भी

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  श्रनुसंघान  विकास  कार्यक्रमों  के  निष्पादन  को

 सुधारने  के  लिए  ठोस  कदम  उठाये  जाने  का  प्रस्ताव  इस  दिशा  में  नया  दृष्टिकोण  इन  क्षेत्रों  में

 कार्यो  की  पूर्ति  के  लिये  श्रावश्यक  क्षमताओों  के बिकास  को  सुनिश्चित  करना  तथा  सुप्रसिद्ध  विज्ञान
 झौर  प्रोद्योगिकी  के  सुपरिमाथित  मिशमों  को  शुरू  करना  प्रमुख  अनुसंधान  झौर  विकाप्त
 कार्यक्रमों  के  रूप  विश्व  के  पर्दे  पर  उभरते  हुए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  मुख्य  त्रए  प्रस्ट  क्षेत्रों

 जैसे--माइक्रो  इन्फर्मेटिक्स  श्रौर  टेलीमटिस  जैव  प्रौद्योगिकियां  सामग्री

 महासागर  रसायन  विज्ञान  में  कई  नये  क्षेत्रों  तथा  भूमि  विज्ञानों  श्रादि  को

 पूर्ण  रूप  से  सहायता  प्रदानकरने  का  प्रस्ताव  है  ।

 राष्ट्रीय  राज  माय  संख्या  44

 5927.  भरी  सुदर्शन  दास  :  क्या  रक्षत  मंत्री  राष्ट्रीय  राज  मार्ग  संख्या  44  का  वारहमासी
 सड़क  के  रूप  में  सुधार  के  बारे  में  ।2  1986  के  अतारांकित  प्रदन  संख्या  2459  के  उत्तर  के
 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  वर्ष  1984-85  तथा  1985-86  के  दोरान  ब्रदरपुर  तथा  चुरई  ब्राड़ी  के  क्लीच  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  संख्या  44  पर  सड़क  पटरी  तथा  कमजोर  पुलों  को  मजबूत  करने  हेतु  कितनी  घनराशि
 स्वीकृत  की  गई

 उक्त  भ्रवधि  के  दौरान  कितनी  घनराशि  ख्चे  की  गई  तथा  कितना  काय॑

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  वह  सड़क  यातायात  के  प्राव्रागरमत्त
 हेतु  भ्रसुरक्षित  हो  गई  भ्रौर

 ग्रदि  तो  क्या  सरकार  का  विज्वार  इस  मामले  की  ज़ांच  कराने  का  हैं  ?

 रखा  अनुसंधान  शौर  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  श्रदण  :  और  )
 अ्र्च  1984-85  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  44  से  पझ्गरतला  प्र  सड़क  को
 ज्लौष्टा  सड़क  को  मजबूत  छोटे  पुलों  का  निर्माण  करने  एवं  अन्य  कार्यों  के  किए
 313.45  लाख  रुपए  की  राशि  मंजूर  की  गई  थी  ।  इम  कार्यो  पर  379.04  लाख  रुपए  खज्
 1985-86  में  इन  कार्यों  के लिए  489.38  लाख  रुपए  मंजूर  किए  गए  हैं  प्रौर  पत्र  तक
 1986  तक  )  268.73  लाख  रुपए  खत  किए  गए  हैं  ।
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 वर्ष  1984-85  भौर  1986  के  दौरान  बदरपुर  से  चुरई  बाड़ी  के  बीच  के  सड़क  क्षेत्र  पर

 कोई  कार्य  नहीं  किया  गया  ।

 भौर  यह  राजमार्ग  सामान्य  वाहन  यातायात  के  योग्य

 केन्द्रीय  जोन  में  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  किया  गया  सर्वेक्षण

 5928.  श्री  झिकराम  :  क्या  प्रधान  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  की  स्थान  चयन  समिति  द्वारा  केन्द्रीय  जोन  में  परमारु
 बिजली  केन्द्र  की  स्थापना  करने  के  लिए  किन-किन  स्थानों  का  सर्वेक्षण  किया  गया

 इस  समिति  ने  परमाणु  ऊर्जा  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिए  किन  किन  स्थानों  को

 उपयुक्त  पाया  श्रौर  सिफारिश  श्रौर

 इस  समिति  के  सदस्य  कौन-कौन  होंगे  ?

 विज्ञान  झ्रोर  प्रौद्योगिको  मन्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलक्ट्रानिको
 झोर  भ्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  :  परमारा  ऊर्जा  विभाग
 की  स्थल  चयन  समिति  ने  चारों  विद्य त  भ्र्थात्‌  पूर्वी  भर  पश्चिमी  विद्युत
 क्षेत्रों  क ेउन  सभी  स्थलों  के  बारे  में  विचार  किया  है  जिनके  नाम  राज्य  सरकारों  ने  इस  दृष्टि  से

 सुझाए  थे  कि  वहां  परमाणु  बिजलीघर  लगाये  जा  सकते  हैं  ।

 )  स्थल  चयन  समिति  की  रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराघीन  है  ।

 स्थल  चयन  समिति  में  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  विशेषज्ञ  श्रौर  केन्द्रीय  ब्रिद्युत
 प्राधिकरण  तथा  भारत  सरकार  के  पर्यावरण  विभाग  के  प्रतिनिधि  हैं  ।

 सेना  भ्रकादमियों  में  दाखिल  किए  गए  संनिक  स्कूलों  के  छात्र

 5929.  निर्मला  कुमा रो  शक्तावत  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  देश  में  प्रत्येक  राज्य  में  उन  जिलों  के  नाम  कया  हैं  जहां  सनिक  स्कूल
 वर्ष  1984-85  भौर  1985-86  के  दौरान  राष्ट्रीय  रक्षा  श्रकादमी  श्रौर  भारतीय

 सेत्ता  अकादमी  में  दाखिल  किए  गये  स्कूल-वार  छात्रों  की  संख्या  कितनो  शौर

 क्या  छात्रों  पर  सामान्यतः  व्यय  की  गई  घनराश्षि  के  भ्रनुरूप  परिणाम  प्राप्त  नहीं
 हुए  हैं  भौर  क्‍या  इन  स्कूलों  के  स्तर  में  सुधार  करने  के  लिये  कोई  प्रभावी  योजना  तैयार  की

 जायेगी  ?

 रक्षा  ग्रनुसंधान  शोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  पश्ौर

 एक  विवरण  संलग्न

 राष्ट्रीय  रक्षा  भ्रकादमी  में  प्रवेश  लेने  वाले  कंडेटों  में  से  श्रौसतन  लगभग  30
 शत  संनिक  स्कूलों  के  लड़  के  होते  यह  देखते  हुए  कि  राष्ट्रीय  रक्षा  भ्रकादमी  में  प्रवेश  के  लिए
 देश  के  सभी  भागों  से  प्रतियोगिता  हेतु  उम्मीदवार  भाते  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  सैनिक

 स्कूलों  की  कार्य  क्षमता  अ्रसंतोषजनक
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 -  19  1908  लिखित  उंत्तरें

 पाकिस्तान  द्वारा  फ्रांस  को  अत्याधुनिक  रेडार  प्रणालो  भ्रपनाता

 5930.  श्री  सुमाष  यादव  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  13  1986  के  में  प्रकाशित  इस

 चार  की  शोर  दिलाया  गया  है  कि  पाकिस्तान  द्वारा  फ्रांस  की  श्रत्याघुनिक  रेडार  प्रणाली  भ्रपनाई
 जा  रही  है  जो  पूरे  देश  के  लिए  पर्याप्त

 कया  यह  भी  सच  है  कि  पाकिस्तान  द्वारा  पाकिस्तान  परमाणु  ऊर्जा  के  लिए
 बिलयर  फ्रँच  प्रोसेसिंग  प्लांटਂ  भौर  प्रोद्योगिकी  भी  प्राप्त  की  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  भारत  सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  भोर

 इससे  उत्पन्न  होने  वाली  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं  ?

 विदेश  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  :  जी  इसके  भ्लावा

 सरकार  ने  पाकिस्तानी  समाचार  पत्रों  में  भी इससे  मिलती  जुलती  खबरें  देखी  हैं  ।

 से  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  पाकिस्तानी  समाचार  पत्रों  में  छुपी  खबरें  देखी

 दूसरी  भ्रोर  इस्लामाबाद  स्थित  फ्रांस  के  राजदूतावास  के  सूत्रों  ने  इस  बात  की  पुनः  पुष्टि  की

 है  कि  इस  विषय  पर  उनकी  सरकार  की  नीति  में  कोई  परिवतंन  नहीं  हुआ  है  ।  सरकार  उन  सभी

 घटनाझों  पर  बराबर  निगरानी  रखती  है  जिनका  देश  की  सुरक्षा  पर  प्रभाव  पड़  सकता  हो  :

 राज्यों  को  वाधिक  योजनायें

 5931.  भ्री  मट्टस  रामभूति  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  के  वाधिक  योजना  परिव्यय  क्‍या

 उनके  द्वारा  प्रान्तरिक  साधनों  से  कितनी  राशि  जुटाई  गई  भ्रौर

 विभिन्‍न  राज्यों  के  उपरोक्त  वाषिक  योजना  परिव्यय  में  केन्द्रीय  सहायता  का  झश

 कितना  है  ?

 योजना  तथा  खाद्य  ओर  नागस्कि  पृत्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  :

 से  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण  -

 वाधिक  1986-87

 राज्य  झनुमादित  जिसमें  से

 योजना  राज्यों  के  जिसमें से  केन्द्रीय

 परिव्यय  झपने  संसाधन

 भान्न्र  प्रदेश  परिव्यय बरम्त्र  70.99...

 झसम  500.00  70.99...  469.00

 बिहार  500.00  31.00  440,24



 *273.67  करोड़  का  शर्त  ऋण  शामिल  है  ।

 वक्‍्सोन  उत्पादन  के  लिए  प्रौद्योगिको

 लिखित  उतरे  9  प्रत्नौल  1986

 1  2  3  व

 गुजरात  950.00  662.26  287.74

 हरियाणा  225.00  444,72  80.28

 हिमाचल  प्रदेश  205.00  46.05  158.95

 जम्मू  भौर  कश्मीर  315.00  (--)  33.36  348.36

 कर्नाटक  765.00  571.88  193.12

 केरल  390.00  109.92  280.08

 मध्य  प्रदेश  1381.0०  989.77  391.23

 महाराष्ट्र  2100.00  1758.04  341.96

 मणिपुर  87.00  19.46  106.46

 मेघालय  91.00  (--)  0.62  91.62

 नागालैंट  78.00  (--)  57.57  135.57

 उड़ीसा  600.00  360.36  239.64

 पंजाब  575.00  249.74  325.26*

 राजस्थान  525.00  298.92  226.08

 सिक्किम  50.00  2.47  52.47

 तमिलनाडु  1153.00  887.65  265.35

 त्रिपुरा  105.00  (--)  3.44  108.44

 उत्तर  प्रदेद  2030.00  1335.24  694.76
 पश्चिम  बंगाल  776.00  547.99  228.01

 जोड़  राज्य  15351.00  9588.37  5762,63

 5932.  श्रो  ठाकुर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विज्ञान  भ्रौर  प्रौद्योगिकी  विभाग  ने  वेक्सीन  का  उत्पादन  करने  के  लिए
 गिकी  का  भायात  करने  की  भ्रनुमति  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  श्लोर  प्रौद्योगिको  मन्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु
 झोर  प्नन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सन्‍्त्री  शिवराज  :  एक  नया  जैव
 गिकी  विज्ञान  शौर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  बनाया  गया  जबकि  यह  विभाग  सैल
 भ्राधारित  टीकों  के  निर्माण  श्र  पनुप्रयोग  का  कार्य  इसने  टीकों  के  निर्माण  के  लिए
 गिकीो  के  भागात  को  भ्रनुमति  नहीं  दी  गयी
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  ॥
 मामलों  के  वततमान  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  टीकों  के

 निर्माण  के  लिए  प्रौद्योगिकी  के  श्रायात  की  आवश्यकता  पर  विभाग  द्वारा  विचार  किया  जावेगा  ।

 झ्रान्ध्र  प्रदेश  में  सामाजिक  वानिको

 5933.  श्री  रघुमा  रेडडो  :  कया  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  श्रान्ध्र  प्रदेश  में  सामाजिक  वानिकी  को  प्रोत्साहन  दे  रही  है

 वानिकी  के  श्रन्तगंत  कितना  क्षेत्र  लाया  गया  है  भौर  छठी  योजना  के  दौरान

 कितनी  घनसशि  खर्च  की  गई  और

 सातवीं  योजना  अ्रवधि  में  कितना  क्षेत्र  सामाजिक  वानिकी  के  भ्रस्तंगंत
 लाने  का  लक्ष्य  है भोर  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  जियाउरंहमान  :

 हां  ।

 छठीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  2.92  लाख  हैक्टेयर  भूमि  क्षत्र  पर

 रोपरा  का  का्य  किया  गया  ।  इसमें  फार्म  वानिकी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  प्रति  हैक्टेयर  2000  पौधों

 की  गणना  फर  आधारित  वितरित  किये  गये  पौधों  को  संख्या  को  ध्यान  में  रखऋर  प्रकल्पित

 यर  भी  शामिल  इस  प्रकार  के  वनरॉपरा  पर  प्रत्यक्ष  रूप  से  33.16  करोड़  रुपये  की  राशि  खर्च

 को  गई  ।  ेਂ
 सातवीं  पंचवर्षीय  के  दौरान  वानिकी  क्षेत्र  परिव्यय  से  65.7  करोड़  रुपये

 को  भ्रनुमानित  लागत  से  सामाजिक  वानिकरी  खण्ड  रोपण  को  80,000  हैक्टेयर  से  शभ्रधिक  बढ़ाने
 भौर  राज्यों  में  50,000  हेक्टेयर  फार्म  वानिकी  के  श्रन्तगंत  लाने  का  प्रस्ताव

 बांकुरा  में  विशान  ओर  प्रोद्योगिको  क्षेत्रीय  केन्द्र  को  बन्द  करना

 5934.  श्री  बसुदेव  झाचाय॑  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में  बांकुरा  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  क्षेत्रीय  केन्द्र
 को  बन्द  करने  का  कोई  निर्णाय  लिया  भर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलक्ट्रानिको
 झोर  प्रन्तरिक्ष  विमागों  में  राज्य  सन्‍्त्री  शिवराज  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पाकिस्तान  के  प्रधान  मन्‍त्री  के  साथ  प्रधाम  मंत्री  को  बंठक

 5935.  झी  झसर  रायप्रधान  :
 शलेश  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बत्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  श्रधान  मन्‍्त्री  हाल  ही  में  पाकिस्ताने  के  प्रधान  मन्त्री  से  मिले  थे
 पौर  उन्होंने  दोनों  देशों  के  बोच  संबंधों  को  सामान्य  बनाने  के  बारे  में  बातचीत  को  भौर
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 यदि  तो  बातचीत  के  निष्कषं  क्‍या  हैं  श्रौर  सरकार  की  उन  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेद  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  नारायणन  )  :  भोर  प्रधान  मंत्री

 झ्ौर  पाकिस्तान  के  प्रधान  मन्त्री  गुनेजो  के  बीच  15  1986  को  स्टाकहोम  में  जो  बेठक  हुई
 उसमें  द्विपक्षीय  संबंधों  की  समीक्षा  की  गई  थी  ।

 विदेशों  विशिष्ट  व्यक्षिययों  को  हैदराबाद  हाउस  में  ठहराना

 5936.  श्री  बाला  साहेब  विखे  पाटिल  :  क्‍या  विदेश्ञ  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  को  यात्रा  करने  वाले  विदेशी  विशिष्ट  व्यक्तियों  को
 भविष्य  में  हैदराबाद  हाउस  में  ठहराया  जिसे  ग॑स्ट  हाउस  में  परिवर्तित  किया  जा  रहा

 क्या  विदेशी  विशिष्ट  व्यक्तियों  के  सम्मपन  में  दी  जाने  वाली  सभी  सरकारी  दार्वों
 पांच  सितारा  होटलों  के  स्थान  पर  केवल  वहीं  पर  दी  और

 इससे  कितनी  घनराशि  की  बचत  होगी  और  ऐसा  कब  से  किया  जाएग  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  )  हैदराबाद  हाउस  को
 उच्च  स्तर  के  विदेशी  प्रतिथियों  के  लिए  एक  राजकीय  गेस्ट-हाउस  में  बदलने  की  संभावना  पर
 सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा

 राजकीय  सत्कार  का  आयोजन  न  सिफ  हैदराबाद  हाउस  में  करना  ही  जारी  रहेगा
 बल्कि  नई  दिल्ली  के  कुछ  भ्रन्य  होटलों  में  भी  ऐसा  करना  जरूरी  बना  रहेगा  क्‍योंकि  इस  सत्कार
 का  स्वरूप  श्रौर  इसका  झ्राकार  इस  प्रकार  का  होता  है  कि  इसे  एक  ही  जगह  पर  कर  पाना
 किन  नहीं  होता  ।

 श्रभी  यह  कहना  मुश्किल  है  कि  इस  काम  पर  कितना  खर्च

 सध्य  प्रदेश  में  सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रमों  का  कार्यान्वयन

 593.  .  कुमारो  पुष्पा  देवो  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  मध्य  श्रदेश  के  किन-किन  क्षांत्रों  में  सामाजिक  वानिकी कार्यक्रम  कार्यान्वित  किये  गये

 उन  वर्षों
 मे ंसामाजिक  वानिकी  कार्यत्रम  कार्यान्वित  करने  के  लिये  मध्य  प्रदेश  को

 कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  झौर

 उन  वर्षो  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  सें  क्रियान्वित  किये  गये  सामाजिक  वानिकी
 क्रमों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  गत
 लोन  वर्षों  (1982-83  से  1984-85)  )  में  सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रम  साधा  रणशतः  पूरे  राज्य  में
 कार्यान्वित  किया  गया

 बाहर  से  सहायता  प्राप्त  सामाजिक  वानिकी  परियोजना  सिफफ  2।  जिलों  में  संचालित  हो
 रही  जिनके  नाम  देव
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 बिलासपुर  तथा

 गत  तोन  वर्षों  में  मध्य  प्रदेश  को  सामाजिक  वानिकी  कार्येक्रम  के  लिए  सभी  स्रोतों
 से  केन्द्रीय  सहायता  की  धनराशि  22.40  करोड़  रुपये  थी  इसके  श्रलावा  ग्रामीण  भूमिहोन  रोजगार
 गारंटी  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्र  की  जायेगी  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 सामाजिक  वानिको  कायंक्रम  के  प्रमुख  बाहर  से  सहायता  प्राप्त  परियोजना
 के  एक  भाग  हैं  तथा  इनमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :---

 क्रम  कार्य  को  किस्म  इकाई  1982-83  से  1984-85  के
 दौरान  प्राप्त  लक्ष्य

 1.  सामुदायिक  पौधरोपण
 हरित  हैक्टेयर  24,440

 2.  प्रायोगिक  के  तौर

 पौधरोपण  ब्ः  110

 3.  नहरों  के  सहारे-सहारे
 पट॒टी  पौधरोपण  दा  159

 4.  बालपोधों  का  वितरण-फार्म  संख्या

 वानिकी  लाखों  में  93

 नकली  व्यक्तियों  को  पेंशन  दिये  जाने  के  बारे  में  शिकायतें

 5938,  श्री  कु  वर  रास  :  क्‍या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंग्रे  कि  :

 स्वतंत्रता  सेनानियों  के  पेंशन  संबंधी  ऐसे  मामलों  की  कुल  संख्या  क्‍या  है  जिनके  बारे

 में  राज्य  सरकारों  की  सहमति  प्राप्त  हो  गई  है  लेकिन  वे  श्रभी  तक  विचाराधीन

 ऐसे  मामलों  की  राज्यवार-सख्या  क्या

 विभिन्‍न  राज्यों  से  नकली  व्यक्तियों  को  पेंशन  दिये  जाने  से  संबंधित  कितनी

 यतें  प्राप्त  हुई  और

 उनमें  से  कितनी  शिकायतें  सही  साबित  हुई  हैं  श्रौर  कितनी  शिकायतों  की  जांच  को
 जा  रही  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :

 तथा  लगभग  7000  जिनमें  राज्य  सरकारों  को  सत्यापन  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई
 सरकार  के  विचाराघीन  हैं  ।  28.2, 1986  तक  राज्यवार  संलग्न  विवरण  मैं  दिखाया  गया  है  ।

 और  वास्तविक  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन  स्वीकृत  करने  की  हर  कोशिश

 को  जाती  प्रस्तुत  किये  गये  दस्तावेजों/केली  गई  यातनाझ्रों  के  दावे  सामान्यतः  राज्य  सरकारों
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 द्वारा  सत्यापित  किये  जाते  फिर  समय-समय  पर  कुछ  शिकायतें  इस  श्ारोप  की  प्राप्त  हुई
 हैं  कि  भ्रनुप्युक्त  मामलों  में  पेंशन  स्वीकृत  की  गई  ऐसी  शिकायतें  सत्यापन  के  लिए  तुरन्त
 राज्य  सरकारों  को  भेज  दी  जाती  संदेहास्पद  मामलों  जहां  शिकायत  प्रथम  दृष्ट्या  सही
 प्रतीत  होती  स्वीकृत  पेंशन  निलंम्बित  कर  दी  जाती  है  तथा  पेंशन  प्राप्तकर्ता  को  कारण  बताप्ो
 नोटिस  जारी  किया  जाता  ऐसे  मामलों  पर  स्वतंत्रता  सेनानियों  से  प्राप्त  स्पष्टीकरण  तथा
 राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  सत्यापन  रिपोर्टों  के  श्राघार  पर  अन्तिम  रूप  से  पुनरीक्षा  की  जाती

 ऐसे  मामलों  की  सही  संख्या  बताना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  ऐसे  मामलों  का  कोई  भ्लग  रिकार्ड  नहीं
 रखा  जाता

 विवरण

 क्रम  संख्या  राज्य  सरकारों  के  नाम  28.2.1986  तक  राज्य  को  लम्बित
 भ्रन्तिम  रिपोर्ट

 2
 .  3

 1.  झ्ान्ध्र  प्रदेश  580

 2.  प्रसम  —

 3.  बिहार  3278
 4.  गुजरात  43

 5.  हरियाणा  68
 6.  हिमाचल  प्रदेश  16

 7.  जम्मू  श्लौर  कश्मीर
 8.  कर्नाटक  223

 9,  केरल  629

 10.  मध्य  प्रदेश  )3

 11.  महाराष्ट्र  1043

 12.  मणिपुर  3

 13.  मेघालय  4
 14.  नागालैंड  —

 15.  उड़ीसा  156

 16.  पंजाब  165
 17.  राजस्थान  19
 18.  तमिलनाडु  75
 19,  त्रिपुरा  25
 20.  उत्तर  प्रदेश  216
 21.  पश्चिम  बंगाल  210

 संध  शासित  क्षेत्न  प्रझासत

 1.  प्ण्डमान  भोौर  निकोबार  द्वीप  समूह  _
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 2  भ्ररूणा चल  प्रदेश

 3  चण्डीगढ़  कि

 4.  दिल्ली  36

 5..  गोवा
 6  मिजोरम
 7  पांडिचेरी

 4003

 भारतोय  राजनयिकों  के  कार्यों/गतिविधियों  को  पुनरोक्षा
 5939.  श्री  हन्नान  मोल्लाह  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विदेशों  में  मारतीय  राजनयिकों  के  कार्यों  तथा  गतिविधियों  की  समय-समय
 पर  पुनरीक्षा  की  जाती  है  :

 यदि  तो  इस  पुनरीक्षा  के  परिणाम  क्या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  भारतीय
 नयिकों  के  काम  और  उनकी  गतिविधियों  की  समीक्षा  निरंतर  की  जाती

 इन  समीक्षाश्रों  के  श्राघार  पर  हो  आझ्रावश्यकतानुसार  उचित  प्रशासनिक  निर्शंय
 लिए  जाते  ५

 परमाणु  हस्त्रों  के  परीक्षण  के  सम्बन्ध  में  छः  राष्ट्रों  को  भ्रपोल  पर  झ्मरोका  को  प्रतिक्रिया
 5940.  श्रोमतो  किशोरी  सिह  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन्हें  परमाणु  शास्त्रों  के  परीक्षण  के  संबंध  में  राष्ट्रों  की  श्रपील  पर
 अ्रमरीका  के  राष्ट्रपति  से  कोई  उत्साहजनक  प्रत्युत्तर  मिला

 यदि  तो  क्‍या  परमाणु  परीक्षणों  पर  प्रतिबंध  लगाने  का  समझौता  करने  के
 लिये  कोई  भ्रग्न तर  कदम  उठाये  गये  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी

 और  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 कोटा  मारो  जल  संयंत्र  का  कार्यकरण

 594!  .  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  :  क्‍या  भश्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोटा  भारी  जल  संयंत्र  अपने  भधिष्ठापित  क्षमता  के  अनुसार  भारी  जल  का
 उत्पादन  करने  लगा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  इस  संयंत्र  में  प्रयोग  की  जाने  वाली  हाईड्रोजन  सल्फाइड  गंस  के  रिसाव  के

 कारण उसके पर्यावरण को खतरा होने के बारे में भ्राशंक्रा व्यक्त की गई झौर 65
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 यदि  तो  इस  संयंत्र  में  गेस  का  रिसाव  रोकने  श्रौर  इसका  सुरक्षित  का्यंकरण

 सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  सुरक्षात्मक  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 विज्ञान  झोर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  ऊर्जा  भर  प्रन्तरिक्ष
 विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  :  यह  संयंत्र  भारी  पानी  का  उत्पादन
 मिलने  वाली  भाष  के  दाब  पर  निर्धारित  क्षमता  से  कर  रहा

 यह  प्रइन  उठता  ही  नहीं  ।

 हां  ।

 संयंत्र  चलाने  वाले  प्राधिकारी  यह  जानते  हैं  कि  पर्यावरण  पर  हाइड्रोजन  सल्फाइड
 का  क्या  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  संयंत्र  के  ग्रेभियांत्रिकी  और  प्रचालन  के  संबंध  में

 झपनाई  जाने  वाली  प्रक्रियाए  ऐसी  हैं  कि  उनसे  यह  सुनिश्चित  रहता  है  कि  संयंत्र  सुरक्षा  पूर्वक
 काम  करता  रहे  शोर  पर्यावरण  में  हाइड्रोजन  सल्फाइड  अनियंत्रित  रूप  से  रिस  कर  न  जा
 संयंत्र  भौर  उसके  प्रासपास के  क्षेत्रों  में  हाइड्रोजज  सल्फाइड  की  मात्रा  पर  लगातार  निगरानी  रखो
 जांती  है  ।  हाइंड्रोजन  सल्फांइड  रिसने  की  स्थिति  में  भ्रपनाएं  जाने  वाले  सुरक्षा  सेंबंधी  उपाय
 निर्धारित  किए  जा  चुके  हैं  ।

 के  साथ  समभोता

 5942.  श्री  कमल  लाथ  :  क्‍या  बिकेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (#)  क्या  भारत  ध्रौर  जहरीन  के  मध्य  1986  में  एक  समकौता  किया
 गया  भौर

 थेदि  तो  उस  समझौते  की  मुख्य  बांतें  क्या  हैं  तंथा  किन  बातों  पर  संमंभोता
 किया  गया  ।

 विदेश  मंत्रालेय  में  राज्य  मंत्री  :  नंई  दिल्ली
 में  भ्रायोजित  4  से  13  1986  भझांथिक  एवं  तकनीकी  सहयोग  संबंधी  भारत-बहरोन

 संयुक्त  समिति  की  पहलो  बेंठक  की  समाप्ति  संहभत  कार्यवृत्त  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  थे

 संयुक्त  समिति  की  बैठक  में  यह  कहा  गया  कि  जल  एवं  विद्यूत
 युवा  एवं  शिक्षा  एवं  संस्कृति  आदि  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जिनमें  सहंपोग  की  व्यापक
 संभावनायें  हैं  ।

 पुलिस  कर्मचारियों  की  राज  सहायता
 5943.  थी  रामपूजन  पटेल  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  झाशय  का  कोई  सुझाव  प्राप्त  हुआ  कि  ईमानदार  तथा

 बहादुर  पुलिस  कर्मचारियों  को  दिल्ली  में  श्रपराधियों  को  पकड़ने  के  लिए  किए  गए  बहादुरी  के
 कार्यों  के  लिए  शीघ्र  पर्यान्‍नतियां  भ्रथवा  कुछ  भनन्‍य  राजसहायता  दी  झ्ौर  +

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  तथा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?
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 संजारः  मंत्र  लय  के  तथा  गृह  मालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  भोर
 सरकार  को  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  दिया  गया  तथापि  1985

 में  दिल्‍ली  पुलिस  में  लागू  गयी  योजना  भसाधाररण/दिल्निष्ट  करने  के  लिए  प्रोत्साहन
 की  व्यवस्था  योजना  के  शुरू  किये  जाने  के  बाद  दिए  गए  प्रोत्साहनों  में  क्रम  से  हटकर

 प्रशंसा  पत्र  और  प्रमाण  महीने  का  बेहतर  पुलिस  कामिक  की  उपाधि  देना
 इत्मादिਂ  सम्मिलित  है  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  पर्यावरण  कार्यक्रम  से  सहायता
 5948.  भरी  ग्रनादि  चरण  दास  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 संयुक्त  राष्ट्र  पर्यावरण  कार्यक्रम  से  प्राप्त  सहायता  का  ब्यौरा  क्या

 इसके  कार्यास्वयन  राज्य-वार  क्या

 क्‍या  पर्यावरण  विभाग  योजना  के  कुच  भाग  के  लिए  सहायता  देता  है  श्रथवा
 प्र्यावरण  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  ग्राश्मारभूत  लागत  के  लिए  देने  के  लिए
 पर्यावरण  सम्बन्धी  कोई  श्राकांक्षी  योजना  भ्रोर

 इस  बारे  में  उड़ीसा  सरकार से  प्राप्त  प्रस्ताव  का  स्वरूप  है  घोर  इसके  लिए
 झब  तक  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  ?

 पर्यावरण  झौर  वन  सें  राज्य  मंत्री  ज़ियाउरंहसान  से
 से  प्राप्त  सहायता  मुख्यतः  भारतीय  विशेषज्ञों  द्वारा  विदेशों  में  होने  वाले

 सम्मेलनों  में  भाग  लेने  पर  व्यय  की  जाती  है  तथा  यह  राज्यवार  नहीं  है  ।

 1.  उड़ीसा  सरकार  को  इसके  काननਂ  में  संसाधन  केन्द्रਂ  की
 स्थापना  के  प्रस्ताव  के  संबंध  में  13,99,400/-  की  घनराशि  स्वीकृत  की  गई  9,58,500/-
 रुपये  की  घनराशि  दे  दी  गई

 (1)  सहायताਂ  रुकीम  के  श्तयंत  तकनीकी  कक्ष  स्थाफ़ित  करने  के  लिए
 उड़ीसा  सरकार  के  प्रौद्योगिकी  एवं  पर्यावरण  के  तकनीकी  मजबूत
 बनाने  के  लिए  7.52  लाख  रुपये  की  घनराशि  स्वीकृत  को  ग्रई  1985-86  2,12,000/-
 रुपये  की  धनराष्षि  प्रदान  को  जा  चुकी

 कृत्रिस  ह्ंग  केन्द्रों  को  स्थापना

 5945.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के लिए  कि  किसी  भी  विकलांग  व्यक्ति  को
 क्त्रिम  भ्रग  केन्द्र  स ेसहायता  लेने  के  लिए  अधिक  दूर  तक  चलने  की  श्रावश्यकता  न  झौर
 झधिक  कृत्रिम  भ्रग  केन्द्र  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  तेयार  किये  गए  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  गिरिघर  :  भोर  कल्याण
 मंत्रालय  के  पास  प्लौर  श्रधिक  कृत्रिम  प्नग  केन्द्रस्थापित  करने  के  लिये  कोई  प्रस्ताब  नहीं  हैं  ।

 केन्द्र  राज्य  सरकारों  झौर  स्वयंसेवी  संगठनों  द्वारा  काफी  संख्या  में  भ्रग  फिटिंग  केन्द्रों  की

 67



 लिखित  उत्तर  9  प्रप्न  1988

 स्थापना  की  गई  है  जो  देश  भर  में  फंले  हुए  हैं  ताकि  विकलांग  व्यक्ति  अपने  घरों  के  नजदीक

 ही  सहायता  प्राप्त  कर  सके  ।

 राजधानी  में  विकलांगों  के  कल्याण  सम्बन्धी  एजेन्सियां

 5946.  श्रो  जय  प्रकाश  प्रग्नवाल  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजधानी  में  विकलांगों  के  कल्याण  श्र  पुनर्वास  का  कार्य  कर  रहे  स्वयंसेवी  भौर
 सरकारी  एजेन्सियों  के  क्या  नाम  श्रौर

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  1985-86  के  दौरान  इन  स्वयं-सेवी  संस्थाश्रों/संगठनों  कौ

 प्रत्येक  कितना  अनुदान  या  श्रन्य  सहायता  दी  गई  ?

 कल्याण  संत्रालय  में  उपमंत्रो  गिरिधर  और  एक  विवरण
 सलंग्न  है  ।

 सरकार  द्वारा  चलाई  जा  रहो  संस्थाएं
 विवरण

 .  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  संस्थान

 2.  मन्दबुद्धि  बच्चों  के  लिए  माडल  स्कूल
 3.  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  व्यवसायिक  पुनवास  केन्द्र

 2.  दिल्‍लो  प्रशासन  द्वारा  चलाई  जा  रही  संस्थाएं

 4.  मानसिक  रूप  से  भ्रविकसित  व्यक्तियों  श्रौर  के  लिए  गृह
 5.  मानसिक  रूप-से  अविकसित  लड़कियों  के  लिए  पंजाबी  बाग

 6.  मानसिक  रूप  से  अविकसित  लड़कियों  के  लिए  माडल  दिल्ली

 7
 8
 9

 कब

 «  मानसिक  रूप  से  श्रविकसित  व्यक्तियों  के  लिए
 .  मूक  शौर  बधिरों  के  लिए  गरवेनमेंट  लेडी  नायस  स्कूल  ।
 .  भुक  श्र  बधिरों  के  लिए  स्कूल

 10.  सरकारी  भ्रन्ध  विद्यालय

 11.  विकलांगों  के  लिए  शैल्टडड  वर्कशाप

 12.  प्रशिक्षण  एवं  उत्पादन  केन्द्र
 13.  प्रश्षिक्षण  एवं  उत्पादन  केन्द्र

 14:  प्रशिक्षण  एवं  उत्पादन  केन्द्र

 15.  कुष्ठ  रोगियों  के  लिए  पुनंवास  केन्द्र

 16.  प्रशिक्षण  एवं  उत्पादन  केन्द्र  तहीरपुर  कम्पलेक्स

 17.  कुष्ठ  रोगियों  के  लिए  शोल्टर्ड  वकंशाप

 18.  कुष्ठ  भौर  रोगियों  के  लिए  गृह
 17.  कुष्ठ  रोगियों  के  लिए  शैल्टर्ड  वर्कशाप

 ०२८  ०
 18.  कुष्ठ  और  रोगियों  के  लिए  गृह
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 3.  स्वयंसेवी  संगठनों  द्वारा  चलाई  जा  रहो  संस्थाएं

 1985-86  के  दौरान  स्वीकृत
 को  गई  अनुदान  सहायता  .

 (  रुपयों  में  )
 19.  मानसिक  रूप  से  श्रविकसित  व्यक्तियों  3,39,809/-

 के  कल्याण  के  लिए  संघ

 20,  नेत्रहीन  के  लिए  राष्ट्रीय  संघ  बढ  1,71,676/-
 21.  बधिरों  के  लिए  भ्रखिल  मारतीय  संघ  5,92,185/-
 22,  नेत्रहीनों  क ेलिए  अखिल  भारतीय  संघ  54,320/-
 23.  बलवन्त  राय  मेहता  विद्या  भवन  3,54,171/-
 24.  नार्थ  इडियां  स्पास्टिक  सोसायटी  5,93,124/-
 25.  बलाइन्ड  रिलीफ  एसोसियेशन  1,62}306/-
 26,  संजीवनी  सोसाइटी  आफ  मेंटल  हेल्थ  64,500/-
 27.  मानसिक  रूप  से  भ्रविकसित  बच्चों  के  कल्याण  16,686/-

 के  लिए  दिल्‍ली  सोसाइटी
 28.  दिल्‍ली  चेशायर  होम  25,000/-
 29.  जनता  आदश  श्रन्घ  विद्यायल  42,710/-
 30.  लरिगकटोमी  क्लब  श्राफ  इडियां  39,000/-
 31,  श्रमर  ज्योति  चेरिटेबल  «  1,15,000/-
 32.  दीपक  गुप्ता  मेमोरियल  फाऊडेशन  1,61,091/-
 33.  मगंलम  3,01,042/-
 34  बिकश  मारती  19,602/-

 जोड़  3,0,52,222/-

 चाल्स  शोमराज  के  कहने  पर  तिहाड़  जेल  के  कर्मचारियों  को  सेवा  से  बर्खास्स  करना

 5947.  रामकृष्ण  मोरे  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  हाल  में  जेल  से  भागे  चाल्स  शोभराज  के  बारे  में  तिहाड़  जेल

 के  भूतपूर्व  भधिकारियों  ने  जब  उच्च  अधिकारियों  से  शिकायत  की  तो  उन्हें  शोभराज  के

 कहने  पर  दण्डित  किया  गया  भौर  उन्हें  स्थानान्तरित  किया  गया  था  झोर  कुछ  मामलों  में  तो

 अधिकारियों  को  सेवा  से  बर्खास्त  भी  कर  दिया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  ऐसे  मामलों  की  जांच  करवाई  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  पर  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  तथा

 तिहाड़  जेल  के  ईमानदार  श्रधिकारियों  को  पहुंचाए  गए  नुकसान  की  क्षति  पूति  करने  के  लिए  क्‍या

 कार्यवाही  की  गई  करने  का  विचार  है  ?
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 संचार  मंत्रालय  के  तथा  गृह  मंत्रालय  राज्य  बंत्रीਂ  सम  :

 जी  यह  सच  नहीं  है  कि  विगत  में  चार्स्स  शोभराज  जो  हाल  ही  में  जेल  से  फरार

 हुआ  के  कहने  पर  तिहाड़  जेल  के  किसी  भ्रधिकारो  को  दण्ड  दिया  गया  था  श्रथवा  स्थानान्तरण
 किया  गया

 भौर  उपयुक्त  में  दिए  गए  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  ही
 उठते  ।

 पंजाब  वक्‍फ  बोर्ड  को  सम्पलि

 5948.  भरी  संयद  शाहवुद्दीन  :  क्या  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पंजाब  वक्‍फ  बोड  ने  निष्क्रान्त  सम्पति  के  समहार्ता  द्वारा  पट्टे  पर  दी  गई  वक्‍्फ
 की  सम्पति  पर  बोड्ड  की  भ्रधिकारिता  के  बारे  में  पंजाब  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  को  निरस्त

 कश्ने  के लिए  वक्‍फ  1984  की  कुछ  धाराश्रों  को  भ्रधिसूचित  करने  के

 लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  भ्रनुरोध  किया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसा  करने  है  श्लोर  यदि  तो  कब

 क्‍या  बोड्ड  ने  वर्ष  1985  के  दोरान  मस्जिद  श्रौर  कक्रिस्ताज़  जेश्े  वक्‍के  की  सम्पति
 भ्रवेध  या  अश्रनश्रधिकृत  कब्जे  से  छुड़ाने  में  कोई  प्रगति  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य-मुर्य  बातें  क्या  और

 हेरियाणा  झ्लौर  हिमाचल  प्रदेश  में  कुल  कितनी  मस्जिदें  हैं  श्रौर  3।
 1985  को  कब्रिस्तानों  के  कुल  क्रितने  क्षेत्र  पर  श्रवेघ  अथवा  श्रनश्रधिकृत  कब्जा  था  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  गिरिघर  :  हां  ।
 मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा

 पंजाब  वक्‍फ  बोडं  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  शनुमार  1965  के  दौरान  मस्जदों
 ओऔर  कज्निस्तानों  को  अ्रवंध  कब्जों  से  मुक्त  करा  दिया  गया  है  जिनका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया
 है  :--

 (1)  मस्जिदें  :---12  मस्जिद  जिन  पर  श्रव  तक  अवंध  कब्जा  हो  रखा  था  मुक्त  करा  ली
 गई  हैं  झोर  बोर्ड  ने  इन  मस्जिदों  में  इमाम  नियुक्त  कर  दिये  इन  मस्जिदों  का  जिले  वार
 ब्यौरा  बीचे  दिया  गया  है  :--

 क्रम  संख्या  जगह  का  नाम  1985  के  दौरान  श्रवेध  कब्जे  से  मुक्त
 ह

 कराई  गई  मस्जिदों  की  संख्या

 पंजाब

 1  पढियाला  1
 2  साभा  1
 3  राजपुरा  2
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 2
 ह

 3

 4:  फिरोजपुर  1
 5.  लुधियाना

 पानीपत
 जगाघरी

 नोहिनी  )
 चोली
 कलानौर 9

 ९?
 #

 ४
 0
 ५५

 रा

 मो

 पाप

 योग  12

 2.  कब्रिस्तान  की  सामान्य  नीति  के  अनुरूप  अवैध  कड्जा  करने  वालों  से  इस
 बात  के  लिए  निरन्तर  बातचीत  की  जा  रही  है  कि  वे  कब्रिस्तान  की  उस  भूमि  के  लिए  बो्े  के

 पट्टेधारी  बनने  के  लिए  सहमत  हो  जायें  जिसका  खेतों  बाड़ी  के  लिए  उपयोग  किया  जा  रहाः  है  ।

 इस  तरह  के  करारों  से  बोर्ड  को  भूमि  का  स्पष्ट  श्रधिकार  प्राप्त  हो  जाता  कब्जाधारियों  को
 बोडे  के  टैनेंट  स्वीकार  करते  समय  कुछ  भूमि  कब्नो  के  लिए  सुरक्षित  रखने  के  लिए  ध्यान  दिया
 जाता  है  ।  इस  प्रकार  1985  के  दौरान  1210  कब्रिस्तान-भूमियों  में  से  बोर्ड  ने 366  कब्रिस्तान

 भूमियों  के  संबंध  में  बोर्ड  ने  स्पष्ट  श्रधिकार  प्राप्त  करके  पट्टा  विलेख  जारी  किए  हैं  जिले  वार

 ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :-.
 हैं

 क्रम  संख्या  जिले  का  नाम  संख्या

 पंजप्ब
 1.  भ्रमुतसर  54
 2.  गुरदांसपुर  48
 3:  जालन्धर  31
 4,  कप  स्थला  6
 6.  होशियारपुर  26
 6.  लुधियाना  15
 हि
 8.  *  सगंखूर  6

 9,  4

 पठियाला  13
 11:  फिरोजपुर  12
 12.  रोपड़  4

 जीड़  226
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 क्रम  जिले  का  नाम  संख्या

 हरियाणा

 1.  भ्रम्बाला  16

 2.  कुरुक्ष  त्र  20

 3.  करनाल  28
 4.  सोनोपत  4

 5.  रोहतक  4

 6,  गुड़गांव  28
 7.  फरीदाबाद  2
 8.  सिरसा  8

 9,  हिसार  7

 10:  मोहिन्द्रगढ़  4
 11.  भिवानी  /  4

 12.  जिन्द  15

 जोड़  140

 कुल  जोड़  22611405-366

 भ्रवंध  कब्जों  से  मुक्त  कराये  गये  कब्रिस्तानों  श्रौर  मस्जिदों  को  हिसाब  में  लेते  हुए
 31.12.85  के  पश्चात  पंजाब  वक्‍फ  बोडं  द्वारा  दी  गई  सूचना  पर  भ्राधारित  ऐसी  मस्जिदों  श्रौर
 कब्रिस्तानों  की  जिन  पर  भ्रभी  भी  भ्रवेध  कब्जा  बरकरोर  नोचे  दी  गई  है  :--

 मस्जिदें  :---9516,  कब्रिस्तान  :-  844,

 भौर  844  कब्निस्तानों  का  लगभग  जिन  पर  श्रमी  भी  अवध  कब्जा  1311  एकड़
 10,491

 प्रयोग  में  लाए  गये  स्ट्राईक  कार्बन  टेपਂ  के  माध्यम  से  गुप्त  सुचनाझों  का  प्रफटन

 5949.  श्री  प्रधानी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  उनका  ध्यान  10  1986  के  इण्डियन  नई  दिल्‍ली  में

 टेप्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  झर  दिलाया  गया  भर

 यदि  तो  सरकारी  स्तर  पर  प्रयोग  में  लाए  गए  स्ट्राइकਂ  टेप  के  जरिए
 गुप्त  सूचनाओं  के  प्रकटन  से  होने  वाले  खतरे  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  निर्माताझ्ों  के  लिए  यह  अनिवार्य  करने  का  है  कि  वे
 स्ट्राइक  कार्बन  फिल्मਂ  के  डिब्बे  पर  यह  चेतावनी  मुद्रित  करें  कि  प्रयोग  किए  गए  ठेप  को

 नष्ट  कर  दिया  और

 73



 19  1908  लिखित  उत्तर

 प्न्तरिक्ष  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  भ्ररुण  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 से  भारत  सरकार  के  सभी  मंत्रालयों/विभागों  को  इलेक्ट्रोनिक  टाइप  राइटरों
 के  प्रयोग  के  बारे  में  निर्देश  पहले  ही  जारी  कर  दिये  गये  ताकि  सूचना  की  चोरी/प्रकटन  को
 समाप्त  किया  जा  सके  ।  इनमें  उपयोग  के  दौरान  समुचित  परिरक्षा  और  उपयोग  के  बाद  उनक
 भ्रन्तिम  रूप  से  नष्ट  करना  शामिल

 ह

 बालिका  उच्चतम  विद्यालय  के  नवोकरण  के  लिए  पंजाब  वक्‍फ  बोडे  द्वारा  मंजूर  की  गई  राशि

 5950.  श्री  सेयद  शाहबुद्दोन  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पंजाब  वक्‍फ  बोड्ड  ने  मलेरकोटला  में  एक  बालिका  उच्च

 विद्यालय  के  नवीकरण  के  लिए  लगभग  18  लाख  रुपए  की  राशि  मंजूरी  की

 यदि  तो  वास्तव  में  कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  थी  श्रौर  विद्यालय  के
 कारियों  को  किस  तारीख़  को  भुगतान  किया  गया  था  तथा  भुगतान  की  शर्ते  क्या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बोर्ड  नवीकरण  कार्य  से  संतुष्ट  नहीं  भौर

 क्‍या  बोडं  ने  प्रबन्ध  मंडल  से  राशि  वसूल  करने  के  लिए  कदम  उठाये  हैं  ?

 कल्याण  सन्‍्त्रालय  सें  उप  सन्‍त्री  गिरिघर  :  पंजाब  वक्‍फ  बोर्ड  द्वारा
 *

 दी  गई  सूचना  के  अनुसार  यह  सही  है  कि  वर्ष  1978  में  गठित  हुए  पुराने  पंज,ब  वक्‍फ  बोडं  द्वारा

 बोर्ड  के  भूतपूर्व  अध्यक्ष  हाजी  श्रनवर  अहमद  झौर  पुराने  बोर्ड  द्वारा  गठित  निर्माण  समिति

 इस्लामिया  स्कूल  मलेरकोटला  की  भूतपूर्व  भ्रध्यक्ष  श्रीमती  साजिस  बेगम  को  16.49  लाख

 रुपये  की  राशि  दी  गई  यह  घनराशि  मलेरकोटला  में  वक्‍फ  भूमि  पर  नये  इस्लामिया  हाई

 स्कूल  भवन  निर्माण  के  लिए  दी  गई  थी  न  कि  बालिका  उच्च  विद्यालय  के  नवीकरण  के  लिए  ।

 पंजाब  वक्‍फ  बोडं  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  झनुसार  भुगतान  की  सही  राशि  तथा
 तारीख  निम्न  प्रकार  है  :--

 ह

 (i)  हाऊो  भ्रनवर  भ्रहमदे  भूतपूर्व  श्रध्यक्ष  पंजाब  वक्‍फ  बोर्ड  को  दो  गई  राशि

 क्रम  संख्या  घनराशि  भुगतान  की  तारीख

 1,  1,41,680.00  रुपए  22.8.79

 2.  7,03,219.05  रुपए  28.9.79
 3.  1,38,920.28  रुपए  27.12.79

 ;  |

 कुल  9,83,819.33  रुपए
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 (ii)  भीमतो  साजिदा  बेगम  को  दो  गई  राध्षि

 क्रम  संख्याਂ
 ..

 भुगतान  की  तारीख

 1.  4,38,012.02  2.02  रुपए  16.12.80_]  सावधि  सावधि  जमा |
 |  रसीदों  को

 2.  1,18,230.95  रुपए  16.12.80  मियाद  पूर्व .
 भुनाकर  इन

 3,  1,09,296.00  रुपए  16.12.80  |  राशियों  का
 भुगतान  किया
 गया  ।

 कुल  6,65,638.97  रुपए

 हां  ।

 हां  ।

 बिहार  से  समुद्र  से  याँत्रा  करने  धाले  तीर्थेयात्रियों  से  हज  यात्रा  के  लिए  प्राप्त  श्रावेदन

 5951.  श्री  सेयंद  शाहबुंद्दीन  :  क्‍या  बिदैंश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बिहार  को  वर्ष  1984-85  भौर  1986  के  दौरान  समुद्र  स ेहज  की  यात्राਂ  करने  के

 लिए  कुल  कितने  स्थान  भ्रोवंटितਂ  किये  गये  >

 क्‍या  राज्य  हज  समिति  ने  संमुद्र  से  यात्रा  करने  वाले  तीर्थब्राश्रियों  का  चयन  करने

 के  लिए  कोई  नियम  बनाये  हैं॥

 इन  तीन  वर्षों  के  दीराने  समुद्र  से  तीर्थ  यात्रा  करने  लिए  राज्य  हज  समिति  को  कुल
 कितने  भावेदंन  पत्र  प्राप्त  हुये

 इन  तीन  वर्षों  के  दौरान  समुद्र  से  यात्रा  करने  वाले  कितने  .  तीर्थयात्रियों  का  चयन

 किया  गया  ,  ह
 क्‍या  विहार  राज्य  हज  समिति ने  प्रत्येक  झ्ावेदन  पर  कोई  शुल्क  लगाया  है  ;

 झौर

 क्‍या  इस  शुल्क  का  कोई  सांविधिक  श्राधार  है  ?

 विदेश  मम्बातलय  स्रें  राज्य  सन्‍्त्री  :  बिहार  को  1984,
 1985  1986  में  समुद्र  दवरा  हज  की  जो  सीटें  श्राबंटित  की  थी  कऋमब्म

 555,553  तथा  546  थी  ।
 ॥

 हज  बम्बई  ने  समुद्री  मार्ग  से  जाने  वाले  तीर्थयात्रियों  के चयन  के  में

 कुछ  मार्गंदर्शी  सिद्धास्त  तय  किए  इन  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  में  यह  व्यवस्था  है  कि  80%  सीटें

 उन  तीर्थयात्रियों  को  भाबंटितत  की  जाएंगी  जिनकी  श्रायु  60  वर्ष  या  उससे  शभ्रधिक  है  तथा  जिनका

 चयन  पिछले  वर्षो  में  नहीं  हुआ  इने  भ्रावेदकों  से  यह  श्रपेक्षित  होता  हैं  कि  वे  चालू  वर्ष  के  हज
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 पत्र  के  श्रपने  श्रावेदनपत्रों  के साथ  रह  किया  गया  प्रावेदन  पत्र  फार्म  संलग्न  करें|  समुद्री  मार्ग  से
 थात्राफे  लिए  शेष  20%,  सोट  नये  आवेदकों  के  लिए  श्रावंटित  की  हैं  इन  श्रेखियों
 में  भ्रावेदनपन्नों  की  संख्या  उस  श्रेणी  केਂ  लिए  भ्राबंटित  सीटों  की  संख्या  अधिक  होती  है  तो  कुर्स
 निकाला  जाता  जहां  तक  हमें  मालूम  है  समी  राज्य  हज  समितियों  से  इन  मागंदर्शी  सिंद्धान्तों
 का  पालन  करने  को  श्रपेक्षा  की  जातो  है  श्रौर  इनका  श्रनुपालन  करती  भी  रही  हैं  ।

 हमारे  पास  उपलब्ध
 रिक्ूड

 के  बिहार  राज्य  हज  समिति  को  1984,1985
 क्त्या  1986  में  समुद्र  से  तीर्थयात्रा  करने  के  लिए  क्रमशः  1482,23  7  तथा  1715  पत्र
 प्राप्त  हुए

 बिहार  से  1984  तथा  1985  में  क्रश  564  तथा  550  समुद्र  से  यात्रा  करने  वाले
 तीर्थयात्रियों  का  चयन  किया  मया  था  ।  बताया  जाता  है  कि  1986  में  546  तोर्थयात्रियों  का  चयन
 किया  गया

 और  यह  बताया  गप्रा  है  कि  विहार  राज्य  हज  समिति  ने  प्रति  श्रावेदनपत्र
 पर  50.00  का  सेवा  प्रभार  लगाया  इस  प्रकार  के  शुल्क्र  का  कोई  सांविधिक  श्राधार  नहीं

 है  ।  बिहार  राज्य  हज  समिति  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वह  इस  प्रकार  के  प्रभारों  को  लगाना
 बन्द  कर  दें  ।

 छः  राष्ट्रीय  ज्ञान्ति  प्रवंतक  देशों  को  शिखर  बठक

 5952.  प्रधानी  :  क्‍ना  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क्ररेंगे  कि  :

 क्या  छः  राष्ट्रीय  शांति  प्रवर्तक  देशों  संयुक्त  राज्य  अमरीका  और  सोवियत  संघ

 से  झपने  संदेशों  के  प्रत्युत्तर  में  प्राप्त  प्रतिक्रिया  को  ध्यान  में  रखते  हुये  एक  ध्ौौर  शिखर  बेठक

 बुलाने  का  विचार

 यदि  तो  कब  और  कहां  भौर

 डसकी  संभावित  कार्य  सूची  क्या  होगी  ?

 विदेश  सनन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्री  :  जी

 झर  इन  बातों  पर  विचार  किया  जा  रहा

 सांभाजिक-प्राथिक  क्षेत्रों  के  श्रावश्यक  झौर  भ्रमिन्न  श्रंग  फे  रूप  में  विशान  श्रोर  प्रौद्योगिकी

 5953.  श्री  प्रघनी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  का  विचार  विज्ञान  भर  प्रौद्योगिकी  को  समो  प्रमुख  सामाजिक

 झार्थिक  क्षेत्रों  के  लिए  झ्रावश्यक  और  ग्रभिन्न  बनाने  तथा  इत  क्षंत्रों  को  सौंपे  गए  को

 पूरा  करने  के  लिए  झ्रावश्यक  क्षमताभ्रों  का विकास  करने  का  भौर

 यदि  तो  मौतिक  सुविघाझों  मानव  संसाधन  दोनों  क्षेत्रों  में  बुनियादी  ढांचे

 को  समेकित  श्रौर  भ्राधुनिकीकरण  करने  तथा  शिक्षा  के  विभिन्‍न  वेज्ञाविक

 तकनीकी  विकास  और  कृषि  तथा  उद्योग  मे  उत्पादक  गतिविधियों  के  बच  स्थापित  करने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
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 योजना  तथा  खाद्य  झोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मनत्री  :

 हां  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दस्तावेज  में  यह  बताया  गया  हैं  कि  नीति  में  एक  महत्वपूर्ण
 झवयव  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  को  सभी  प्रमुख  सामाजिक-आर्थिक  क्षेत्रकों  का  एक  झनिवाय॑

 झौर  प्रभिन्‍न  भ्॒ग  इन  क्षेत्रों  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  कार्यों  की  पूर्ति  करने  के  लिए

 प्रनिवार्य  क्षमताओं  का  विकास  करना  और  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  उत्कृष्ट  क्षेत्रों  में  भ्रभियान

 शुरू  करना

 भ्राधार  संरचना  को  दृढ़  करने  भौर  प्राघुनिक  बनाने  भ्रौर  श्रावश्यक  जनशक्ति

 भ्रौर  सुविधाश्रों  का  विकास  करने  के  लिए  बहुत  से  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 इनमें  शामिल  हैं  :--

 संरचनात्मक  परिवतेन  किये  जा  रहे  हैं  ताकि  सभी  मन्त्रालयों  झौर  राज्य

 सरकारों  योजना  स्कीमों  में  भी  विज्ञान  श्रौर  प्रौद्योगिकी  समुचित  रूप
 से  प्रतिविम्बित  हो  सके  ।

 (2)  उत्पादन  में  श्रनुसंधान  झौर  सेवा  इक्षिक  संस्थाओ्रों  प्रौर  राष्ट्रीय
 निर्णोय  करने  के  वाले  निकाग्नों  प्रौर  उपभोक्ताश्रों  के बीच  संयोजन  स्थापित

 करने  के  लिए  प्रयत्न  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 (3)  श्रावास  श्रौर  शहरी  ऊर्जा

 पेट्रोलियम  भ्रौर  येट्रो  खाद्य  और  नागरिक  वन  श्रौर  वन्य
 इस्पात  इत्यादि  के  क्षेत्रों  मे ंविशान  और  प्रौद्योगिकी  संघटक  पहले  ही

 रित  कर  लिया  गया  है  श्रौर  कार्यान्वयन  के  लिए  विशेष  योजना  स्कीमें  तैयार  की

 गई

 (4)  श्रावास  आदि  जैसे  भ्रनेक  बड़े  सामाजिक-आर्थिक  क्षेत्रों  में
 मन्त्रालय  को  विशेष  विज्ञान  श्रौर  प्रौद्योगिकी  कायंत्रमों  के  बारे  में  सलाह  देने  के

 लिए  भ्रनुसंघान  सलाहकार  समितियां  स्थापित  की  गई  हैं  ।

 (5)  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  से  संबंधित  राष्ट्रीय  सूचना  कुछ  महत्वपूर्ण  क्षत्रों
 में  राष्ट्रीय  सुविधाएं  और  वेज्ञानिक  विभागों  तथा  पभ्रभिकरणों  और  समाजिक
 ध्राथिक  मन्त्रालयों  के  निकट  सहयोग  से  प्रमुख  समन्वित  परियोजनाएं  भी  भश्रारम्भ
 की  गई

 (6)  प्रौद्योगिकी  प्रौद्योगिकी  ग्रायात  की  गई  प्रौद्योगिको  का
 वेशन  भौर  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  का  समर्थन  झोर  इसकी  व्यवहायंता  प्रमाणित

 करने  क ेलिए  इन्जीनियरिंग  श्रौर  परामशोंदात्री  संगठनों  का  श्रधिक
 उपयोग  श्रीर  विकास  में  बहुत  से  तंत्र  विकसित  किए  गए  हैं  ।

 (7)  सभी  गांवों  को  पीने  के  पानी  की  भ्रापूर्ति  उपलब्ध  प्रतिरक्षण  कार्य -
 संचार  निरक्षरता  दूर  करना  इत्यादि  के  क्षत्रों  में  सम्बन्धित  मंत्रालयों
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 द्वारा  समुचित  वैज्ञानिक  निवेशों  के  साथ  प्रौद्योगिकी  मिशन  शुरु  किए  गए  श्रन्य
 क्षेत्रों  में  भी  मिशन  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।

 (8)  राज्यों  में  विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिकी  के विकास  पर  विशेष  ध्यान  दिया  गया  है  ।

 (9)  कमजोर  वर्गों  और  ग्रामीण  क्षंत्रों  के  लिए  विशेष  विज्ञान  भ्रौर  प्रौद्योगिकी  स्कीमें  भी

 शुरु  की  गई  हैं  ।

 भूतपूर्व  सेनिकों  को  रोजगार

 5954.  नारायण  चन्द  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 28  1986  को  पुनर्वास  निदेशालय  और  प्रत्येक  राज्य  सेनिक  बोर्ड  में

 गार  के  लिए  कुल  कितने  भूतपूर्व  सैनिकों  ने  अपना  नाम  पंजीकृत  कराया  हुझा  था  ;

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  इजेंसियों  ने  रोजगार  के  लिए  कितने  भूतपूर्व  सेनिकों

 को  प्रायोजित  छिया  और  उनमें  से  कितने  भूतपूर्व  सेनिकों  को  प्रति  वर्ष  रोजगार  मिला  भ्रौर

 कया  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  कि  भूतपूर्व  सैनिकों
 को  पर्याप्त  रुप  से  रोजगार  मिले  और  उनका  पुनर्वास  किया  जाए  और  भारत  सरकार  तथा

 सज्य  सरकारों  के  विभागों  भ्रौर  सरकारी  उपत्रमों  द्वारा  कार्यक्रम  को  पर्याप्त  प्राथमिकता  दी  जा

 रही  है  ?

 रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्ररण  :  भोर

 राज्य/जिला  सैनिक  बोर्डों  से  भूतपूर्व  सैनिकों  के  पंजीकरण  नियोजन  के  आंकड़  हर  महीनों
 श्र  जुलाई  में  पुनर्वास  महानिदेशालय  में  संकलित  किए  जाते  हैं  ।  भूतपूर्व  संनिक

 को  एक  से  अधिक  बार  श्रौर  तब  तक  प्रायोजित  किया  जाता  रहता  है  जब  तक  कि  वह

 नियुक्त  नहीं  हो  जाता  वह  स्वयं  इच्छुक  नहीं  इसलिए  पुनर्वास  महानिदेशालय  इनके
 प्रायोजन  के  सम्बन्ध  में  भ्रांकड़  नहीं  रखता  फिर  1983  से  1985  तक  पुनर्वास
 निदेशालय  श्रौर  प्रत्येक  राज्य/राज्य  सैनिक  बोडं  द्वारा  भूतपूर्व  सैनिकों  के  पंजीकरण/नियोजन  के
 बारे  में  सूचना  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 (  भूतपूर्व  सेनिकों  के  लिए  पुन:रोजगार/पुनर्वास  की  पर्याप्त  व्यवस्था  सुनिश्चित  करने
 लिए  भारत  सरकार  के  विभागों/सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  निम्नलिखित  उपायों  को
 मिकता  दी  जा  रही  है  :--

 (1)  भारत  केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों/सरकारी  क्षंत्र  के  उपक्रमों  में  भूतपूर्व
 सैनिकों  को  नियोजित  करने  के  लिये  प्रारक्षण  व्यवस्था  की  नीति  का  पालन  कर
 रही  है  भ्रौर  सभी  राज्य  सरकारों  से  भी  इसी  प्रकार  की  नीति  को  भ्पनाने  का

 प्नुरोध  किया  गया  है  ।

 (2)  भूतपूर्व  सेनिकों  के  लिए  भ्रारक्षण  पर  सरकारी  भ्रादेशों  के  कार्यान्वयन  को  सुनिश्चित
 करने  के  लिये  सभी  मंत्रालयों/विभागों  और  केन्द्रीय  सरकार  के  सरकारी  क्षृत्र  के

 बेंकों  भ्रादि  में  सम्पक  श्रधिकारियों  की  नियुक्ति  की  गई  सभी  राज्य
 सरकारों  से  भी  इसी  प्रकार  की  व्यवस्था  करने  का  श्रनुरोध  किया  गया
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 (3)  ।  1985  से  भ्रारक्षित  एवं  अनारक्षित  पदों  के  लिए  भूतपूर्व  सेनिकों  को

 रोजगार  केन्द्रों  द्वारा  प्रायोजित  जा  इसके  अतिरिक्त  भारक्षित

 रिक्तियों  लिए  यहीं  कार्य  राज्य/जिला  सेनिक  बोडों  द्वारा  भी  क्रिमा  जा  रहा

 (4)  जहां  तक  सेता  के  अनेक  ट्रडों  को  सिंविल  शैक्षरिक/व्याचसायिक  भपहंताश्ों
 के  समकक्ष  मानने  के  लिए  सक्रिय  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  । उन  पदों  का  पता  लगाने

 का  काम  भी  प्रगति  मेंहै  जिन  पर  भूतपूर्व  सेसिकों  को  लगाया  जा  सकता

 (5)  परा-सैन्‍्य  संगठनों  एवं  रक्षा  सुरक्षा  कोरों  में  भूतपूर्व  की  नियुक्ति  की
 संभावनाभ्रों  की  जांच  की  जा  रही

 (6)  भूतपूर्व  सेनिकों  को  स्वेतनिक  फ्दों  पर  प्रभावी  रुप  से  प्रतियोगी  उम्मीदवार  बनाने
 के  लिए  शन्य  बातों  के साथ-साथ  उनके  लिये  सम्बन्धित  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  का
 भ्रायोजन  किया  गया  है  ।

 (4)  राज्य  सरकारों  से  अनु रोध  किया  गया  है  कि  वे  जहां  हो  शांति  कायम
 करने  वाली  विशेष-सेमाझों  का  गठन  करें  और  ऐसी  सेनाओ्रों  में  काफ़ी

 पूब-से  निक्रों  की  भर्ती

 विवरण

 1985  तक  प्रत्येक  बोर्ड  एवं  धुनर्वास  महानिवेश्ञालय  द्वास

 झूतपूर्वसेनिकों  के  पंजीकरण  और  नियोजन  के  आंकड़

 क्ृम  -राज्य/संघ  शासित  1983  1984  1985

 प्रदेद  पंजी  न्योः

 कर्ण  जन  कर्ण  जन  करणा  जन

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.

 1...  झ्रान्धा  अदेश  1400  284  1500  507  2000  946
 2.  1070  47  632  72  946  95
 3.  -  बिहार  6702.  1582  2005.  2649.  1968.  862.
 4.  गुजरात  704  168  667  205  771  219
 5.  हरियाणा  11540  1588  6920  1344  6000  1151-
 6.  हिमाचल  प्रदेश  12562  493  6000  269  2505  591
 7.  जम्मू  तथा  कष्मीर  3899  342...  1745  591  1200.  585
 8.  कर्नाटक  2223  958  1653  1251  1810  1286
 9.  20189  905.  8333  555  4671  188
 10.  बध्य  प्रदेश  1970  343...  2200  754  1800  836
 11.  महाराष्ट्र  11122  3119  7584.  4893  7500  3500*
 12.  मरिषुर  —  89  --  2  न  9.
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 2  3  4:  5.  6  7  8

 13.  मेघालय  118  31  50:  न  5653.  20

 14:  नागालैंड  118  —  100  —_—  50  न

 15:  उड़ीसा  402  164  668  148  689.  304:

 16.  पंजाब  10040:  675  -7932  1108  9700.  505-

 17.  राजस्थान  1939  244.  5976  -  1818  5919  2007

 18.  सिक्किम  90  17  40  290  45  13

 19,  तमिलभनाडु  113331314  5007  808...  15729  790

 70.  त्रिपुरा  8052  35  70  27  98.

 21.-  उत्तरਂ  प्रदेश  19885  5984.  10340  6675...  13068,  ,  3949

 22:  पश्चिम  बंगाल  272  4760  604  4325  5565

 23).  अ्रश्णाचल  प्रदेश
 -  12  न  8  5  10:  6#  :

 24.  श्रौर  निकोबार  --  1092७  496  793@  24  1074

 25.  चण्डीगढ़  372  727  822  500  200*

 26  दिल्‍ली  3006  285...  2000  722  2500.  5893

 27.  गोवा  दमरा  एवं  द्वीव  49  28  6]  4

 28.  पाण्डिचेरी  243  9  74  भ्सफरों को  73.

 29.  मिजोरम  236  35  29  अन्य Ta  का
 30.  पुनर्वास  महानिदेशालय  545  (60  ५  के  agra में  79360  पाक्षिक  deat

 )  जे. सी; श्रो. एवं  (७  (9७
 शभ्रनन्‍्य  न  का्भिकों  --  92206  --.  5893

 (६५७  ८26)  (७

 *ग्रनन्तिम

 महानिदेशालय  स्वयं  केवल  सेना  के  भूतपूर्व  भ्सफरों  को  पंजीकृत  करता

 (6  महानिदेशालय  प्रफसरों  के  अ्रत्तिरिक्त  और  अन्य  रैंकों  का

 नियोजनाਂ  करता  पुनर्वास  महानिदेशालय  के  अ्रहातों  में  श्रायोजितः  पाक्षिक

 के  दौरान  पुनर्वास  महानिदेशालय  द्वारा  एवं  भ्रस्व  रेंकों  कोਂ

 गार दिया जा रहा था भौर इन का्भिकों को पुनर्वास महानिदेशालय में नहीं किया गया से राज्य सेनिक्र बो्यो सेनिक बोडों के पुनर्गठन के पश्चात ये पाक्षिक बंठके राज्य सेनिक के पास भायोजित की जाती इसलिए एवं श्रन्य रैंकों का ऊपर बताया गया नियोजन केवल सितम्बर तक का है लेकिन श्रफसरों का नियोजन केवल पुनर्वास निदेशालय द्वारा ही किया जाता (868 रोजगार रक्षा सुरक्षा कोरों एवं परा-सेन्‍्य बलों धादि द्वारा किया गया नियोजन शामिल हट ।
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 पव॑तोय  क्षत्रों  में  इलेक्ट्रॉनिक  पर  श्राधारित  उद्योग

 5955,  नारायण  चन्द  पराह्वर  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  वर्ष  के  दौरान  पर्वतीय  राज्यों/क्षेत्रों,

 जिनका  जलवायु  घूल  रहित  में  इलेक्ट्रांनिक  पर  श्राधारित  उद्योग  स्वीकृत  करने  में  कोई  प्रगति

 हुई  है  भौर  क्‍या  शेष  वर्षों  के  लिए  इस  संबंध  में  कोई  कार्यक्रम  तेयार  किया  गया  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  एवं  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको  झोौर

 पन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सत्री  शिवराज  :  हां  ।

 पव॑ंतीय  स्थानों/क्षेत्रों  मे ंविभिन्‍न  किस्म  के  इलेक्ट्रांनिक  उद्योगों/एककों  की  स्थापना
 करने  के  लिए  भ्रनेक  लाइसेंस/भ्राशय-पत्र  जारी  किए  गए  वर्ष  1985  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों

 के  पव॑तीय  स्थानों/क्षेत्रों  में  ज।री  किए  गए  लाइसेंसों/प्राशय-पत्रों/पंजीकरण  के  ब्यौरे  नीचे  दिए

 गए  हैं  :

 राज्य  *  प्ौद्योगिक  लाइसेंस  झ्राशय-पत्र  पंजीकरण

 1.  हिमाचल  प्रदेश  3  15  15

 2.  जम्मू  तथा  कद्मोर  2  10

 3...  उत्तर  प्रदेश  6  10  8
 4...  प्रसम  —  2  _

 5...  मेघालय  न+  I  न

 6.  पश्चिम  बंगाल  —  1  —

 कुल  11  38  29
 या  हल्‍ृृृएएएोीताणण

 श्रेणी  में  शामिल  किए  गए  पर्वतीय  जिलों  में  और  भ्रधिक  इलेक्ट्रानिक  उद्योगों  को

 प्रोत्साहन  देने  के  उद्देश्य  केन्द्रीय  पू  जी  निवेश  के  रूप  में  श्राथक  सहायता  की  भ्रधिकतम  सीमा

 25  लाख  रुपये  से  बढ़ाकर  50  लाख  रुपये  कर  दी  गई  श्रंणी  के  भ्रन्तगंत  भ्राने  वाले
 क्षेत्रों  के  में  स्थापित  इलेक्ट्रांनिक  उद्योगों  के  मामले  में  उक्त  भराथिक  सहायत

 25  प्रतिष्ठत
 |

 झादिवासती  विकास  कार्य  पर  ख्  न  को  गई  राशि

 5956.  श्री  साइमन  तिग्गा  :  क्या  कल्पाण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  वर्ष  1982  से  प्रतिवर्ष  भ्रादिवासी  विकास  के
 लिये  प्लावंटित  की  गई  घनराशि  श्रन्य  मदों  पर  खर्च  की  है  भ्रथवा  उसे  लौटा  दिया  है  भौर  इस
 घनराशि  को  किस  प्रयोजन  के  लिए  उपयोग  में  लाया  गया  श्रौर

 भ्रादिवासी  विकास  के  लिए  निर्धारित  केन्द्रीय  घनराशि  को  दूसरे  मदों  पर  खर्च
 करने  वाले  राज्यों  को  क्‍या  दण्ड  दिया  जायेगा  ?

 80
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 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिधर  :  जनजाति  विकास  के  लिये

 घन  राज्य  योजनाश्रों  से  श्रावंटित  किया  जाता  इसके  भ्रतिरिक्त  कल्याण  भारत

 कार  द्वारा  राज्यों  को  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  घन  दिया  जाता  है  को  दी  गयी

 विशेष  केन्द्रीय  सहायता  श्रपवर्तनीय  नहीं  है  । जनजाति  उप-योजना  राशि  के  लिए  ने-भलग
 बजट  शीष  बनाए  हैं  ताकि  उनका  अ्रपवर्तन  रोका  जा  सके  ।  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  की  बची  शेष

 राशि  को  योजना  के  श्रगले  वर्ष  में  ले  जाया  जा  सकता  है  इसे  प्रवधि  के  बाद
 ले  जाने  की  प्रनुमति  नहीं  किसी  भी  राज्य  ने  जुति  विकास  के  लिए  झावंटित  घन  का

 सूचित  नहीं  किया  श्रावंटित  धन  का  प्रयोग  विकास  योजनाओं  के  लिए  किया  जाता  है
 जिनमें  लघु  जन-स्वास्थ्य
 देय  जल  आपूर्ति  इत्यादि  सम्मिलित  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 महाराष्ट्र  में  बनों  को काटकर  नष्ट  करना

 5957.  मधु  दष्डवते  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्‍या  यह  सच  है  कि  पिछले  दशक  के  दौरान  महाराष्ट्र  के  कोंकरा  क्षेत्र  के  सिन्धु
 दुर्ग  भौर  र॒त्नगिरि  जिलों  के  वनों  में  ईघन  की  लकड़ी  और  कोयला  बनाने  के  लिये  लकड़ी

 जलाने  हेतु  पेड़ों  को  भ्रन्धाधुन्ध  काटा  गया

 यदि  तो  वृक्षविहीन  पहाड़ियों  में  बड़े  पमाने  पर  भू-कटाव  होता

 यदि  तो  क्या  इससे  पहाड़ियां  धसकने  लगीं  हैं  भौर  उस  क्षेत्र  के  निवासियों  को
 इससे  नुकसान  पहुंच  रहा  श्ौर  ।

 :  यदि  तो  वनों  के  कटाव  को  रौकने  झौर  उसके  प्रभावों  से  के  लिये  केन्द्र
 द्वारा  क्या  दिशा  निर्देश  जारी  किये  गये  हैं  श्रौर  क्या  सहायता  दी  गयी  है  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  राज्य
 सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  दशक  में  सिन्धुदुगं  और  रत्नगिरि  जिलों  के  सरकारी  वनों
 में  बड़े  पेमाने  पर  वृक्ष  नहीं  काटे  गये  लेकिन  निजी  स्वामित्व  वाली  भूमियों  में  बड़े  पैमाने  पर

 वृक्ष  काटे  गये  हैं  ।

 जहां  कहीं  बड़  पमाने  पर  वृक्ष  काटे  गये  वहां  भू-कटाव  होता  है  ।  :

 राज्य  के  मानसून  के  दौरान  भू-स्खलत़  घटित  हुभा

 .  राज्य  एवं  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को सरकारों  को  उन  .  पहाड़ियों  एवं  नदी
 घाटियों  के  तथा  भोगोलिक  रूप  भ्स्थिर  संरचनाशों  के

 प्रथम  क्षेत्रों  में  नाजुक  क्षेत्रों  के  श्रभिनिर्धारण  के  लिए  कहा  गया  की  कटाई  से
 की  प्रावदयकता  है  तथा  तेजी  से  बनरोहरा  की  तत्कालू  आवश्यकता  तथा  ऐसे  नाजुक

 क्षेत्रों  की  समग्र  रूप  से  सुरक्षा  के  लिए  कम  से  कम  सम्भव  में  उन  पर  वृक्षरोपण  करना  होता
 योजना  प्रायोग़  ने  पश्चिमो  घाट  विकास  कस्येक्रम्त  को  अनुभोदित  कर  जिसमें  मुदा  संरक्षण

 क्षा  अ्मुख  हे  ।
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 सी-डाट  प्रौद्योगिको

 5958.  शेलेश  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ;  क्या  प्रौद्योगिकी  के  श्रन्तरण  के  लिए  श्रावेदन  करने  वाली  कम्पनियों
 से  प्रौद्योगिकी  शुल्क  जमा  करने  के  लिए  कहा  गया  श्रौर

 यदि  तो  भावी  क्रताशों  ने  के  पास  कितना  प्रौद्योगिकी  शुल्क  जमा
 किया  है  प्रथवा  जमा  किया  जायगा  ?

 विज्ञान  एबं  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रांनिको  झोर
 झन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  :  हां  |  सी-डॉट
 प्रौद्योगिकी  के  श्रावेदनकर्ताश्रों  को  7  लाख  रुपये  का  प्रौद्योगिकी  शुल्क  का  20%,  भाग  पहली
 किश्त  के  रूप  में  जमा  कराने  के  लिए  कहां  गया

 30  1986  तक  38  विनिर्माताश्रों  ने  पहली  किश्त  का  भुगतान  कर  दिया
 2  झौर  विनिर्माता  भी  शीघ्र  ही  भूगतान  करने  वाले  पहली  किह  त  के  रूप  में  40  विनिर्मात

 से  कुल  56  लाख  रुपये  प्राप्त  होने  की  संभावना

 समाज  कल्याण  योजनाझों  के  लिए  महाराष्ट्र  को  ब्रावंटित  धनराशि

 5959.  थ्रो  भोये  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1984-85  तथा  1985-86  के  दौरान  विभिन्न  समाज  कल्याण  योजनाशों
 के  भन्तगंत  महाराष्ट्र  सरकार  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  श्रौर

 वर्ष  1984-85  तथा  1985-86  के  दौरान  समाज  कल्याण  कार्यों  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  महाराष्ट्र  सरकार  को  दिये  गये  सहायता  अनुद्दान  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिघर  :  शोर  एक  विवरण
 सलंग्न

 विवरण
 मंत्रालय  द्वारा  महाराष्ट्र  सरकार  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का  राज्यों-वार

 ड्यौरा  दर्शाने  वाला  विवरणਂ

 1.  मंद्रिकोत्तर  छात्रवृत्ति  :  1984-85  भ्रौर  1985-86  के  दौरान  इस  केन्द्रीय  प्रायोजित
 योजना  के  संबंध  में  महाराष्ट्र  सरकार  को  457.17  लाख  रुपए  श्रौर  100  लाख

 रुपए  दिए  गए
 2.  नागरिक  अधिकार  संरक्षण  1955  का  कार्यान्वयन  :  इस  योजना के  अन्तगंत

 महाराष्ट्र  सरकार  को  1984-85  भौर  1985-86  के  दौरान  क्रमशः  10.34  लाख  रुपए
 झ्ौर  41.70  लाख  रुपए  दिए  गए  थे  ।

 3.  जिला  पुनर्वास  योजना  :  इस  योजना  के  अन्तर्गत  महाराष्ट्र  के  थाने  जिले  में  जिला

 पुनर्वास  केन्द्र  के  कायंकलापों  को  जारी  रखने  के  लिए  1984-85  में  3.00  लाख  रुपए
 झौर  1985-86  में  15.80  लाख  रुपए  दिए  गए

 4.  विकलांग  व्यक्तियों  को  सहायक  यंत्र  और  उपकरण  देने  की  योजना  :  महाराष्ट्र  सरकार
 से  1984-85  में  6  प्रस्ताव  झौर  1985-86  में  5  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  1984-85
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 और  1985-86  के  दौरान  महाराष्ट्र  सरकार  को  5.00  लाख  रुपए  और  7.00
 लाख  रुपए  झ्लाबंटित  किए  गए  थे  ।

 5.  विकलांगों  को  छात्रवृत्तियां  :  इस  योजना  के  श्रन्तर्गत  महाराष्ट्र  सरकार  को  1984-85  के

 लिए  20.00  लाख  रुपए  और  1985-86  के  लिए  27.00  लाख  रुपए  भाबंटित  किए  गए

 उग्रवादियों  की  सहायता  करने  के  लिए  बम्बई  से  घनराशि  एकत्र  करना

 5910.  श्री  भोये  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  23  1986  के  टाइम्सਂ  में

 प्रकाशित  इस  आशय  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  उमग्रवादियों  की  गतिविधियों  के

 बारे  में  की  गई  उच्चस्तरीय  जांच  से  यह  पता  चला  है  कि  बम्बई  से  एकत्र  किये  गये  लाखों  रुपए
 उग्रवादियों  की  सहायता  करने  के  लिए  पंजाब  भेजे  गये  भर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 श्रांतरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  भ्रूण  को  इस
 समाचार  की  जानकारी  पंजाब  में  उग्रवादियों  की  सहायता  करने  के  लिये  बम्बई  से  घन  एकत्र
 करने  का  मामला  ग्रभी  तक  ध्यान  में  नहीं  भ्राया

 लड़कियों  के  भ्रपहरण  के  मामले

 5961.  भ्री  माधव  रेड्डो  :

 रेडडो  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  हैपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लड़कियों  के  भ्रपहरण  के  मामलों  में  व॒द्धि  हो  रही  है  और  उसके  गत  तीन

 वर्षों  के  वर्ष-वार  और  राज्य-वार  आंकड़  क्‍या

 कितने  चालान  दर्ज  किये  गये  हैं  भ्रौर  उनके  परिणामस्वरूप  कितने  लोगों  को  दोषो
 सिद्ध  किया  गया  भ्रौर

 न्यायालयों  में  एक  वर्ष  से  ग्रधिक  समय  से  श्रनिर्णीत  पड़  मामलों  की  संख्या

 कितनी  है  ?

 झांतरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्रकण  :  से  प्रश्न  की
 विषय  वस्तु  मुख्यतः  राज्य  सरकारों  से  संबंधित

 अझधिफारियों  के  घरों  पर  छापे  5

 5962.  श्रो  सोमनाथ  रथ  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  अष्टाचार  को  जड़  से  मिटाने  की  दृष्टि  से  गत  दो  महीनों  के  दौरान  कितने
 सरकारी  कर्मचारियों  के  घरों  पर  छ!पे  मारे  झ्रौर

 उनमें  से  प्रत्येक  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  :

 तथा  :  1986  तथा  1986  के  दौरान  सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा  अ्रपनी
 झ्ाय  के  ज्ञात  स्रोतों  से  ग्रथिक  परिसम्पत्तियां  धोखाधड़ीਂ  जालसाजों  तथा  भापराधिक
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 कदाचार  भादि  जैसे  विभिन्‍न  प्रारोपों  के  लिए  केन्द्रीय  श्रन्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  दज किए  गए  32

 मामलों  की  जांच  के  सिलसिले  में  ब्यूरो  ने  42  सरकारों  कमंचारियों  के  भ्रावासीय  कार्यालय

 परिसरों  की  62  ली  इन  32  मामलों  में  से  दो  मामलों  में  जांच  को  भ्रन्तिम  रूप

 दे  दिया  गया  है  तथा  आरोप  पत्र  न्यायालय  में  दायर  कर  दिए  गए  बाकी  मामलों  में  जांच

 चल  रही  है  ।

 तट  रक्षकों  द्वारा  भारतीय  मत्स्य  नौकाओ्नों  पर  गोलाबारी

 5963:  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  1986  में  पूर्वी  तट  पर  भारतीय  मत्स्य  नौकाश्रों  पर  तट

 रक्षकों  द्वारा  गोलियां  चलाए  जाने  के  बारे  में  सूचना  मिली

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  की  जांच  कराई  गई

 घटना  का  पूरा  ब्यौरा  क्या  श्रौर  ॥

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  कि  तट  हमारी

 मह्स्य  नौकाछों  को  परेशान  न  करें  ?

 रक्षा  झ्ननुसंधान  झोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्ररुण  :

 15.2.1986  को  लगभग  2200  बजे  पारादीप  से  दूर  पूड  लिमिटेडਂ  की

 एक  भारतीय  मत्स्य  नौका  पर  तट  रक्षक  जहाज  द्वारा  गोलाबारो

 करने  की  एक  घटना  हुई  । '
 हां  ।

 तट  रक्षक  जहाज  को  इस  बात  के  श्रादेश  थे  कि  वह  मछली  पकड़ने
 के  भ्रवेघ  घंधे  में  लगी  हुई  थाई  नौकाश्रों  को  पकड़े  ।  15.2.1986  को  जब  इसने  भारतोय  मत्स्य
 नौका  को  देखा  तो  उसके  निरीक्षण  के  लिए  उसे  रोकने  की  कोशिश

 हर  संचार  संबंध  स्थापित  न  कर  पाने  पर  रमादेवी  ने  मत्स्य  नौका  को
 रोकने  के  लिए  सर्च  लाइटों  और  लाउड  हेलरों  की  मदद  लेकिन  मत्स्य  नौका  ने  जवाब  में
 झपनी  गति  बढ़ा  दी  भ्रौर  इसलिए  उसका  पीछा  किया  गया  |  संदिग्ध  हालत  में  इस  प्रकार  भागने

 कारण  तट  रक्षक  जहाज  के  कमांडिंग  भ्रफसर  ने  मत्स्य  नौका  की  कुछ  दूरी  पर

 कुछ  गोलीਂ  के  रूप  में  गोलीबारी  करने  के  भ्रादेश  ऐसा  लगता  है  कि
 गोलीਂ  से  मत्स्य  नौका  पर  बारूद  के  कुछ  छर  लगे  ।

 जांच  बोर्ड  की  सिफारिशों  के  झ्राधार  पर  यह  प्रस्ताव  है  कि  :

 (1)  तट  रक्षक  जहाजों  द्वारा  बल  प्रयोग  भ्रौर  गोलाबारी  विशेषकर  भारतीय
 पंजीकरण  वाली  मत्स्य  के  विरुद्ध  ऐसे  बल  प्रयोग  के  संबंध  में  बिद्यमान
 भनुदेशों  को  झोर  व्यापक  कर  दिया

 (11)  ऐसी  घटनाझों  की,पुनशवृत्ति  न  हो  इसके  लिए  तटरक्षक  प्राधिकारियों  एवं  इन्डियन
 फिशरमेन  एशोसिएशन  के  बीच  आपसी  हितों  के  पहलुशोों  पर  विचार  करने  के
 लिए  समय-समय  पर  बंठकें  श्रायोजित  को  जाएं  ।  20.3.1986  को  विशखापत्तनम
 में  इसी  प्रकार  की  एक  बंठक  पहले  ही  हो  चुकी
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 अन्तर्रेष्टरीय  विज्ञान  शोर  प्रौद्योभिको  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 5964.  भ्री  ज्ांतासम  नायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  विज्ञान  भ्रौर  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  स्थापित  करने  का
 निरणंय  किया  भ्ौर

 यदि  तो  इसके  उद्देश्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रीद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  इलक्ट्रानिको
 और  पंन्तीरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  :  जी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  :

 गरोबो  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के लिए  योजना  का  पुनगंठन  झौर  क्रियान्वयन  ढांचा

 5965.  श्री  प्रधान  :

 श्रीमती  किशोरी  सिह  :

 शलेश  :

 श्री  शरंद  दिघे  :
 श्री  बलवर्न्तासह  रामृवालिया  :
 श्री  बजसोहन  महन्तो  :

 अल  शकरगोडा  :

 ओर  कसला  प्रेसांद  सिह  :

 श्री  सुमाष  यादव  :
 |

 ओ  अमर  राय  प्रधान  :
 शओ  प्रकाश  पांटिंल  ;  हि
 श्री  बाला  साहेब  विखे
 श्री  रास  मति  :

 श्री  दिलोपसिह  भूरिया  :
 क्या  योजना  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमो  के  लिए  राव  समिति  ने  जिला
 योजना  ढांचे  में  दूरगामी  परिवर्तनों  का  सुझाव  दिया  है

 यदि  तो  ब्लाक  और  जिला  स्तरों  पर  गरीबी  कम  करने  के  उद्दं श्य  से  श्राथिक
 विकास  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  योजना  के  विशिष्ट  पुनगंठन  और  क्रियान्वयन  तंत्र  के  बारे  में  समिति
 द्वारा  दिए  गए  मुख्य  सुकाव/सिफा रिशें  क्‍या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 योजना  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  संज्ालय  में  राज्य  मंधो  :

 राव  समिति  ने  देश  में  गरीबी  दूर  करने  से  सम्बन्धित  कार्यक्रमों  के  लिए
 स्थापित  जिला  योजना  में  कुछ  महत्वपूरं  परिवतंन  का  सुझाव  दिया

 समिति  की  सिफारिशों  के  सारांश  का  एक  विवरण  संलग्न
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 राज्य  सरकारों  श्रौर  संबंधित  मंत्रालयों  की  प्रतिक्रिया  जानने  के  लिए  रिपोर्ट

 चालित  की  गई

 जी

 5]

 क्

 ्ज

 (5

 विवरण

 .  सिफारिशों  का  सारांश  ेल्‍

 समिति  यह  महसूस  करती  है  कि  ग्रामीण  विकास  को  पुर्णों  समीक्षा  करने  का  समय  भा

 गया  क्षेत्र  स्तर  पर  विभिन्‍न  भ्रभिकरणों  द्वारा  हाथ  में  लिए  गए  सभी  श्राथिक

 सामाजिक-विकास  कार्यकलापों  को  सम्मिलित  करना  गरीबों  दूर  करने  से  संबंधित

 कार्य  क्रम  को  कुछ  विशिष्ट  स्कीमों  तक  ही  सीमित  रखना  अब  उपयुक्त  नहीं  है  ।

 .  पिछले  भ्रनुमव  से  यह  स्पष्ट  रूप  से  पता  चलता  है  क्रि  भ्रकेले  सरकारी  तंत्र

 को  आथिक  विकास  भ्रौर  सामाजिक  न्याय  प्राप्त  करने  के  लिए  जिम्मेवार  नहीं

 ठहराया  जा  सकता

 .  सातवीं  योजना  में  गरीबी  दूर  करने  के  सम्बन्ध  में  जो  उददं श्य  दिए  गए
 उनका  पालन  झावश्यक  स्थानीय  पहल  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए
 श्रौर  स्थानीय  लोगों  के  लिए  विस्तृत  कार्यनीति  तेयार  की  जानी

 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  को  तेयार  करने  भ्रौर  उनके  कार्यान्वयन  में  जनता  झौर

 उसके  प्रतिनिधियों  को  शामिल  करना  आवश्यक  होगा  ।

 .  पंचायती  राज  संस्थाश्रों  को  क्रियाशील  वनाना  होगा  श्रौर  इन्हें  सभी  श्रावरयक  सहायता
 देनी  होगी  ताकि  लोगों  की  समस्‍यायें  सुलझाने  के  लिए  प्रभावी  संगठन  बना  सकें  ।
 इन  निकायों  के  लिए  घुनाव  नियमित  रूप  से  किए  जाने  चाहिए  ।

 ,  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंचल  रहे  स्वेच्छिक  प्रभिकरणों  को  हर  संभव  तरीके  से  श्रादशंवाद
 प्रोत्साहित  करना  भी  भावश्यक

 ,  नीति  योजना  भौर  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  जिला  मूल  इकाई  होना
 जिला  परिषद  जिला  स्तर  पर  किये  जा  सकने  वाले  सभी  विकास  कायंतक्रमों :

 क्षे  प्रबंध  के  लिये  मुख्य  निकाय  होना

 न्उ
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 .  जिला  परिषद  के  भ्रध्यक्ष  को  जिला  परिषद  के  रहने  तक  की  श्रवधि  तक  के  लियेया

 महापौर  के  लिए  पेटन  पर  एक  वर्ष  के  लिए  प्रत्यक्ष  रूप  से  चुना  जा  सकता  जिला
 परिषद  का  काये  भ्नेक  उप-समितियों  द्वारा  जो  समानुपातिक  प्रतिनिधित्व  के  भाधार
 पर  चुनी  गई  हों  ताकि  सहभागी  प्रजातंत्र  का  विकास  किया  जा  सके  और  इसे
 हित  किया  जा  सके  ।  *

 जिला  स्तर  झौर  नीचे  के  स्तर  पर  पंचायती  राज  संस्थाश्रों  को  ग्रामीण  विकास
 क्रमों  की  कार्यान्वयन  भौर  प्रबोधन  के  संबंध  में  महत्वपूर्ण  कार्य  सौंपा  जाना

 :  प्रभावी  विकेन्द्रित  जिला  के  लिए  राज्य  स्तर  पर  योजना  के  कुछ  कार्यों  को
 जिला  स्तर  पर  भप्रन्तरित  करना  होगा  ।
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 10.  इस  सम्बन्ध  समिति  जिला  बजट  की  संकल्पना  की  शुरूआत  करने  की  सिफारिश
 करती  यह  वांछनीय  है  कि  जितनी  जल्दी  संभव  हो  सके  इसे  शुरु  कर  दिया  जाए  ।

 उचित  रूप  से  तेयार  की  गई  जिला  योजना  की  संकल्पना  को  दोहराया  जाता
 विकास  की  प्रक्रिया  के लिए  उचित  योजना  तंयार  करना  एक  पृवपिक्षा  है  जिससे  यह
 बात  सुनिश्चित  होगी  कि  गरीबों  का  उचित  रूप  से  घपान  रखा  जा  रहा  है  ।  सभी
 विकास  विभागों  को  उन  कार्यकलापों  के  बारे  में  स्पष्ट  रूप  से  बताना  जिन्हें
 वे  गरीबों  को  सहायता  देने  के  लिए  शुरु  करेंगे  ।

 12.  जिला  योजना  में  योजना  तथा  योजनेतर  दोनों  ही  के  लिए  उपलब्ध  सभी  संशाघनों  तथा
 संस्थागत  संसाधनों  को  श।मिल  किया  जाना  चाहिए  ।

 13.  सहकारी  समितियों  बेकिंग  संस्थाश्रों  क ेलिए  यह  सुनिश्चित  करना  भावश्यक  है
 कि  ग्रामीण  गरीबों  की  ऋण  सम्बन्धी  श्रावश्यकताझों  को  पर्याप्त  रूप  से  पूरा  किया

 इस  प्रकार  की  सुविधाश्रों  में  गरीबों  की  न्‍्यायसंगत  उपभोग  ऋण  श्रावश्यकताझों
 को  भी  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।

 भ्राथिक  विकास  की  प्रक्रिया  इस  प्रकार  तंथार  की  जानी  चाहिये  ताकि  गरीबी  को

 कम  किया  जा  सके  ।  भूमि  सुधारों  का  कार्यान्वयन  पुरजोर  तरीके  से  कार्यान्वित  किया
 जाना  चाहिए  ताकि  यह  बात  सुनिश्चित  हो  सके  कि  जोतने  वाले  को  ही  भूमि

 15.  चू  राज्य  स्तर  पर  ग्रामीण  विकास  में  भ्रनेक  विभागों  के  का्यंकलाप  शामिल

 इसलिये  इस  स्तर  पर  प्रभावी  समन्वय  झ्ौर  उचित  निर्देश  की  तात्कालिक  भ्रावद्यकता

 हे
 16.  समिति  यह  सिफारिश  करती  है  कि  मुख्य  सचिव  के  रेंक  का  बहुत  बरिष्ठ  भ्रधिकारी

 जिसे  विकास  श्रायुक्त  के  रूप  में  पदनामित  किया  राज्य  स्तर  पर  विकास

 सन  का  प्रमारी  होना
 ह

 17.  ग्रामीण  पशु  उद्योग  भ्रादि  जैसे  बड़  ग्रामीण  विकास

 विभाग  सीधे  इसके  सीमा  क्षेत्र  में  होने  चाहिये  ।  इन  विभागों  के  उसके  भ्रधीन

 सीधे  कार्य  करेंगे  ।

 18.  समिति  का  विचार  है  कि  जिला  स्तर  पर  विकास  प्रशासन  को  महत्वपूर्ण  उत्तरदायित्व

 वाले  मुख्य  कार्यकलाप  के  रूप  में  समझा

 19.  समिति  सिफारिश  करती  है  कि  जिले  में  सभी  विकासात्मक  कार्यकलापों  को

 समन्बित  करने  भौर  उनकी  देखभाल  करने  के  लिये  जिला  विकास  भायुक्त  का  पद

 स॒जित  किया  जाए  ।

 जिला  विकास  प्रायुक्त  उन  राज्यों  में  जहां  पंचायती  राज  संस्थाप्नों  पर  विभिन्‍न

 11. कलम

 20.
 विकास  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  और  मोजना  की  जिम्मेवारी  जिला  परिषद  का

 मुख्य  कार्यकारी  बनाना

 21.  उन  राज्यों  में  जहां  जिला  परिषदें  नहीं  जिला  विकास  जिला  विकास

 षद  के  मुख्य  कार्यकारी  भौर  भ्रध्यक्ष  के  रूप  में  काये  कर  सकता

 रु
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 22.  जिला  विकास  आाश्ुक्‍्त  का  कार्यालय  जिला  समाहर्त्ता  के  कार्यालय से  उच्च  स्तर  का

 होना  चाहिये  ताकि  अनुरक्षण  प्रशासन  पर  विकास  प्रशासन  की  श्रंष्ठता  स्थापित  हो
 :  सके  ।

 23.  कमजोर  योजना  भश्रभिकरणों  की  गुणता  झौर  प्रभावी  समन्वय  की  कमी  से  युक्त
 विद्यमान  जिला  व्यवस्था  में  सुधार  की  श्रावश्यक्रता

 24,  जिला  विकास  प्रायुक्त  के  कार्यालय  की  स्थापना  के  साथ  स्तर  प्रर  मोजना  और
 .  कार्यान्वयन  तंत्र  वी  भी  महत्वपूर्णा  संरचना  भी  की  जानी

 25.  विकास  श्रभिकरणों  का  प्रचुरोदभवन  झौर  का  विभागीकरण शोर  विखंडन

 समाप्त  जाना  चाहिये  ।

 26.  ग्रोजना  ग्रामीण  विक!ःस  दल  झौर  जिला  वित्त  और लेख़ा  भ्रधिकारी

 का  भी  अमुख  जिला  विकास  कार्यालय  -  के  संघटक

 ,  होंगे  ।

 27.  27.  घिभिन्‍न  कार्थात्मक/कार्य  लाइन  विभागों  के  जिला  स्तर  के  अ्रधिकारी  श्रपने-भ्रपने  क्षेत्रों
 से  संबंधिल  कार्य  का  संचालन  करते  उनके  द्वारा  कार्यान्वित  स्कीमें  भौर

 कार्य  क्रम जिला  विकास  योजना  के  झ्रभिनन  श्र  ग  होने  चाहिए

 28,  जिला  ग्रामीण  विकास  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिये  खंड  स्तरीय  प्रमुख
 परिचालन  तंत्र  होगा  ।  इस  उहं श्य  के  लिये  खड  तंत्र  का  सुधार  करना  झ्रावइयक

 29.  समिति  सिफारिश  करती  है  कि  खंड  विकास  सम्पूर्ण  ग्रामीण  विकास  प्रक्रिया
 का  भ्रवलम्ब  होगा  |  इस  उह्ं  श्य  के  इस  कार्यालय  के  स्तर  को  उन्‍नयन  करना

 खंड/तहसील  के  मुख्य  कायेकारी  अधिकारी  को  सहायक  विकास  झ्रायुक्त  के
 रूप  में  पदवामित  किया  जाना  चाहिए  |  सहायक  विकास  आयुक्त  उपमंडल  अधिकारी
 के  स्तर  का  भ्रधिकारी  होना  चाहिए  ।

 30.  सहायक  विकास  श्रायुक्त  गतिशील  युवक  होना  चाहिए  भ्रच्छा  होगा  कि
 वह  35  वर्ष  की  भाय ुसे  कम  हो  श्रौर  किसी  भी  हालत  में  40  से  ऊपर  न  हो  ।  उसकी

 प्रशिक्षण  प्रबंधकीय  योग्यता  भ्रौर  प्रभिप्र  रणा  दल  के  नेता  के  रुप  में  कार्य
 करने  के  लिए  उपयुक्त  होना  चाहिये  ।  यह  दल  खंड  सभी  विकास  कार्यों  का
 प्रभारी  होगा  ।

 31.  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  उन्हें  सौंपे  गये  कार्य  के  लिये  सक्षम  इकाइयां
 इसके  लिये  यौक्तिकीकरण/पुनरगंठन  की  तात्कालिक  श्रावश्यकता

 32.  क्षेत्र  श्रोर  भू-भाग  के  कुछ  जापदण्डों  भाघार  पर  सेदानी  इलाकों  में
 खंड  का  भ्रौसत  ग्राकार  ।  लाख  जनसंख्या  झौर  पहाड़ी  तथा  भू-भाग  भौर

 क्षेत्रों  में  50  हजार  जनसंख्या  हो  सकता

 33,  उपयुक्त  झ्राधार  पर  लगभग  6  हजार  सामुदायिकਂ  विकास  हो-सकते  हैं  ।
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 जिला  स्तर  पर  भोर  उससे  नीचे  के  स्तर  पर  भ्रधिकारियों/कर्मचारियों  की  तेन्ासो  के
 सम्धन्ध  में  योक्तिकोकरण  की  भी  तत्काल  झावश्यकता

 35.  जिला  भौर  नीचे  के  स्तर  पर  स्थापित  प्रशासनिक  व्यवस्था  के  विभिश्न  स्तरों  पर
 सौपे  गये  कार्य  पर  विचार  करते  हुये  राज्य  सरकार  को  स्टाफ  को  भ्राक्रध्यकतापों  का

 अनुमान  लगाना  होगा  ।

 36.  कुछ  मामलों  में  स्टाफ  की  संख्या  में  ऐसा  हो  सकता  है  कि  महत्वपूर्ण  कद्धि  क
 झ्रावश्यक  परिवतंन/प्रशिक्षण  के  बाद  स्टाफ  की  पुनः  के  द्वारा  ध्प्रवश्यकताप्नों
 की  पूर्ति  की  जाएगी  ।

 37.  जहां  भ्रतिरिक्त  स्टाफ  की  भ्रावश्यकता  राज्य  सरकारें  केन्द्र  मेज
 सकती

 38.  कृषि  प्रौर  ग्रामोश  विकास  विभागों  के  सचिवों  की  समिति  कुछ
 मानकों  के  श्राधार  पर  श्रतिरिक्त  श्रावश्यकताश्नों  की  जांच  करेगी  श्लौर  उनका

 अनुमोदन  करेगी  ।

 39,  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  श्रतिरिक्त  स्टाफ  की  लागत  का  दो  तिहाई  भाग
 केन्द्र  द्वारा  वहन  किया

 40.  ग्रामीण  विकास  कायंतक्रम  में  लगे  हुए  विभिन्न  श्रधिकारियों/कर्मेचारियों  के  लिये  एक

 पुनश्चर्या/पूर्वाभिमुखीकरण  प्रशिक्षण  चलाया  जाए  ।  इसः  प्रयोजन  के  लिये  जहां

 झावश्यक  अ्रतिस्कित  प्रशिक्षण  खुधघिधाएं  उफलब्ध  कराई  जाए  झौर  इस  पर

 होने  काला  पूरा  खर्च  केल्द्र  द्वारा  वहन  किया  जाए  ।

 परतो  भूमि  का  विकास

 5966,  पटेल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  है  कि  दिनांक  7  1986)  परती

 भूमि  के  विकास  के  लिए  समन्वित  प्रयास  से  पर्याप्त  भोजन  .  प्राप्त  पोषण  का  स्तर  बनाए
 ईंधन  झ्लौर  चारे  की  आवद्यकता  पूरी  करने  श्रौर  उद्योगों  की  कच्चे  माल  को  आवश्यकता

 पूरी  करने  भर  प्रकृति  के  भ्नुरक्ष  रा  में  सहायता  मिलेगी  ;

 यदि  तो  वर्ष  1985  में  प्रत्येक  शीष॑  के  भ्रन्तगंत  क्या  परिणाम  निकले  हैं  भौर
 क्ष  1986  के  लिये  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गये  हैं  ;

 (7)  क्‍या  उन्होंने  यह  मी  कहा  था  कि  परतोीं  भूमि  का  कुछ  भाग  उद्योगों  को  उनकी  वनों
 पर  झाधारित  कच्चे  माल  को  श्रावश्यकता  को  पूरा  करने  के  दिया  भौर

 यदि  तो  कार्यक्रम  की  रुपरेखा  क्‍या  है  ?  ,

 पर्याधरण  झोर  वस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिकउरेसान  :
 ।

 (ay  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  भौर  परती  भूमि  विकास  परिषद  की  6  1986  को

 हुई  पहलो  बैठक  में  प्रतिपादित  की  गई  नीछि  के  सहयोगी  प्रमाच  होंगे  जिससेਂ  भूमि  की
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 लादय  के  उत्पादन  को  शामिल  करके  ई  घन  चारा  भौर  श्ौद्योगिक  कच्चे  माल  की  उत्पाक््कता  बढ़ गी
 प्रकृति  के  भ्रनुरक्षण  में  सहायता  मिलेगी  ।  परती  भूमि  के  बारे  में  नीति  सम्बन्धी  निर्णेयों  को

 निर्धारित  करने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 परती  भूमि  विकास  के  संदर्भ  में  खाद्य  पोषक  स्तर  इत्यादि  के  बारे  में  झंकड़  न

 तो  एकत्रित  किये  गये  हैं  भौर  न  ही  वर्ष  1986  के  लिये  परती  भूमि  पर  खाद्य  उत्पादन  के  लिए
 लक्ष्य  इत्यादि  निर्धारित  किये  गये

 हां  ।

 क्‍योंकि  परती  भूमि  को  पट्टे  पर  देना  राज्य  सूचि  का  विषय  प्रतः  इस  बारे  में
 परिषद  के  निश्शंय  को  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  भेज  दिया  गया  है  ।

 विवरण  वि
 प्रधान  संत्री  को  प्रध्यक्षता  में  6  1986  को  हुई  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  झोौर

 परतो  भूमि  विकास  परिषद्‌  को  पहली  बंठक  में  लिए  गए  निर्णय
 परतो  भूमि  विकास

 1.  परतो  भूमि  का  झ्रभिनिर्धारण

 1.1  राज्य  सरकारों  को  वन  राजस्व  सामुहिक  मूमि  भ्रौर  निम्नीकृत  कृषि  क्षेत्र  में

 परती  भूमि  का  प्रभिनिर्धारण  करना  चाहिये  ।

 1.2  वर्ष  1986-87  श्रौर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इन  परती  भूमियों  का  कम
 से  कम  5%  से  20%  चरागाहों  के  विकास  श्रौर  बनों  पर  श्राधारित
 उद्योगों  के  लिये  उपयोग  में  लाया  जाना

 |

 2.  मोडोय  झभिकरण

 राज्य  में  वनरोपण  झौर  परती  भूमि  विक्रास  की  विभिन्‍न  स्क्रीमों  को  समन्वित
 करने  झौर  वित्त  पोषण  करने  से  सम्बंधित  कायंकरलापों  श्रौर  विभिन्‍न  स्कीमों
 के  प्रबोधन  भोर  मूल्यांकन  हेतु  एक  नोडीय  प्रभिकरण/विन्यास  का  सुजन  किया
 जाना  चाहिये  |

 3.  राज्य  बोज  निगम

 राज्य  बीज  सिगम  के  कार्यों  में  किसानों  को  वाशिज्यिक  आधार  पर  घास  भौर
 फलियों  के  बीजों  का  उत्पादन  और  पूर्ति  भी  शामिल  किया  जाना  चाहिये  ।

 4.  प्रत्यक्ष  बोजारोपण

 4,  जम  उपयुक्त  रूप  से  गुटकायित  बीजों  को  जो  कि  उवेरकों  भ्रौर  हाइड्रोजलस्‌  को
 क्षम  हो  उन्हें  बुवाई  के  उचित  निर्देशों  बोने  वालों  को  बितरित  करना
 चाहिये  ।

 4.2  दूरस्थ  भोर  दुर्गंय  कठिन  पनढालों  भ्रौर  तंग  घाटियों  में  हवाई  बीजारोपणा  पर
 भी  भ्रवश्य  विचार  किया  जाना
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 5.  भूमि  को  पट्टेदारी
 वन  झौर  गैर-वन  परती  भूमि  को  प्रामीण  निधेनों  को  पट्टे  पर  देने  के  लिये  राज्यों
 की  सरकार  स्पष्ट  दिशा-निर्देश  जारी

 हि

 6.  शहरो  ई  धन  की  लकड़ी  झौर  हरित  पदटिटयां

 राज्य  सरकारों  को  शहरी  और  नगरों  के  इर्द-गि्दे  ईघन  की  की  हरित
 पट्टी  भ्रौर  चारे  के  बागान  उपलब्ध  कराने  हेतु  एक  संगठन  का  गठन  करना

 7.  निम्नीकृत  बन  क्षेत्र

 7.1  राज्य  वन  विभागों  को  निम्नीकृत  भाड़ीदार  वन  भूमि  का  अभिनिर्धारण  करना

 चाहिए  जो  चारे  भ्रौर  फलियों  के  बीजों  से  भरा-पूरा  विस्तीर्ण  ताकि  स्थानीय
 लोगों  द्वारा  परिणामी  चारे  को  उपयोग  में  लाया  जा  इस  बात  को  मद॒दे  नजर
 रखते  हुए  देश  में  प्रतिवर्ष  अनुमानित  10.  लाख  हेक्टेयर  भ्लाड़ीदार  वन  को  हरित
 झ्राच्छादन  में  लाने  का  लक्ष्य

 7.2  निम्नीकृत  वन  क्षेत्र  में  स्थानीय  लोगों  के  सहयोग  से  ई  धन  की  लकड़ी  का  रोपण
 किया  जाना  चाहिये  |  ताकि  उन्हें  इस्तेमाल  के  लिये  लकड़ी  उपलब्ध  कराई  जा

 8.  बन  विकास  निगम  :-

 राज्य  बन  विकास  निगमों  को  बन  उत्पादों  के  संदोहन  तक  ही  सीमित  नहीं  रहना
 चाहिये  ।  निम्नोकृत  वन  क्षेत्र  और  बाहरी  परती  भूमि  दोनों  पर  ईंधन  की  लकड़ी
 भ्रौर  घारा  रोपणा  के  कार्य  को  सांस्थानिक  वित्त  की  सहायता  से  वन  विकास  निगमों

 के  द्वारा  सक्रिय  रूप  से  प्रारग्म  किया  जाना
 9.  बनों  पर  पझ्राधारित  उद्योग

 9.1  वनों  पर  आधारित  उद्योगों  को  परती  भूमि  पर  वनरोपरा  के  लिये  केवल  इसलिए
 प्रोत्साहित  नहीं  किया  जाना  चाहिये  कि  उससे  उन्हें  कच्चा  माल  प्राप्त  परन्तु

 उन्हें  पट्टे  पर  दी  गई  भूमि  के  कुछ  भाग  में  स्थानीय  समुदाय  के  लोगों  के  लिए  ई  घन
 को  लकड़ी  और  चारा  रोपण  के  उत्तरदायित्व  का  वचन  भी  लेना

 9.2  जीवनक्षम  झाधार  पर  कच्चे  माल  की  आवश्यकता  की  पूतति  हेतु  उद्योगों  को  छोटे
 ,  किसानों  के  साथ  समझौता  मी  करना

 9.3  इस  प्रकार  के  बागानों  को  आबादी  से  दूर  परती  भूमि  पर  लगाना  चाहिये  ताकि
 विद्यमान  समुदाय  के  लोगों  के  प्रयोग  में  बाघा  न  पड़े  ।

 10.  राज्य  केन्द्र  सरकारों  के  सरकारी  विभाग/सरकारो  क्षत्रों  के  उपक्रम

 10.1  प्रचुर  क्षेत्र  जो  भ्रनप्रयुकक  भूमि  सरकारी  विभागों/उपत्रमों  के  नियंत्रण  में  हैं  उन्हें
 इन  क्षेत्रों  में  पेड़  श्रौर  चारा  रोपण  करना  चाहिए  ।

 10  2  सम्बन्धित  विभागों  के  खर्चे  पर  सड़क  और  नहरों  के  किनारों  पर  वन  रोपण
 का  कार्य  किया  जाये  ।  इस  कार्य  हेतु  बजट  में  पर्याप्त  भ्राबंटन  करना  चाहिए  ।

 श्
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 11.  जनता  का  सम्मिलित  होना  ।

 11.1  नसेश्यां  सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रमों  में  जत्तता  के  नस री  लगाने  और  फार्म  वानिकी

 लगाने  में  भाग  लेने  पर  भ्रधिक  बल  दिया  जासा  1987-88  के  भ्रन्त  तक

 प्रत्येक  राज्य  में  कुल  पौधों.का  50  प्रतिशत  कम  से  कम  जनत्ता  को  नसंरियों  जंसे

 महिलाशों  और  युवा  समूहों  द्वारा  लगाया  जाना  फिर

 ऐसी  नरसेरियों  का  विकेन्द्रीकरण  किया  जाय  ताकि  10-  किलोमीटर  के

 दायरे  में  एक  नर्सरी  उपलब्ध

 11.2  बालपौधों  का  वितरण  :  10  से  20  पैसे  की  कम  से  कम  दर  से  बाल  पौधों  के

 की  एक  समान  नीति  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  प्रकार

 घोरे  इस  दर  की  वृद्धि  इसके  वास्तब्रिक  मूल्य  क्री  ओर  होगी  ।  यह  रूत्रीकार  किया

 जाना  चाहिये  कि  निःशुल्क  वितरण  बाल  पौधों  क्री  बिक्रो  के  ज्षिये  भिःशुल्क  बाजार

 संचालन  के  आझ्ाविर्भाव  का  प्रति-उत्पादक  है  ।

 11.3  कृषि  वानिकी  :  किसानों  को  अपने  खेतों  के  मेढ़ों  भ्रथवा  खेतों  में  बाल  पौधों

 रोकने  के  लिये  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिये  ।

 +1.4  चुक्ष  छगाने  चालों  को  सहकारी  समितियां

 वक्ष  उगाने  वालों  की  सहकारी  जो  निवेश  एबं  तकमोक्ती  क्शिानिदंश  देते

 हैं  तथा  फसल  की  कटाई  भौर  विप्रणन  की  भी  व्यवस्था  करते  को  प्रोत्साहन  देना

 चाहिए  ।

 11.5  बुक्ष  पट्टे  पर  देना  :  राज्य  को  वृक्ष  पट्टे  पर  देने  की  मोजना  उन  स्थानों  पर

 प्रतिपादित  करना  चाहिये  जहां  कहीं  ऐसी  योजना  महले  से  ही  लागू  नहीं  हो  ।  वर्ष

 के  लिए  एक  विशिष्ट  लक्ष्य  निर्धारित  किया  जाना  चाहिये  क्त्था  अपे  प्राप्त  किया
 जाना

 11.6  भूपि  पढिठयों  प्र  पौध  रोपण  :  राज्य  सरकार  को  सड़कों  के  किनारे  भ्ौर  नहर  के
 किनारे  पर  पौघरोपण  के  लिये  दिये  गये  भूमि  क्रो  पट्ठियों  को  यट्टे  पर  देने  के

 लिए  वृक्ष  पटटे  पर  देने  को  योजना  लागू  करने  पर  विज्ञार  करना  न्ञाहिए

 11.7  राज्य  सरकार  को  वक्ष  पट्‌टे  पर  देने  की  योजना  की  प्रक्रिया  को सरलोकरण  करना

 12.  साध्यम  एवं  संचार  :  वनरोपण  एवं  परती  भूमि  के  विकास  के  लिये  जनता  को ”
 सम्मिलित  करमे  के  लिए  एक  व्यापक  प्ान्दोलन  पश्रारम्म  करना  किस
 प्रकार  नसंरियां  बढ़ायो  अजांतियों  का  भूमि  पट्टे  पर  प्राष्त  की
 बैंक  से  घन  प्राप्त  जाये  इत्यादि  पर  पम्फलेट  एवं  पोस्टर  पंचामतों  झौर  क्षेत्र
 विकास  अधिकारियों  के  माध्यम  से  जारी  किया  जाना  चाहिये  तथा  वितरित  किया
 जाना  चाहिये  |सभी  उपलब्ध  एवं  संमव  माध्यमों  क्रा  प्रयोग  इसे  एक  जन-श्रान्दोलन
 बनाने  की  प्रावश्यकता  के  लिए

 13,  शाक्राह्षबाणी  एवं  बृरदर्शन  :  नियमित  तौर  पर  प्रसारण  करने  के  लिये  आकाशवाणी
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 एवं  शूरदशंम  को  उपयुक्त  कार्यक्रमों  का थिकास  करमा  खाहिये  संचैशों  के  प्रचार

 के  लिये  जन  प्रतिनिधियों  को  सम्मिलित  किया  जाना

 14.  ्कूशों  में  श्राट्यकस  :  के  पाठयक्रस  में  भूमि  कसके  लिल्शीकररा
 के  परती  भूमि  विकास  श्लौर  वनरोपणा  के  बेहतर  ज्ञान  को  सम्मिलित

 करना  चाहिये  ।

 प्रयोधन  एवं  सूल्यांकन  :  आंकड़ा-प्राधार  जिस  पर  नीति  निरुपण  तथा  फ्रबोधम  ओर

 काय्रक्रमों  का  मुल्यांकन  क्रिया  जा  सकता  को  मजबूत  करने  के  लिए  प्रमावी  कदम
 उठाये  जाने  की  श्रावश्यकता  है  ।

 ह

 16.  ऋष्स्थ  संभेवन  प्रयोग  केद्ध  :  संसाधनों  जेसे  वृक्षों  प्रादि  पर  पभांकड़
 ब्रदान  करने  के  लिये  राज्यों  में  जहां  पहले  से  ही  क्चिमान  नहीं  दूरस्थ  संवेदन
 प्रयोग  केन्द्रों  क्री  स्थाफता  की  जानी

 17.  निधियां  :  वानिकी  क्वा्य क्रम  के.लिये  सस्थागत  वित्त  के  रास्तों  सहित  सभी  संभव

 उपायों  को  लाभ  उठाना  चाहिये  ।

 18.  कानून  :  व॒क्षों  को  लगाने  तथा  मूमि  पट्टे  पर  देने  भोगाप्रिकार  अधिकार
 भादि  से  संबंधित  सभी  अ्रधिनियमों  को  संशोधन  के  संदर्म  में  परीक्षण  किया  जाना

 चाहिये  ताकि  गरीब  प्रामीणों  को  वमरोपणा  के  लिये  प्रेरित  कर  सके  ।

 19.  सक्कारों  धिसागों  को  भूंसिका  :

 19.1  भीत्तियों  को  सूत्रबद्ध  तथा  लागू  किये  जाने  की  भ्रावश्यकता  है  ताकि  जो  निम्नीकरण
 के  लिए  उत्तरदायी  ठहराये  जाते  हैं  श्रौर  जो  परती  भूमियों  को  बढ़ाने  में  योगदान  देते

 की  निम्नीकृत  भूमियों  पर  वनरौपण  के  लिये  जिम्मेदार  ठहराये  गये  हैं  ।

 19.2  सिंचाई  जल-विद्यु  त  परियोजनाश्रों  ध्रादि  पर  तभी  बिबार
 किया  जाना  चाहिये  यदि  वे  समुचित  सुरक्षोपाय  लगाते  हैं  ताकि  नई  प्ररतो  मूसियों
 का  सृजन  त्  हो  ।  जहां  कहीं  यह  संभव  नहीं  ऐसी  परियोजनाों  द्वा  ्ती

 मूंमियों  पर  प्रंतिपुरक  वनरोपण  करना  चाहिये  ।
 |

 शन  को  लकड़ो तथा  आरे को
 5967.  भी  सोहन  भाई  पटेल  :

 श्री  भ्रमर  सिह  राठवा  :
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्ष्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  ईंधन  की  लकड़ी  तथा  चारे  की  कमी

 वर्काशुब्रष  अद॒ती  जा  उहो
 यदि  तो  सन्‌  2000  तक  ई  धन  को  लकड़ी  को  कितनीं  कमी  होने  का

 प्रमुखाल

 इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  क्‍योंकि
 प्रधिकांश  प्रामीण  जनसंख्या  ईघन  की  लकड़ी  पर  निर्मर  और

 श्ेे
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 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  प्रवधि  के  दौरान  ई'घन  की  लकड़ी  तथा  चारे  के  लिए

 कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है  ?

 वर्षावरण  झौर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 हां  ।

 सन्‌  2000  तक  190  मिलियन  घनमीटर  ईंधन  की  लकड़ी  की  कमी  का  अनुमान

 लग़ाया  गया  है  ।

 ईघन  को  लकड़ी  की  मांग  की  पूर्ति  के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित  कदम

 उठाये  हैं  :--  ह

 (i)  सरकार  ने  प्रतिवर्ष  5  मिलियन  हेक्टेयर  भूमि  को  ईघन  की  लकड़ी  एवं  चारे

 के  लिए  पौधरोपरा  के  भन्तगंत  लाने  तथा  इसलिए  जन  भ्रांदोलन  के  विकास  के

 उद्देश्य  से  एक  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोड्ड  की  स्थापना  की  है  ।
 ॥

 (६)  बायोगसे  संयंत्रों  तथा  सोर  कूकरों  को  ईघन  की  लकड़ी  पर  भ्राघारित  चुल्हों  के

 विकल्प  के  रूप  में  प्रोत्साहन  देना  ।

 (iii)  ईंधन  सक्षम  चूल्हों  का  प्रारम्भ  करना  ।

 (४)  ईघन  सक्षम  शवदाहगृहों  का  विकास  एवं  प्रोत्साहन

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  ग्रामीण  ईघन  की  लकड़ी  के  लिए  पौधरोपण  सहित
 सामाजिक  वानिकी  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रवतित  स्कीम  के  भ्रन्तगंत  केन्द्रीय  भ्रश  के  रूप  में  85

 करोड़  रुपए  का  परिव्यय  व्यवस्थित  किया  गया  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  मुख्यतः
 ई'घन  को  लकड़ी  तथा  चारे  के  उत्पादन  हेतु  भ्रभिप्रंत  कार्यत्रमों  के  लिए  राष्ट्रीय  परती  भूमि
 विकास  बो्ड  के  पास  122  करोड़  रुपए  का  परिव्यय  इसी  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार
 कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगंत  4231.25  करोड़  रुपए  का
 परि|ग्यय  दिया  गया  है  जिसमें  से सामाजिक  ई  धन  की  लकड़ी  चारा  तथा  छोटी  इमारती

 लकड़ी  के  उत्पादन  के  लिए  25  प्रतिशत  राशि  अलग  की  गई  सातवीं  योजना  वन-चरागाह
 कार्मों  की  स्थापना  के  लिए  एक  नई  स्कोम  के  भ्रघीन  चारा  उत्पादन  के  लिए  केन्द्रीय  भश  के  रूप
 में  13  करोड़  रुपए  का  एक  प्रावधान  भी  किया  गया  है  |  इसके  राज्य  सरकारों  ने  भी
 खामाजिक  वानिकी  के  लिए  राज्य  बजटों  में  प्रावधान  किए  हैं  ।

 सणिपुर  में  इलक्ट्रानिक  एकक

 5968.  झ्लो  टोस्बो  सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  मणिपुर  में  इलेक्ट्रानिक  एकक  स्थापित  करने
 का

 |

 क्या  भौद्योगिक  लाइससों  के  लिए  मणिपुर  से  प्राप्त  श्रावेदन  पत्र  इलेक्ट्रानिक  विभाग
 में  लम्बित  पड़े  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शनि
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 विज्ञान  एवं  प्रौधोगिकों  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा  इलंक्ट्रानिकी
 झोर  प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  :  इलेक्ट्रानिकी  विभाग
 द्वारा  तैयार  की  गई  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  मण्पुर  में  इलेक्ट्रानिकी  की  इकाइयां  स्थापित
 करने  का  कोई  विशिष्ट  कार्यक्रम  नहीं  है  ।  किन्तु  इलेक्ट्रानकी  के  विकास  को  प्रोत्साहन  देने  के

 उद्दं  श्य  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  मणिपुर  में  एक  डिजाइन  प्रौद्योगिकी  केन्द्रਂ  स्थापित
 करने  जा  रहा

 नहीं  |

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 पहाड़ी  क्षेत्रों  में  इलेक्ट्रानिक  उद्योग  के  विस्तार  झौर  विकास  के  लिए  विशेष  योजना

 5969.  थ्री  हरोश  रावत  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  ने  देश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  इलेक्ट्रानिक  उद्योग  के  विस्तार
 झभौर  विकास  के  लिए  कोई  विशेष  योजना  तंयार  की

 यदि  तो  उसकी  रूप  रेखा  क्या

 इस  योजना  के  ग्रन्तगंत  देश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  कुल  कितने  इलेक्ट्रानिक  उद्योग
 स्थापित  किए  गए

 हि  यदि  तो  इसके  कब  तक  तैयार  किए  जाने  की  संभावना  भ्रीर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  योजना  के  भन्तगंत  कुछ  क्षेत्रों  की  इलेक्ट्रानिक  जोन
 घोषित  करने  का  है  ?  ६

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिको  मन्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको
 झोर  प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्री  शिवराज  :  से  सरकार
 किसी  भी  अनुमति  देने  योग्य  क्षेत्र  में  इलेक्ट्रानिक  उद्योग  की  स्थापना  को  प्रोत्साहित  करतो  है
 जिसमें  पर्वतीय  क्षेत्र  मी  शामिल  श्रेणी  में  शामिल  किए  गए  पवंतीय  जिलों  में  भौर

 भ्रधिक  इलेक्ट्रानिक  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  के  उ्  श्य  से यह  भी  निर्णय  किया  गया  है  कि

 केन्द्रीय  पू  जीनिवेश  के  रूप  में  श्राथिक  सहायता  की  भ्रधिकतम  सीमा  को  श्रेणी  के  श्रन्तगंत
 झाने  वाले  विशिष्ट  क्षेत्र  के  जिलों  में  स्थापित  इलेक्ट्रांनिक  उद्योगों  के  मामले  में  25  प्रतिशत  कीं
 दर  से  25  लाख  से  बढ़ाकर  50  लाख  कर  दिया  जाएगा  ।

 पवव॑तीय  क्षेत्रों  मे ंविभिन्‍न  किस्म  के  इलेक्ट्रानिक  उद्योगों/एककों  की  स्थापना  के  लिए  भनेक
 झोद्योगिक  लाइसेंस  तथा  प्राशय  पत्र  जारी  किए  गए  वर्ष  1985  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  के

 पव॑तीय  क्षेत्रों  मे ंजारी  किए  गए  लाइसेंस/आझाशय  पंजीकरणों  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं

 राज्य  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  झाशय-पत्र  पंजीकरण
 रो

 2  3  4
 a  __

 1.  हिमाचल  प्रदेश  3  15  11

 2.  जम्मू  तथा  कश्मीर  2  9  10



 '
 खिखिकਂ  उसर  9:  1986

 |  2  3  हि  4
 हु mT  लव  आल  न

 3,  उत्तर  प्रदेश  6.  10  है

 4.  भ्रसम  _  हि  2  र

 5.  मेघालय  —  1  न

 6.  पश्चिम  बंगाल  न  1  ध;ं  न

 oH  |  11  38  29

 लखनऊ  छावनी  में  प्रांट  बंगले

 5970.  श्री  झ्जय  मुशरान  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लखनऊ  छावनी  क्षेत्र  में  ग्रांट  टमंਂ  के  अ्न्तगंत  कितने  बंगले  हैं  ;

 (a)  झोल्ड  ग्रांट  टर्म  के  उक्त  बंगलों  के  भहातों  में  कुल  कितनों  भूमिਂ  खाली  पड़ी  है  ;

 झौर
 कक्‍या.सरकार  का  प्रोल्ड  आंट  टमें  बंगलों  को  ख्नाली  भूमि  में  श्लौर  निर्माण  करने  की

 पनुमति  देनें  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 रक्षा  भनुसंघान  झौर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  भ्रूण  :  )  लखनऊ
 छावनी  में  भ्रोल्ड  ग्रांट  टर्म  के  अन्तगंत  60  बंगले  हैं  ।

 इन  बंगलों  के  भहातों  में  146.69  एकड़  भूमि  खाली  पड़ी  है  ।

 नहीं  ।

 लखनऊ  छावनो  के  बंगलों  में  नवंध  निर्माण

 5971.  भी  भ्रजय  मशरान  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि लखनऊ  छावनी  ग्रंट  ठममः  के  चनन्कर्मंत
 बंगकोों  लिये  भूमि  पर  पअ्रनेक  श्रत्नेवः  निर्माण  हुए

 यदि  उत्तर  प्रदेश  ब्लोर  मध्य  प्रदेश  को  विभिन्‍न  छवियों  में  ऐसे  किक्ने
 मामलਂ  हुए  भोर

 सरकार  ने  ग्रांट  टर्म  ”  बंगलोंਂ  को  खाली  भूमि  पर  श्रवेध्र  निर्माण  के  मामलों
 में  क्यरः  कार्यवाही  को  थी  ?

 रक्षा  अनुसंघान  झौँर  विकास'विभानग  में  राज्य  अरुण  :  से

 सूचना  एकश्वित  की  जा  रही  है  झोर  सभा  पटल  पर  रखदी

 सामान्य  प्रयोजन  किरणें  विकसित  करना

 5972.  थ्लोमती  गोता  :  प्रधाव  यह  बताने  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  भौतिकी  प्रयोगशाला  गत  17  वर्षों  सामान्य  प्रयोजन
 किरणे  विकसित  करने  को  एक  महत्वपूर्ण  परियोजना  रोके  हुए  हैं  क्योंकि  इस  दिकांस

 करने  बाले  व्यक्त  के  बारे  में  विबाद  है  ;  भौर
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  सन्त्रालय  तथा  सहासागर  विकास  .  परसाण  इलेक्ड्रानिको
 झोर  प्नन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्री  शिवराज  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नागालेंड  में  राष्ट्र  विरोधी  गतिविधियों  को  समाप्त  करने  के  लिए  कन्द्रोय  सहायता
 देने  का  अनुरोध

 5973.  श्र  सईद  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे  कि  :

 क्‍या  नागालैंड  सरकार  ने  राज्य  में  कानून  व्यवस्था  बनाये  रखते  झौर  राष्ट्र  विरोधी
 गतिविधियों  को  समाप्त  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  की  मांग  की  श्रोर

 यंदि  तो  उक्त  श्रनुरोध  के  अनुसरण  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 झांतरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  झरूण  :  प्ोर  कानून
 भ्रौर  व्यवस्था  बनाए  रखने  भ्रौर  राष्ट्र  विरोधी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिग्रे  नागालैंड

 सरकार

 प्रतिरिक्त  भ्रघ॑  संनिक  बलों  का  प्रनुरोध  करता  रहा  ।  तमाम  कठिनाइयों  के  होते  हुए  भी  जब
 -  आ्रावश्यक  होता  है  सहायता  प्रदान  की  गई  है  ।

 हरियाणा  में  परसाण्‌  ऊर्जा  केख

 5974.  भ्रो  चिरंजी  लाल  दरर्मा  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  ने  हरियाशा'में  एक  परमाणु  ऊर्जा  केन्द्र  की  स्थापना  के  प्रस्ताव
 विचार  किया  श्रौर

 यद्दि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  झर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमार  इलेक्ट्रालिकौ

 सोर  प्रन्त्रिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  :  तथा  उत्तरी
 विद्यत  क्षेत्र  जिसमें  हरियाणा  राज्य  भी  शामिल  के  बारे  में  स्थल  चयन  समिति  की  रिपोर्ट

 सरकार  के  विचाराघीन

 राजधानो  में  बच्चों  का शपहरण

 5975.  भ्री  चिरंजो  लाल  शर्मा  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राजघानीं  में  बच्चों  के  भ्रपहरण  के  मामले  बढ़ते  जा  रहे

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऐसे  कितने  मामले  हुये  भौर

 भ्पहरण  के  मामलों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाते  का  विचार

 संचार  मंत्रालुय  के  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  निवास  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  तथापि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  प्रकार  के  मामलों  की
 संख्या  निम्न  प्रकार  से  हैं  :--

 है



 लिलित  उत्तर  9  भप्रौल  1986

 1983  507

 1984  7-9

 1985  684

 इस  संबंध  में  दिल्‍ली  पुलिस  द्वारा  निम्नलिखित  उपाय  किए  जा  रहे

 (i)  इस  संबंध  में  झ्रासूचना  एकत्र  की  जाती

 (ii)  इस  प्रकार  की  गतिबिधियों  में  अन्तर  स्‍्त  होने  वाले  तत्वों  पर  निगरानी  रखी
 जाती

 (11)  बच्चों  को  भ्रवेध  प्रयोजनों  के  लिये  प्रयोग  करने  के  उ्ह ंदय  से
 उत्तका  अ्रपहरण  या

 ब्यपहरण  करने  के  कायें  में  अ्रन्तग्न स्‍त  गिरोह/एजेंटों  पर  कड़ी  निगरानो  रखने  के

 निर्देश  जारी  किये  गये  हे

 मारतोय  पुलिस  सेवा  के  लिए  शारीरिक  सानदण्ड

 5976.  श्री  टोम्थो  सिंह  :  क्‍या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  पुलिस  सेवा  में  प्रवेश  के  लिए  शारीरिक  भान॑दण्ड  झौर

 परीक्षण  का  स्तर  सीमा  सुरक्षा  केन्द्रीय  श्रारक्षी  पुलिस  बल  भौर  सशस्त्र  सेनाओं  में  प्रवेश  के

 लिए  निर्धारित  शारीरिक  मानदण्डों  के  स्तर  की  तुलना  में  बहुत  कम  भौर ॥
 स्तर  में  सुधार  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 झांतरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  भ्रूण  :  मारतीय

 पुलिस  केन्द्रीय  भारक्षी  पुलिस  भौर  सीमा  सुरक्षा  बल  में  प्रवेश  चाहने  वाले  उम्मीदवारों
 की  छाती  धौर  बगर  दृष्टि  तथा  रक्तचाप  से  संबंधित  मानदण्ड

 भग  समान  ये  सेना  के  मानदण्डों  के  सदृश  ही  हैं  ।

 सध्य  प्रदेश  में  लमंदा  सागर  झौर  बौधघाट  परियोजना

 5977,  क्री  कमल  नाथ  :  क्या  प्रथ्यान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  नमंदा  सागर  भ्रौर  बीघधाट  सिंचाई  झौर  जल

 विद्य  त  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  कुछ  भ्रनिष्चिचतताए  उत्पन्न  हो  गई  भौर
 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  झौर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  तथा
 परियोजना  प्राधिकारियों  ने  पर्यावरणीय  के  भ्रतिरिक्त  वानिकी  पहलुम्नों  से विच+र  के  लिए

 नमंदा  सागर  परियोजना  के  ब्यौरे  भ्रांशिक  रूप  से  प्रस्तुत  किए  परियोजना  से
 झतिरिक्त  ब्यौरों  की  प्रतिक्षा  की  जा  रही  तत्पश्चात्‌  परियोजना  का  मूल्यांकन  किया
 बोधघाट  परियोजना  के  संबंध  में  वन  1980  के  तहत  वन  भूमि  के  दिकपरि
 बतंन  के  निवेदन  का  किया  जा  रहा

 मंत्रियों  हारा  मारतोय  वायुसेना  के  विमानों  का  प्रयोग

 5979.  भी  कृष्ण  झय्यर  :  क्‍या  रक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 प्रधान  मंत्री  के  श्रतिरिक्त  कितने  केन्द्रीय  मंत्रियों  ने  ।  1986  से  भब  तक

 भारतीय  वायु  सेना  के  विशेष  विमानों  का  प्रयोग
 ह
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 इन  विमानों  को  किराये  पर  लेने  के  लिए  रक्षा  मंत्री  को  कितनी  धनराशि  का

 तान  किया  भौर

 केन्द्रीय  मंत्रियों  को  सरकारी  यात्रा  के  लिए  भारतीय  वायु  सेना  के  विशेष  विमानों

 के  प्रयोग  हेतु  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 रक्षा  झनुसंघान  झौर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  झरूण
 इस  शअ्रवधि  के  दौरान  प्रधान  मन्त्री  के  भ्रतिरिक्त  ग्यारह  केन्द्रीय  मत्रियों  ने  भ्रठारह  भवसरों

 पर  भारतीय  वायु  सेना  फे  विमानों  भौर  हेलीकाप्टरों  का  प्रयोग  किया  ।  एक  बिल  की  वसूली  कर

 ली  गई  भ्रन्य  बिलों  को  श्रन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  भ्रभी  तक  कोई  राशि  प्राप्त  नहों  हुईं
 -

 है  ।  रक्षा  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्रियों  ने  श्राठ  भ्रवसरों  पर  इन  विमानों  तथा  हेलीकाप्टरों  का

 योग  किया  है  भौर  वे  इन  विमानों  में  मुफ्त  यात्रा  के  हकदार

 केन्द्रीय  मंत्रियों  को  निम्नलिखित  कार्यों  के  लिए  भारतीय  वायु  सेना  के

 हेलीकाप्टर  प्रदान  किए  जाते  हैं  :---

 (!)  प्राकृतिक  विपदाए  एवं  व्यवस्था  की  समस्याएं  जहां  मन्त्री  को  तुरन्त  जाना

 होता

 (2)  उन  दुग्गंम  क्षेत्रों
 की

 यात्रा  के  लिए  जहां  प्रन्य  कोई  धाहन  श्रासानी  से  उपलब्ध  नहीं

 (3)  चिकित्सा  की  झ्रावश्यकताओ्रों  के  श्र

 (4)  उन  विशिष्ट  गम्भीर  स्थितियों  में  जहां  भारतीय  वायुसेना  के  विमान/हिलीकाप्टरों
 का  प्रयोग  भ्रावश्यक  हो  ।

 |

 श्रीलंका  की  जातोय  समस्या  का  राजनंतिक  हल

 5980.  गोरी  शंकर  :

 क्री  बनवारी  साल  पुरोहित  :  क्‍या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  श्रोलंका  सरकार  के  भ्रधिकारियों  ने  1986  के  द्वितीय  सप्ताह  में
 तीय  विदेश  सचिव  को  जातीय  समस्या  के  राजनेतिक  हल  के  बारे  में  भ्रपनी  वचनवद्धता  का
 झाश्वासन  दिया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  मारत  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  श्रौर

 इस  जातोय  समस्या  के  समाधान  के  लिए  सरकार  का  विचार  और  क्या  कदम
 उठाने  का  है  ?

 विदेश  सम्त्रालय  सें  राज्य  सन्‍्त्री  :  श्रीलंका  के  हाई
 कृमिश्नर  ने  17.3.1986  को  विदेश  मन्त्री  से  मुलाकात  की  झौर  उन्हें  यह  बताया  कि  श्रीलंका  की
 सरकार  राजनंतिक  समाधान के  प्रति  भ्रब  भी  बचनबद्ध

 भारत  सरकार  श्रीलंका  के  प्राधिकारियों  से  प्राप्त  भ्राश्वासनों  का  स्वागत  करती

 लेकिन  सरकार  को  कुछ  भ्रन्य  बयानों  को  देखकर  कुछ  प्रफसोस  होता  है  जो  उच्च  स्तर  से
 दिये  गये  हैं  भौर  जिन्हें  श्रीलंका  के  ग्रधिकारिक  स्त्रोतों  का  बताया  गया  है  तथा  जिनसे  ऐसा  पता



 लिखित  द  9  108%

 चलतो  है  कि  वहां  की  सरकोरे  इस  जातीय  समस्या  का  सेनिक  समाघान  निकालने  के  लिए  दृढ़
 संकल्प

 सरकार  ने  यह  कहा  है  कि  राजनेतिक  समाघान  कै  लिए  बातचीत  तभी  फिर  शुरू

 हो  है  जब  वातावरण  शांतिपूर्व  हो  भौर  हिसा  को  रोका  जहाँ  तक  सरकार  को

 सवाल  वह  श्रीलंका  की  सरकार  के  लिए  अपने  सद्भाव  से  काम  लेने  कौ  हमेंशां  तैयार  है  ।

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  श्रनुसुचित  जाति/झंगुसूचित  जनजाति  के  जालो

 प्रमाज-पत्रों  का  प्रचलन  रोकने  के  लिए  कदम

 5981.  थ्रौ  राम  प्यारे  सुभन  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  भ्रनुसूचित  जातियों  श्रौर  प्नुसुचित
 जन  जातियों  के  लोगों  को  दी  जाने  वाली  सुविधाश्नों  का  उपयोग  उन  लोगों  द्वारा  किया  जो  रहा

 जो  भनुसूचित  जाति/भ्रनुसूचित  जनजाति  के  जाली  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  कर  लेतै
 ह

 यदि  तो  देश  भर  में  सरकार  की  जानकारी  में  लाये  गये  ऐसे  मामलों  कीं

 राज्य-वार  संख्या  क्‍या  है
 क्‍या  सरकार  ऐसे  जाली  का  प्रचलन  रोकने  के  लिए  कोई  प्रभावी  कदम

 उठाने  पर  विचार  कर  रही  है
 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 (४)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारणरा  हैं  ?

 कल्याण  संत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिघर  भौर  भरनुरसूचित

 जाति/पनुसूचित  जनजाति  के  राज्य  सरकार/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासन  द्वारा  जारी  किए
 जाते  जब  जाली  प्रमाण  पत्र  जोरी  करने  का  विशिष्ट  झारोप  केन्द्र  सरकार  के  ध्यान  में  लाया

 जाता  है  तो  इसे  उचित  कारंवाई  के  लिए  तत्काल  संबंधित  राज्य  सरकार/संघ  शासित  क्षेत्र

 प्रशासन/केन्द्रीय  मंत्रालय/विभाग  को  भेजा  जाता  चू  कि  भनुसूचित  जाति/जनजाति  के  प्रमाण
 पत्र  जारी  करने  का  मामला  प्राथमिक  रूप/से  राज्य  सरकारों  का  विषय  है  इस  प्रकार  के
 मामलों  के  बारे  में  मारत  सरकार  द्वारा  कोई  आंकड़  नहीं  रखें  जाते  हैंਂ

 से  :  भारत  सरकार  ने  जाली  प्रमाण  पत्रों  को  जारी  किए  जाने  से  रोकने  के
 लिए  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  को  यह  निर्देश  जारी  करके  पहले  ही  श्रावश्यक
 कदम  उठा  लिए  हैं  कि  भ्सूचित  जाति/भनुसू चित  जन  जाति  के  प्रमाण  पत्र  सक्षम  भ्रधिकारी  द्वारा
 उचित  सत्यापन  के  बाद  ही  जारी  किए  जाएं  भश्रौर  गलती  करने  वाले  पभ्रंघिकारियों  के  उन
 पर  लागू  उपयुक्त  भनुशासनात्मक  नियमों  के  भ्रन्तगंत  कारंवाई  के  प्रतिरिक्त  के  संबंधित
 उपबन्धों  के  भन्तगंत  सख्त  कारंवाई  की

 बड़ो  सजा  देने  से  पहले  कर्ंचारियों  को  वेयक्तिक  सुनवाई
 5982.  भरी  यश्ञवन्त  राव  गडाख  पाटिल  :

 को  कुमारमंलम  :
 रेडडो

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 ु  +  लिित  करें

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  कमचौरियों  को  कौई  बड़ा  दण्ड  देने  से  धूव  उर्नकी
 बैयरवियिक  सुनवाई  की  भनुमति  देने  का  निरंय  किया

 ्खि  )  क्‍या  यह  प्रक्रिया  सभी  मामलों  में  निरपवाद  रूप  से  श्रपनाई

 इस  संबंध  में  पहले  क्या  प्रक्रिया  प्रंपनाई  जाती  ध्रौर

 सेंशॉपिंत  प्रेक्रिया  किसे  प्रकार  कैंमेंचारियों  के  अधिक  पक्ष  में  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंसन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 से  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  पर  भारी  शांस्ति  लेगाने  की  क्रियाविधि  प्रनुशासनिक
 नियमों  के  प्रेघोंन  निर्धारित  की  गई  है  जो  सांविधिक  प्रेड्रेति  के  इस  नियमों  में  सं्विधितत  के

 प्रनुच्छेद  311  (2)  में  निर्धारित  यह  सिद्धान्त  शामिल  है  कि  किसी  भो  सिविल  सेवक  को  ततमे
 तक  न  पदच्युत  किया  न  पद  से  हटाया.जाएगा  और  न  पंक्तिज्युत  किया
 तक  जांच  न  कर  ली  गई  हो  ऐंसे  उसे  सुनवाई  का  युक्तियुकत  ग्रवसर  न  दे  दिया  गया  हो:।-ऐेसे
 मामले  जो  भनुच्छेद  311  (2)  के  दूसरे  परन्तुक  के  उपबन्धों  के  भ्रधीन  श्राते  हैं  इसके  भपबाद
 ऐसी  शास्ति  भारोपित  किए  जाने  से  क्षब्ध  सरकारी  कर्मचारी  सक्षम  भ्रपीलीय  अधिकारो-को
 भ्रपील  क्र  सकता  है  जो  उस  पर  विचार  नियमों  में  ऐसी  कोई  ब्यवस्था  नहीं  है  कि  दी
 गई  सजा  के  विरोध  में  सरकारी  कमंचारी  द्वारा  दायर  की  गई  भ्रपील  पर  निर्णय  लेने से  पहले
 भ्रपीलीय  प्राधिकारी  वेयंक्तिक  सुनवाई  की  भ्रनुमति  कर्मचारी  पक्ष  के  साथ  हुए
 विचार-विमश  के  भाधार  पर  सरकार  ने  एक  ऐसा  भ्रादेश  जारी  किया  है  जिसमें  यह  भ्यवस्था

 है  कि  जहां  भ्ंपील  मारी  शांस्ति  दिए  जाने  से  संबंधित  श्रादेंश  के  विरुद्ध  अपील  कर्ता  विशेष
 प्रनुरोध  करे  तो  भ्रपीलीय  प्राधिकारी  मामले  के  सभी  संगत  तथ्यों  पर  विच्वार  करने  के  बाद
 भ्रपीलकर्ता  को  स्वनिणंय  से  वेयक्तिक  सुनवाई  की  भ्रनुमति  दे  सकता  है  अ्पीलीय  प्राधिकारी
 द्वारा  ऐसी  वेयक्तिक  सुनवाई  की  भ्रनुमति  मामले  के  सभी  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उसके

 स्वनिर्णंय  से  दी

 अ्रधान  मंत्री को  हंटेकिहोस

 5983.  शी  यशबंत  शाव  गड़ाख  क्‍या  विद्धश  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  स्वीडन  के  भूतपूर्व  प्रधान  श्री  पेल्मेः  के  भ्रन्तिम  :  संस्कार
 भाग  लेने  के  लिए  गत  माह  स्टांकहोम  गए

 व॑या  प्रधान  मंत्री  ने  वहीं  स्वीडन  के  प्रधान  तथा  भ्रन्य  देशों  के  नैतांधों  से
 भेंट  की  भोर

 येंदिं  तो  उनके  साथे  किनं“किने  घिषयों  पर  विचारं-विंमशे  किया  गया  !
 :

 बिंदेश  मेत्रलिय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  हां

 {a)  जी
 |

 स्वॉडन  के  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्री  आलोक  पाल्मे  की  प्रन्तेयष्टि  में  शामिल  होने
 के  लिए  जब  प्रधान  मंन्‍्त्री  स्टाक  होंम  की  यात्रा  पर  गए  थे  तब  उन्होंने  निर्कारागुभ्ा  के  राष्ट्रपति
 तथा  सौर्थियंत  पोकिस्तांन  भौर  इटली  के  प्रधानरम॑त्रियों  से  लैथा
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 तंजानिया  के  भूतपूर्व  राष्ट्रपति  न्‍्येरेरे  तथा  संयुक्त  राष्ट्र  महासचिव  से  मी  मुलाकात  की

 उन्होंने  विभिन्‍न  समारोहों  में  विश्व  के  कई  प्रन्य  नेताझ्रों  से  भी  संक्षिप्त  बातचीत  की  ।

 मुलाकातों  में  रूप  से  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  तथा  भन्तराष्ट्रीय  मामलों  पर  चर्चा  की  गई

 विदेश  संत्रो  का  इन्डोनेशिया  दोरा

 5984.  भरी  यशवंतराव  गडाश्ल  पाटिल  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन्होंने  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  को  जकार्ता  का  दौरा  किया  भौर  इल्डोनेशिया  के

 राष्ट्रपति  के साथ  विचार-विमर्श  किया  भौर

 :  यदि  तो  किन  विषयों  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  और  उसके  क्‍या  परिणाम
 निकले  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  भ्रौर  हां
 विदेश  मंत्री  ने  मंत्रालय  से  राज्य  तक  इन्डोनेशिया  की  राजकीय  यात्रा  की  अ्रपनी  इस
 बात्रा  के  दौरान  वे  1986  को  इन्डोनेशिया  के  राष्ट्रपति  महामान्य  सोहातों  से
 झौर  उनसे  भ्रापसी  हित  के  भ्ौर  प्रन्यर्राष्ट्रीय  मसलों  पर-विचार-विमर्श
 विचार-बिम्श  सौहादपूर्ण  शौर  मंत्रीपूर्ण  वप्तावरण  में  हुआ  भौर  इससे  मारत  भश्ौर  इन्डोनेशिया
 के  बोच  विद्यमान  मंत्रीपूण्  संबंधों  को  भौर  समेकित  करने  में  सहायता  मिली  ।

 रिसोट  सेंसिंग  एजेंसीਂ  का  दर्जा  बढ़ाना

 5985.  भी  यशवंतरांव  गडासख  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सेंसिग  एजेंसीਂ  का  दर्जा  बड़ाया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  भौर

 इसके  वित्तीय  पहलू  क्या  हैं  भ्रौर  परिणप्तम  प्राप्त  होने  को  आ्राशा  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्राद्योगिको  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको
 झान्तारेक्ष  और  घिभागों  में  राज्य  मन्नो  शिवराज  पटिल):(क)  भ्रोर  सुदूर  संवेदन
 से  संबंधित  प्रमुख  क्रियाकलाप  राष्ट्रीय  सुदूर  संवेदेन  हैदराबाद  और  अ्रन्तरिक्ष  उपयोग

 झहमदाबाद  में  किए  जाते  ये  संस्थान  श्रनुसंघान  से  लेकर  प्रचालनात्मक  स्तर  तक  भ्रनेंक

 परीक्षण  करते  रहते  जिनके  उनको  सुविधाों  एवं  परियोजनाशों  का  लगातार  विस्तार
 किया  जाता  इसके  देश  में  श्रनेक  प्रयोकताश्रों  की  प्रन्योन्‍्य  क्रियाशील  कम्प्युटर  प्रणालो
 को  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पांच  क्षेत्रीय  सुदूर  संवेदन  सेवा  केन्द्र  स्थापित  जा  रहे

 सुदूर  संवेदन  से  संबंधित  उपयुक्त  क्रियाकलापों  के  लिए  अन्तरिक्ष  विभाग  के

 _  बजट  1986-87  में  1509  करोड़  रुपये  का  कुल  प्रावधान  किया  गया  सभी

 बरियोजनाए  आवश्यक  भ्रांकड़ा  माडल  विकास  इत्यादि  का
 कार्य  करेगी  ।  इन  निवेशों  से  सुदूर  संवेदन  श्रांकड़ों  का  उपयोग  करना  संभव  होगा  श्ौर  सुदूर
 संबेदित  प्ाांकड़ों  तथा  सहवर्ती  आंकड़ों  का  जिन्हें  बाढ़  भूमि  जल  का
 पता  क्षेत्रीय  भूविज्ञानीय  मृदा  सूखा  भूमि  उपयोग
 भू-भ्राच्छादत  मरुभूमि  भौर  हिम  मानचित्रण  सहित  भूमि  के  निम्नोकरण  संबंधी
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 -  झ्रध्ययन के  क्षेत्रों  में  संसाधनों  के  प्रबन्ध  में  उपयोग  में  लाया  के  कम्प्यूटर  द्वारा  संसाधित

 करने  के  लि  ए  ग्रावर्यक  प्रशिक्षित  कमंचारियों  को  तैयार  करना  भी  संभव  होगा  ।

 क्म्प्यूटरों  का  ग्रायात  झ्ौर  निर्माण

 5986.  भ्रो  मोहनभाई  पटैल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कम्प्यूटरों  का  भ्रायात  किया  जा  रहा
 यदि  तो  उनके  आयात  पर  वाधिक  कितनी  घनराशि  खर्च  होती
 उन  देशों  के  नाम  कया  हैं  जहां  से इनका  आयात  किया  जा  रहा

 इकाइयों  के  नाम  कया  हैं  जो  देश  में  कम्प्युटरों  का  निर्माण  कर  रहो
 क्या  किसी  विदेशी  फर्म  ने  भारत  में  भ्रपनी  इकाई  स्थापित  करने  और  कम्प्यूटर

 का  निर्माण  करने  के  लिए  लाइसेंस  देने  क ेलिए  सरकार  से  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  श्रोर  सरकार  द्वारा  उस  पर  क्या  कार्यवाही
 की  गई  भ्रौर

 क्या  देश  में  बड़े  कम्प्यूटरों  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  इलेक्ट्रामिको :
 और  भ्रन्सरिक्ष  विभागों  में  राज्य  जझिवराज  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भर्थात्‌  1983-84,  1984-85  तथा  1985-86  में
 सरकार  ने  18.27  करोड़  रुपये  80.31  करोड़  रुपये  तथा  151  करोड़  रुपये  भूल्य  की

 कम्प्यूटर  प्रणालियों  के  श्रायात  की  भ्नुमति  दी  है  ।

 इन  कम्प्यूटर  प्रणालियों  का  झ्रायात  संयुक्त  राज्य  ग्रेट
 सोवियत  संघ  तथा  जम॑ंनी  से  किया  जा  रहा

 ब्यौरे  विवरण  में  दिए  गए

 वर्ष  1985  के  72  इकाइयों  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  कम्प्युटरों  का  उत्पादन
 करना  शुरू  कर  दिया

 कम्प्यूटरों  का  विनिर्माण  करने  के  लिए  किसी  विदेशी  पार्टी  ने

 प्रोदयोगिक  लाइसेंस  के  लिए  भ्रावेदन  नहीं  किया  19  1984  .  को  घोषित  कम्प्यूटर
 नीति  के  कम्प्यूटरों  के  विनिर्माण  की  भ्रनुमति  केवल  उन्हीं  भारतीय  कम्पनियों  को  दी  -

 जाएगी  जिनके  पास  विदेशी  पूजी  40%  से  अ्रधिक  नहीं  है  ।
 प्रइन  ही.नहीं  उठता  ।

 जी  हां  |  देश  में  बड़े  मेनफ्र म  के  कम्प्यूटरों  के  विनिर्माण  प्रस्ताव  है  ।

 विवरण

 कम्प्यूटरों  के  क्षत्र  में  उत्पादन  कार्य  कार्य  कर  रही  हकाइयां है
 ।  संगठित  क्षत्र

 ह॒

 -1.  मेसस  भम्बालाल  साराभाई  इन्टरप्राइसिज
 झाਂ  डिवीजन  विक्रम  साराभाई
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 13.

 4.

 16.

 17.

 9  1986

 मेंस

 सुन्दरक्ञाल  बहल  बल्लाड़े

 मेंस  बुल्च  इण्डिया
 4127,  सुन्न  पह़ुट

 मैज़सं  ढेटा

 ज्रोथी  विक्रांत  टावर  नई  दिल्ली-६
 मेससे  हलेक्ट्रालिक  रिसर्च
 17  ओल्ड  मद्रास  5,

 इलेक्ट्रानिक  सिस्टम्स  पंजाब
 भौद्योगिक  साहिबजादा  प्रजोतर्सिह  चंडीगढ़  55

 इजेमट्रानिक्स  कारपोरेशन  भ्राफ  इण्डिया

 इण्डस्ट्रियल  डेवलपमेंट  हैदराबाद

 हिन्दुस्तान  कम्प्यूट्सं
 96  नेहरू  नई

 इन्टरनेशनल  कम्प्यूटर्स  इण्डिया
 साहल  फ्लेस्ट  4  प्रहम्नद  नगर

 केरल  राज्य  इलेक्ट्रानिकी  विकास  निगम

 केल्ट्रान  त्रिबेंद्रम

 मकझीनरी  मन्‍्यूफंक्चरस  कारपोरेशन
 गेल  बिल्डिंग  भप्रोलो  बंदर

 मेसस  मिनीकाम्प  प्राइवेट  ॥
 इयौना  चौथी  होम्न  ज़ी  सर

 कृरूप्यूटर

 643-1136/6,  ज़ेगम्रपत  हैदराबाद

 कालिगा

 भुवनेश्वर

 सेमीकन्डक्टर  कम्पलेक्स

 दि  नेशनल  रेडियो  एण्ड  इल॑क्ट्रानिक्स  कम्प्रनी
 -  महाकाली  चकला  भ्रन्धेरी

 इलेक्ट्रानिवस  कारपोरेशन
 4  पराग  नारायण



 19  1908  लिखित  हसर

 18.

 19.

 20.

 21.

 22.

 पर

 यूनीट्रान
 -2,  इण्डस्ट्रियल  फरीदाबाद  |

 भ्रपट्रान  डिजिटल  सिंस्टमं

 तलक  ऐश

 ऊषा  माइक्रो  प्रोसेस  कंट्रोल्स
 101,  चिरंजीव  43.  नेहरू  प्लेस  नई

 वेबल  कम्पयूटरस
 225-8  बोस

 वाईपंरी  इसफीरमेशन  टैक्नालाजी

 229,  बैक॑वे

 लघु  उद्योग  क्षेत्र

 .  डेटा  सिस्टम्स

 25,  विक्टोरियां

 डिजीटल  इनोवेशस्स

 इन्टरनेशनल  व्हाइट  विद्वास  कालोनी

 )

 नेशनल  डेटा

 रांगा  पालि  मल्‍ला  अम्याई

 बिजनेस  मशीन्स
 श्री  माफंत  कमल  2212,  सेक्टर

 चंडीगढ़

 ने  जेनिय  इलेक्ट्रोसिस्टम्स
 220,  वावेश्वर  बम्बई

 भ्रल्ट्रामंटिक्स

 82/1,  प्लाट  20,  गांघी  प्रशिक्षण  कालेज  के  समने

 पुणे  ।

 सर्देन  मंग्नेटिक्स  प्राਂ

 11/3,  इन्सट्रोनिक्स  एस्टेंट  मद्रास  ।

 सिगमा
 प्लाट  होसारी  इण्डस्ट्रियल  पुना  |

 पाटनी  कम्प्यूट्स  सिस्टम्स  लि
 श्री  393,  303/304,  रेजीमेंट  नारीमन

 बम्बई  ।
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 लिखित  डइत्तर  9  श्र्न  1986

 10,  नितुल  डेटा
 वसन्‍्त  नई  दिल्‍ली  ।

 '
 लेक्सन्स  एण्ड  इलेक्ट्रानिक्स

 लेक्सन्स  9032  बालभट  गोरेगांव

 12.  सम  इलेक्ट्रा
 45,  209,  नारीमन  बम्बई  ।

 13.  की  फलापी
 नचग्राम  इण्डस्ट्रीयल  हैदराबाद  ।

 14,  माइक्रोप्रोसेसर  मेन्यूफैक्चरिंग  259/2,  पूर्ण  दास  कलकत्ता  29

 15.  इन्डस्ट्रियल  इलेक्ट्रानिक्स  .
 8  पावेती  इण्डस्ट्रियल  न्यू  सन  हिल  बावर  बम्बई  ।

 16.  टेलीविस्टा  इलेक्ट्रानिक्स
 239,  प्रोखला  इण्डस्ट्रियल  नई  दिल्ली  ।

 17.  सिलेक्ट्रो
 गिरजानाथ  विद्यापीठ  के  सामने  प्राश्रम  स्‍प्रहमदाबाद  ।

 18.  डेसीबेल्स  इलेक्ट्रानिक्स
 -  बम्बई  ।

 19.  भ्रारोलेक

 कोट्टकृप्पम  ।

 20.  एसेने
 52  मित्तल  नारीमन  .

 21.  पाइकाम
 किशोर  15,  नवी  चौथी

 22,  भ्रल्ट्रा  बिजनेस  मशीन्स

 17/2,  रेस्ट  हाऊस  बंगलौर  ।

 23,  झाबिट  इलेक्ट्रानिक्स
 रामभाई  मेंसन

 24.  कम्प्यूट्स
 201,  नारमन

 25.  ऐलेन  बूडाफ  एण्ड  इण्या
 चिरंजीव  43,  नेहरू  नई  दिल्ली  ।

 26.  प्रगति  इलेक्ट्रानिक्स
 *  प्रगति  26,  विक्टोरिया
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 19  1908  लिखित  हरे

 27.  सिस्टेक
 ऊषा

 28:  हाइटेक  एसोसिएट्स
 12,  गगन  राजेन्द्र  नई  दिपलो

 29.  ईको
 फीट  रोड  इन्द्रा  बंगलौर  |

 30.  टेकनो  लेब  इनेवेक्स
 मद्रास

 31.  इण्डकेम  इलेक्ट्रानिक्स
 105,  राधाकृष्णन  मंद्रास

 32.  मोनोटाइप  इण्डिया
 बोरा  25,  आ्रासफ  झली  नई

 33.  कलाशनाथन

 माइक्रोसीन  प्लाट  15,  स्राफ  रोड  कारखाना
 सिकन्द्राबाद  ।

 34.  इन्टरनेशनल  डेटा  मेनेजमेंट

 नेहरू  4  बहादुर  शाह  जफर  नई

 35.  पासकल  कम्प्यूटर्‌
 9  ए  68  डेलीगंगा  सरकुलर

 36.  माड्यूलर  सिस्टम्स  ॥  ॥
 3/12,  टाटा  मिह्स  को  प्रापरेटिव  पाले  बम्बई  ।

 37.  स्‍्टलिग  इलेक्ट्रानिक्स
 108,  स्टलिंग

 38,  देसीबेल  इलेक्ट्रानिक्स
 एफ  चढत्द्र  199,  बम्बई  ;

 99.  सीता
 हु

 हैदराबाद  ।

 40.

 2/44  भ्रन्सारी  नई

 काडीट्रानिक्स

 244,

 42.  पाइथागोरस  काम्युनिकेशन
 क्रोस  मेलेश्व
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 चिह्ित  इशर  9  क्षत्रन  1986

 43.  शिवम  +

 मुलार  रचना  सोसाइटी  के

 44°  इन्नोवेटिव  देस

 11,  चित्तरन्जन

 45.  प्रोम्प्ट  कम्प्यूर  सविस

 बम्बई  |

 46.  एप्लाईड
 ठाणे  ।

 47.  पल  डिजिटल

 नारायण  इण्डस्ट्रियल  नई  दिल्‍ली  ।

 48.  सनरे

 44,  रेसकोये

 49.  सदन  मेगनेटिक्स

 11-3,  एस*  मद्रास  ।

 50.  तमिलनाडु  इलेक्ट्रानिक्स  कम्पोनेंट्स
 5,  मोहन  कुमारमंगलम

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योप्रिको  के  क्  त्र  स्रे  समभअजलेते

 5987.  भ्री  श्रीकांत  दत्त  नरसिहराज  ब्राड्य्सर  :  क्या  प्रध्कन  मंत्री  यह  बताने  क्री  कृषा
 करने  कि  :

 उन  देशों  के  नाम  क्या  जिनके  साथ  विज्ञात  धर  प्रौद्योगिक  के  संवर्धन  के  लिए
 बेशानिक  भोर  प्रोद्य॑रगक  करार  किए  भौर

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासाथर  विक्कास  १रसाणु  ऊर्जा  इल्लेक्ट्रानिको  झोर
 रिक्ष  बिभागों  में  राज्य  मंत्रों  शिवराज  विज्ञान  शौर  प्रौद्योगिकी  मं  प्नेक

 भौर  विकासश्षील  देशों  के  साथ  सहयोग  के  करार  मौजूद  ये  देश  हैं--भ्रल्जी
 भास्ट्र  बंगला  क्यू

 संघीय  जमंन  लोकतत्रीय  जमंन

 दक्षिण  सऊदी  त्रिनिडाड  झौर

 संयुक्त  राज्य  सोवियत  इनके
 यूरोपीय  पभ्राथिक  तथा  दक्षिण  एशिया  क्षेत्रीय  सहयोग  एसोसिएक्षन  के  प्रन्तग्द्क  हमारे
 निकट  के  पड़ौसियों  के  साथ  भी  क्षेत्रीय  स्तर  पर  सहयोग्र  की  व्यवस्था  मोजूद

 झलग
 भलग

 समय  पर  विभिन्‍न  सम्बन्धित  श्रघिकारियों  भौर  राजदूतों  ने  करारों
 पर  हस्ताक्षर  किए  है
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 19  1968  लिएकिश  अर्कूर

 ब्रकरफोग्न  निमुललिखित  के  जरिये  हो  सकता  है  ;

 (1)  अ्रमुसंघान  कमियों  तथा  तकनीकी  विशेषज्ञों  का  किनिमश

 (2)  वेजझ्त्रिकों  श्रोर  तकनीकी  जाम्कारी  तन्ना  प्रलेखीकरणख  का  आदान  प्रदान

 (3)  संयुक्त  संगोष्ठियां  श्रौर  कार्यशालायें  श्रायोजित

 (4)  वेज्ञानिक  झ्लोर  तकनीकी  कामिकों  को  प्रशिक्षण  तथा  .

 (5)  भ्रनुसंघान  भोर  विकास  क्े  संयुक्त  कायंक्रम  भ्रावोजित  करके  ।

 प्रभिनिर्धारित  क्षेत्रों  में  सहयोग  की  रीतियां  घोर  भ्रन्य  शर्तें  संदंधित  भागीदार  संस्थानों
 के  परामझं  से  तय  की  जाती  वेज्ञानिक  श्रौर  तकनीकी  कार्भिकों  की  भ्तर्राष्ट्रीय  यात्रा  पर
 व्यय  प्र  षक  देश  द्वारा  वहन  किया  जाता  जबकि  उनके  चिकित्सा

 '
 कोई

 तथा  मेजबान  देश  में  प्रांतरिक  यात्रा  का  खर्च  मेजबान  देश  द्वारा  ब्रहन  किया
 जाता

 तमिलनाडु  में  नौसंनिक  श्रडड़ा  शोर  त्रोसेनिक  प्रशिक्षण  केन्द्र

 5988.  श्री  डेनिस  :  कया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्रया  तमिलनाडु  के  पश्चिमी  तट  पर  एक  नौसेनिक  श्रड॒ड  भौर  नौसेविक  प्रद्िक्षम
 केन्द्र  स्थापित  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  निचाराधीन  भ्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  अनुसंधान  झोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्ररुण  :

 नहीं  ।  हैं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सेनिक  स्कूलों  से  प्रध्यापकों  के  ब्रेतत  तथा  मशे

 5989.  निर्मला  कुमारी  शक्‍तावत  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंदे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सेनिक  ड्कूक्तों  में  कात्न॑रत  अध्काकक्ों  तथा  भ्न्य  कर्मचारियों  के
 वेतन  का  अत्त  अन्य  स्कुल्ों  के  अध्यापकों  ठथ्ा  कर्मचारियों  के  देद़्न  तथ्य  क्रत्तें  को  छुलना  में
 काफी  कम

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  उन  स्कूलों  के  कमंचारियों  को  सेवर्सक्वत्ति  के पशकाल  कोई
 पेंशन  नहीं  दी  श्लौर

 क्या  भ्रपने  जीवन  के  श्रन्तिम  दिवों  में  उनमें  प्स्तुरक्षा  की  भावना  को  समाप्त  करने
 के  लिए  सरकार  का  कोई  प्रभावकारी  कदम  उठाने  का  विद्यार  है  ?

 रद  जनुकंसखन  कोर
 खिताप

 में  राज्य  आंच
 भ्रच्या

 नहीं  ।  श्लेनिक  रुकुलों  में  काग्रंरत  प्रध्डाइकों  के  केन्द्रीव  क्द्यालयों  में  उसके  समकक्ष
 प्रध्फ्कों  के  समात  भ्रन्‍्म  क्मधारियों  को  कही  समुचित  वेतत-म्राव  मिलता  है  से  केन्द्रीय
 सरकार  में  कार्यरत्र  उन्हीं  के समकक्ष  पदों  पर  काम  कर  रहे  कर्ंब्रारियों  को  मिलता  ये
 बारी  केन्द्रीय  सरकार  की  दक्तें  पर  अस्तरिम  खंहमाई  क्तिरिक्त  बंहगाई  भत्ता
 धर  यात्रा  भत्ता/देशिक  शत्ता  पाने  के  हकदार  उनको  मुक्त  भ्राकस  या  उसके  बदले  पभ्रपने
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 उंसें३

 हि  हर
 खिखित॑  उंत्तेरे  9  प्रप्र  1986

 मूल  वेतन  का  10  प्रतिन्षत  मकान  किराया  भत्ता  दिया  जाता  इसके  अतिरिक्त  श्रध्यापक

 बिना  किराए  का  फर्नीचर  एवं  स्कूल  मंस  में  छात्रों  के साथ  मुफ्त  भोज॑न  के  भी  हकदार  हैं  ।

 सेनिक  स्कूल  के  पेंशन  और  ग्रंच्युटी  योजना  के  स्थान  पर  भन्शदायी
 भविष्य  निधि  योजना  के  भन्तर्गत  भाते  हैं  ।

 सैनिक  स्कूलों  के  करमंचारियों  की  सेवा  शर्तों  की समय-समय  पर  समीक्षा  की  जा  रही

 है  भौर  सीमित  वित्तीय  खोतों  के  भ्रन्तगंत  उन्हें  लाभ  दिए  गए  हैं  ।

 कोयले  के  निर्माण  के  लिए  लकड़ो  का  प्रयोग

 5990.  4  ला  कुसारी  शकतावत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  कोयले  का  निर्माण  हरी  लकड़ी  से

 किया  जाता

 क्या  राजस्थान  वन  बोर्डਂ  सरकार  का  राजस्थान  जैसे  सूखा  प्रवण
 क्षेत्र  में  प्रतिदिन  कोयले  का  निर्माण  कर  रहा  भ्रौर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वनों  का  संरक्षण  सुनिद्िचत  करने  के  लिए  कोई  कठोर
 कानून  बनाने  का  है  ताकि  कोयले  के  निर्माण  में  लकड़ी  का  प्रयोग  बन्द  किया  जा  सके  ?

 पर्यावरण  भौर  बन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 यह  सच  है  कि  जो  कोयला  नहीं  देश  के  कुछ  भागों  में  हरी  लकड़ी  से  निर्मित

 होता  है  ।

 राजस्थान  में  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रति  वर्ष  लगभग  2400  टन  चारकोल  बनाया

 जाता

 राज्य  सरकार  ने  पहले  ही  चारकोल  के  उत्पादन  को  कम  करने  के  लिए  श्रनुदेश
 जारी  किये

 राजस्थान  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र

 5991.  निर्मला  कुमारों  शक्तावत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 »  1986-87  में  राजस्थान  में  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  श्रौर  गुरू  जल  संयंत्र  के  लिए

 कितनी  धनराशि  का  नियतन  किया  गया

 कोटा  में  राणा  प्रताप  सागर  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  के लिए  मंजूर  किए  गए  दो  नए
 यूनिटों  पर  भ्रब  तक  कितनी  घनराशि  व्यय  की  गई  भौर

 इसके  कब  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 बिज्ञान  झोर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको
 झोर  धन्तरिक्ष  विमागों  में  राज्य  मन्‍्त्री  शिवराज  :  वर्ष  1986-87  के
 लिए  प्रच्चालन  संबंधी  व्यय  झ्रौर  पूजीगत  व्यय  के  वास्ते  निम्नलिखित  राशि  शआ्रावंटित  की
 गई  है  :

 राजस्थान  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  ;  74.97  करोड़  रुपए
 मारी  पानी  संयंत्र  कोटा  >  23.08  करोड़  रुपए
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 राणा  प्रताप  सागर  स्थित  परमाणु  विद्युत  परियोजना  के  दो  नए  यूनिटों  के  लिए
 वित्तीय  संस्वीकृति  भ्रभी  नहीं  दी  गई  है  ।

 ऐसी  संभावना  है  कि  नये  यूनिटों  का काम  1994-95  तक  पूरा  कर  दिया

 राष्ट्रीय  प्राकृतिक  संसाधन  प्रबन्ध  प्रणाली  स्थापित  करना

 5992.  श्री  कुमारमंगलम  :

 थरोमती  भंडारी  :  क्‍या  प्रधान  श्ञ  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 ि

 क्या  उपग्रहों  से  प्राप्त  श्रांकड़ों  तथा  श्रन्य  पश्रांकड़ों  पर  श्राधारित  एक  राष्ट्रीय
 प्राकृतिक  संसाधन  प्रबन्ध  प्रणाली  स्थापित  की  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  इसका  कार्यक्षेत्र  क्या  है  तथा  बाढ़
 नियन्त्रण  एवं  वनों  की  कटाई  पर  निगरानी  रखने  में  इसका  क्‍या  व्यावहारिक  उपयोग

 झौर

 क्‍या  ऐसी  तकनीकों  द्वारा  प्राकृतिक  संसाधन  संबंधी  मानचित्रों  को  पहले  तेयार
 किया  जा  चुका  है  ?

 बविशान  तथा  औद्योगिको  मंत्रालय  झोर  महासागर  परमाणु  इलक्ट्रानिको
 झोर  प्नन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  :  भौर  हां  ।

 वायुय्रान  और  उपग्रह  भ्राधारित  संवेदकों  के  माध्यम  से  सुदूर  संवेदन  में  सर्वेक्षण  के  साथ-साथ
 मानीटरन  भी  शामिल  जो  कि  राष्ट्रीय  प्राकृतिक  संसाधनोंकी  भ्रायोजना  भौर  प्रबन्ध
 के  लिये  जरूरी  हैं|  सूदूर  संवेदित  भ्रांकड्टों  के  मानव
 पारिस्थिति  विज्ञान  और  महासागरों  जैसे  श्रथंव्यवस्था  के  प्रमुख  क्षेत्रों  मे ंउपयोग  भूमि  उपयोग

 मानचित्रण  और  भूमि  जल  की  संमाठ्यता  के  भू-विशञानीय  मानचित्रश  जैसे
 क्षेत्रों  में  इस  तकनीक  के  उपयोग  में  क्षमता  प्राप्त  कर  ली  गई  है  तथा  बाढग्रस्त  क्षेत्र  के मानचित्रश

 विस्तृत  वन  किस्म  के  हिमगलन  वाह  के  भ्रांकलन  तथा  अन्य  विविध  क्षेत्रों  में  इसके
 उपयोग  की  व्यापक  संभावनाएं  विद्यमान  हैं  ।  सुदूर  संवेशन  तकनीकों  का  उपयोग  करते  हुए  प्रमुख
 राष्ट्रीय  वन  मानचित्रण  झौर  परती  भूमि  का  मानचित्रण  किया  गया  ये  तकनीक  मानचित्रों
 को  तीग्रता  से  भ्रद्यतन  बनाने  के  लिये  अवसर  प्रदान  करती  इस  प्रकार  वन  रोपण  प्रयासों
 इत्यादि  के  मानीटरन  में  सहायता  करती

 देश  में  प्रचालन  संबंधी  उपयोगों  में  प्राप्त  अनुभव  के  भ्राधार  पर  तथा  कई  श्रन्य  सभाग्य
 उपयोगों  को  नोट  करते  हुए  सरकार ने  राष्ट्रीय  प्राकृतिक  संसाधन  प्रबन्ध  प्रणाली

 की  स्थापना  का  निर्णाय  किया  जो  कि  सुदूर  संवेदन  के  माध्यम  से  प्राप्त  झांकड़ों
 उपयुक्त  प्रबन्धकीय  और  संगठनात्मक  सम्पकों  सहित  विद्यमान  प्रणालियों  में

 समाकलित  करेगी  ।  के  कार्यक्ष त्र  में  लागत-प्रभावी
 झोौर  सामयिक  सूचना  प्रणालो  प्रदान  करना  शामिल  जो  कि  पर्यावरण  पर  पर्याप्त  ध्यान  देते

 हुए  देश  के  प्राकृतिक  संसाधनों  का  न्‍्यायोचित  भौर  नियोजित  उपयोग  संभव  बनायेगी  ।

 राष्ट्रीय  विकास  से  संबंधित  सभी  एजेंसियों  नये  प्रमुख  साधन  के  रूप  में  इसके  विविध
 झुपयोगों  सहित  सुदूर  संवेदन  के  उपयोग  के  लिए  क्रियाशील  किया  जा  रहा  क्षमता  के  संबर्धन
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 के  लिये  तथा  उसके  उंपयोग  का  विस्तार  करने  के  लिए  राज्य  और  क्षेत्रीय  स्तरीं  पर  सुदूर
 संवेदन  उपयोग  परीक्षणों  की  प्रायौजना  की  गई  भश्रन्तरिक्ष  विभाग/भारतीय  प्रन्तरिक्ष
 खंबान  संयंन  के  वेज्ञामिकों  के  अलावा  लगभग  100  केन्द्रीय  भौर  राज्य  स्तर  के  संगठन

 इन  परीक्षणों  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  ले  रहे  भारतोय  सुदूर  संवेदन  उपग्रह  उपयोग  कार्येक्रम

 इस  प्रयास  का  एक  भाग

 9  अप्रै  1986

 भ्‌कि  कस्प्यूटर  प्राफारित  प्रन्योन्याक्िया  प्रणाली  सुंदर  संवेदन  श्रांकड़ों  के  बेहतर  भौर  तीज
 *

 अ्र्रनिबंधन  को  संभव  कक्‍्नाती  भ्रलसः  उपरोक्त  कार्यों  को  करने  के  लिए  भन्तरिक्ष  बिभाग  विज्ञान

 तथा  प्रौद्योगिकी  खान  भारतीय  भूविज्ञानीय  संरवेक्षण  विभाग  भोर  कृषि  मंत्रालय

 संयुक्त  रुप  में  प्रदत्त  निधि  की  सहायता  से  भ्रन्तरिक्ष  विभाग  की  निगरानी

 में  पांच  क्षेत्रीय  सुदूर  संवेदन  सेवा  केन्द्रों  की  स्थापना  की  जा  रहो

 कई  राज्यों  ने  राज्य  स्तर  के  सुदूर  संवेदन  उपयोग  केन्द्रों/यूनिटों/सेलों  की  स्थापना  को  है  भर

 भन्य  राज्य  भो  इन्हें  शीघ्र  स्थापित  करने  की  योजना  बना  रहे  वन  मानचित्रण  के  प्रलावा

 वानिकी  भ्रध्ययनों  के  सम्बन्ध  में  कई  उपयोग  किए  जा  रहे  बाढ़  मानचित्रण  के  क्षेत्र  में  कई
 प्रध्ययन  किए  गये  हैं  ;  फिर  बाढ़  नियंत्रण  एक  जटिल  विषय  जिसमें  मू  माग  जल

 विभाजक  लक्षशा  इत्यांदि  जैसे  कई  प्राचल  शामिल  किए  जा  रहै  इन  भ्रनेक  प्रवयवों  पर

 मिक  भ्रेषध्ययन  चल  रहे  हैं  तथा  इससे  बाढ़  के  और  अन्ततोगत्वा  इसके  नियंत्रण  बारे  में  बेहंतर
 लोभकारी  मिलने  की  संमावना

 हां  ।  घने  और  भव॑क्रमित  वन  दिखाते  हुए  ।  :  1,  00,000  के  पेमाने  पर  भारेत
 का  राज्यवारं  वनस्पति  आवरण  मानचित्र  को  तेयार  करना  राष्ट्रीय  ख्तर  पर
 किया  गया  प्रथम  प्रयास  भारत  सरकार  के  श्रन्तरिक्ष  विभाग  और  वन  तथा  वस्य
 जीवन  के  विभागों  के  बीच  हुए  विविध  विचार-बिमणशों  के  प्राधार  पर  यह  निर्शेय  किया  गया  है
 कि  उपग्रह  सुदूर  संवेदन  भ्रांकड़ों  का  उपयोग  करते  हुए  इस  प्रकार  के  मानचित्र  श्रावधिक  रुप  में
 अरदीय  वन  सबेक्षण  विभाग  द्वारा  तेयार  किये  राष्ट्र  व्यापी  परती  भूमि  का  क्सिश्ण
 संबन्धी  मानचित्र  पहले  ही  तंयार  किये  जा  चुका  इन  मानचित्रों  में  मानचित्रण  की  पद्धति  और

 परिशुद्धता  एवं  मूल्यांकन  में  सुधारों  को  शामिल  किया  जा  रहा  है  ।

 कुछ  प्रमुख  राज्यों  जंसे  आ्रांध्र  उत्तर  प्रदेश  श्राद  के  लिए  सतह  जल
 निकायों  का  खानचित्रण  प्रायोगिक  श्राधार  पर  किया  गया  राष्ट्र  व्यापी  मानचित्रश  के  शीघ्र

 ही  पूस  द्ोते  की  संमाबना  है  ।

 पन्तरिक्ष  विभाग/मारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  के  अलावा  कई  केन्द्रीय  भौर  राज्य
 स्तर  के  संगठनों  द्वारा  भूमि  जल  का  पता  छोटे  पेमाने  पर  मृदा  हिसम  गलन

 वाह  के  श्रांकलन  इत्यादि  के  क्षेत्रों  में  प्रायोगिक  आ्राधार  पर  कई  पाइलट  अध्ययन  किए  गए
 इनमें  से  कुछ  प्रयोक्‍ताश्रों  के  साथ  प्रचालन  में  हैं  ।

 झागामी  वर्षों  में  कई  अन्य  संसाधनों  के  मानचित्रण  संबंधी  उपयोगों  के  प्रचालन  में  होने
 की  संभावना  है  ।
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 झल्पसंख्यकों  के  कल्याण  के  लिए  15  सृत्री  निर्दश

 5993.  श्री  बनातवाला  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 )  ड्रन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  जिन्होंने  दिनांक  11  1983  को  श्वूतपूर्व  प्नश्नानसन्त्री

 द्वारा  ज़ारी  तथा  द्विवांक  28  1985  को  क्नी  राजोव  गांधी  ढ्वारा  पुनराव्ृत्त
 निदेशों  के  भ्रनुसार  राज्य  पुलिस  बलों  में  भर्ती  करने  क ेलिए  चयन  समितियों  को  प्रतिनिधि  प्रक्क
 बनाने  हेतु  इस  बीच  भ्रनुदेश  जारी  किए

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  भ्रमी  तक  उपयु कत  भनुदेश  जयरी  बढ़ीं  किये  हैं
 झौर  केन्द्रीय  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  ये  निदेश  जारी  किए  गए  क्‍या

 कार्यवाही  की

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  के  भ्रल्पसंख्यक  सेल  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई
 समीक्षा  की  है  कि  उपयुक्त  भाग  में  उल्लिखित  निदेशों  को  समुचित  रूप  से  कार्यान्वित  किया
 गया  है  भौर  चयन  समितियों  को  प्रतिनिधिपरक  बनाया  गया

 यदि  तो  समीक्षा  का  ब्यौरा  क्या  भौर

 (७)  यदि  तो  क्या  उक्त  निदेशों  सही  कार्यान्वयन  सुनिश्चित  करने  के  लिये

 अम्नोक्षा  आरम्भ  की  गई  है  प्रथवा  भ्रारम्भ  की  जायेगी  ?

 क्साण  अंश्रालय  में  उप  संत्री  गिरिधर  :  से  राज्य  पुलिस  बलों
 में  सभी  कुछ  स्तरों  पर  भर्ती  के  लिये  चयन  समिति  के  प्रतिनिधि  बनाने  के  लिए

 हिमाचल  मध्य  ज्त्तर  प्रदेश  तथा  संत्र  शासित

 क्षेत्र  श्रण्डमात  भौर  निकोबार  द्वीप  चण्डीगढ़  तथा  दादरा  और  नगर  हवेली  सरकारों  ने

 निर्देश  जारी  कर  दिये  हैं  ।

 .  ग्रुज़्राल  सरकार  ने  सूचना  दी  है  कि  उप-निरीक्षकों  झौर  उससे  ऊपर  के  पद  की  भर्ती  लोक
 सेवा  भायोग  के  अधिकार  क्षेत्र  में  है तथा  श्रायोग  के  वर्तमान  गठन  में  श्रनुसूच्षित  झनुसूजित

 तथा  प्ल्पसंख्यंक  समुदाय  के  सदस्य  शामिल  हैं  ।  हैड  कान्स्टेबलों  झ्ौर  कान्सटेबलों  की
 भर्ती  के  लिये  गठित  समिति  में  जिला  पुलिस  तथा  पुलिस  कमिशनरेट  के  भ्रधिकारी  झमिल्न
 चयन  समिति  में  अ्रल्पसंख्यकों  का  प्रतिनिधि  शामिल  करने  का  प्रदइन  राज्य  सरकार  के  विचाराघधीन

 जम्मू  भौर  कश्मीर  सरकार  ने  सूचना  दी  है  कि  राज्य  पुलिस  बल  सच्चे  माग्रने  में  एक  मिश्रित
 बल  है  जिसमें  समाज  के  सभी  वर्गों  का  प्रतिनिधित्व  केरल  सरकार  ने  बताया  है  कि  पुलिस
 कारमिकों  राज्य  सरकार  की  सेवाशों  में  भर्ती  राज्य  लोक  सेवा  प्रायोग  के  क्षेत्राधिकार  म्रें  है
 जिसमें  भ्रल्पसंख्यकों  का  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  कहा  है  कि  पुलिस  उप-भ्रेधीक्षकों  तथा  उप-निरीक्षकों  के  पदों  की
 भर्ती  राज्य  लोक  सेवा  भ्रायोग  द्वारा  की  जाती  है  भर  केवल  कान्स्टेबलों  की  भर्ती  जिले-वार
 गार  कार्यालयों  द्वारा  की  जाती  राज्य  सरकार  ने  चयन  समिति  के  प्रतिनिधि  बनाए  जाने  की

 झृूजना  नहीं  टी  है  ।

 सिक्किम  सरकार  ने  सूचना  दी  है  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  गठित  भर्ती/चयत्
 समितियों  में  भ्रल्पसंख्यकों  का  प्रतिनिधित्व  पर्याप्त  है  ।
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 दिल्ली  प्रशासन  भौर  मणिपुर  में  चयन  समिति  के  प्रतिनिधि  बनाये  जाने  की  सूचता  नहीं

 दी  त्रिपुरा  तथा  गोवा  दमण  भौर  दीव  सरकार  ने  सूचना  दी  है  कि  वहां  कोई  सामुदायिक  भेद
 भाव  का  इतिहास  नहीं  है  भौर  कि  वे  प्रधान  मंत्री  के  15  सूत्रीय  कार्यक्रम  को  ध्यान  में  रखेंगे  भौर

 सदभाव  बनाए  रखने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  उचित  कार्यवाई  इन
 सरकारों  ने  पुलिस  सेवा  प्रतिनिधि  के  लिए  चयन  समितियां  बनाने  के  बारे  में  विशिष्ट  सूचना  नहीं
 भेजी  .

 मेघालय  तथा  नागालैंड  भौर  संघ  शासित  भ्ररुणाचल  लक्षद्वीप  तथा  मिजोरम
 में  भ्रादिवासी  जनसंख्या  का  बाहुल्‍य  |

 पाण्डिचेरी  संघ  शासित  क्षेत्र  ने  सूचना  दी  है  कि  उनके  क्षेत्र  में  कोई  साम्प्रदायिक  गड़बड़ी
 नहीं  है  भौर  उन्होंने  चयन  समिति  के  प्रतिनिधि  बनाने  के  बारे  में  सूचना  नहीं  दी  है  ।

 ह

 भ्रान्ध्र  तमिलनाडु  तथा  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  सूचना  दी  कि

 पुलिस  कार्मिकों  की  भर्ती  के  लिए  गठित  समितियों  में  ग्रल्पसंख्यक  समुदायों  को  विशेष  प्रतिनिधित्व
 देना  ध्रावश्यक  नहीं  समझा  गया  केन्द्र  सरकार  में  झ्ल्पसंख्यक  राज्य  बलों  में
 भर्ती  के  लिये  चयन  समिति  के  प्रतिनिधि  बनाने  से  सम्बन्धित  मुह  सहित  श्रल्प  संख्यकों  के  लिए
 प्रधानमंत्री  के  15  सूत्री  कार्यक्रम  के  कायाबबन  को  नियमित  ग्राधार  पर  मानीटर  कर  रहा  है  तथा
 सतत  प्राधार  पर  भ्रपेक्षित  सुधारात्मक  उपायों  का  सुझाव  दे  रहा  राज्य  सरकार  के

 के  को  गई  प्रगति  की  पुनरीक्षा  करने  तथा  भ्रागे  की  कार्यवाही  को  शीघ्र  करने  के  लिए
 विचार  विमर्श  भी  किया  जा  रहा

 अल्पसंख्यकों  को  लास  पहुंचाने  के  बारे  में  झ्ांकड़  एकत्र  करने  हेतु  श्रनुसंधान  एकक
 5994.  थभ्री  बनातवाला  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  विभिन्‍न  विकास  कायंत्रमों  से  प्रल्पसंख्यकों  को  प्राप्त  होने
 वाले  लाभों  सम्बन्धी  प्रांकड़  एकत्र  करने  हेतु  भ्रनुसंघान  एकक  बनाने  के  लिये  राज्य  सरकारों  तथा
 संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  को  श्रादेश  दिया

 उन  राज्यों  भौर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेनाम  क्‍या  हैं  जहां  प्रनुसघान  एकक  स्थापित
 किये  गये

 ॥

 कया  इन  श्रनुसंघान  एककों  द्वारा  एकत्र  किए  गए  आंकड़  केन्द्रीय  सरकार  तथा
 जनता  के  समक्ष  रखे

 इन  आंकड़ों  के  भ्रनुस रण  में  क्‍प्रावश्यक  कार्यवाही  के  लिये  योजभा  भ्रथवा  उठाए  जाने
 वाले  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  भौर

 (=)  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  कि  उन  राज्यों  तथा  संघ
 राज्य  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  द्वारा  भी  पभन्‌संघान  एकक  गठित  किये  जायें  जिन्होंने  ऐसे  एकक  प्र॒म्मी  तक
 गठित  नहीं  किए  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  सें  उप  संत्री  गिरिधर  :  भ्रल्पसंख्यकों  के  लिए
 प्रधानमन्त्री  के  15  सून्तीय  कार्यक्रम  में  यह  मुद्दा  शामिल  है  कि  20  सूत्रीय  कार्यक्रम  सहित  विभिन्‍न
 बिकास  कार्यक्रमों  में  यह  सुनिष्चित  करने  के  लिये  सावधानी  बरतो  जानी  चाहिये  कि  प्रंल्पसंख्यकों
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 को  इनसे  मिलने  वाले  लाभ  उन्हें  उचित  श्रौर  पर्याप्त  ढंग  से  प्राप्त  उक्त  संदर्भ  में  केन्द्र  सरकार
 द्वारा  राज्य  सरकारों  भ्ौर  संघ  क्षेत्र  प्रशासनों  को  ऐसे  भ्रनुसंघान  एकक  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर
 विचार  करने  की  सलाह  दो  गई  थी  जो  उचित  औौर  पर्याप्त  तरीके  से  भ्रल्पसंख्यकों  को  प्राप्त  होने
 वाले  लाभों  के  बारे  में  मूल्यांकन  करने  के  लिये  याद  च्छिक  नभूने  के  भाधार  पर  भ्रल्पसख्यों  के
 विकास  कायेक्रमों  के  लाभों  के  सम्बन्ध  में  भ्रांकड  एकत्र  करने  का  काय  कर

 मध्य  उत्तर  प्रदेश  सरकारों
 भर  दिल्ली  प्रशासन  ने  भ्नुसंघान  स्थापित  कर  लिये  हैं/कर  रहे  हैं  ।  कर्नाटक्क  तथा
 स्थान  सरकारों  ने  प्रस्तावित  भ्रनुसंघान  एकक  के  काय॑  अपने  प्रबोधन  और  सूचना
 निदेशालय  तथा  मूल्यांकन  विभागों  को  सौंप  दिया  है  ।

 तथा  केन्द्र  सरकार  को  राज्य  सरकारों  से  प्रधानमंत्री  के  15  सूत्रीय  कार्य  क्रम  के
 कार्यान्वयन  की  प्रगति  के  सम्बन्ध  में  तिमाही  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  रही  है  भौर  उन  रिपोर्टों  के  एक
 भाग  के  रूप  में  केएूंद्र  सरकार  निःसंदेह  राज्य  प्रनुसंघान  एककों  द्वारा  किये  गये  श्रष़ययन  के

 णामों  के  बारे  में  सूचना  प्राप्त  करेगी  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  शुरू  किये  गये  निवारक  उपाय  के

 जहां  श्रावश्यक  होगा  उचित  निवारक  उपायों  के  लिये  केन्द्र  सरकार  राज्यों  को  अपना

 सुझाव  भेजेगी  ।  प्रल्पसंख्यकों  को  उचित  और  पर्याप्त  तरीकों  से  प्राप्त  होने  वाले  विकास  कायंत्रमों

 के  लाभों  को  सुनिश्चित  करने  में  अनुमव  की  गईं  एक  महत्त्वपूर्ण  कठिनाई  शेक्षिक  रूप  से  पिछड़े
 अल्पसंख्यकों  में  स्वयंसेवी  संगठनों  का  लगभग  पूरी  तरह  न  होना  है  जो  स्वास्थ्य  महिला
 तथा  बाल  कल्याण  और  आवास  आदि के  क्षेत्रों  मे ंसामुदायिक  रूप  से  हिस्सा  लेने  वाली  योजनाप्नों
 को  शुरू  कर  सके  ।  जहां  सरकारी  विकास  योजनाश्रों  के  बारे  में  कम  जानकारी  है  भौर

 संख्यकों  के  प्रत्युत्तर  पर्याप्त  पाये  जातें  हैं  जो उनको  उचित  और  पर्याप्त  तरीके  से  प्राप्त  होने  वाले

 विकास  कायंतक्रमों  क ेलाभ  के  लिये  प्रभावित  करने  वाले  कदमों  में  महत्वपूर्ण  तत्व  हैं  वहां  राज्य
 सरकारें  नि:सन्देह  अनुसंधान  अभ्रध्येयन  किये  गये  क्षेत्रों  में लोगों  के  साथ  सुधारात्मक  कार्यवाही  के
 लिये  उनसे  योजनाञ्रों  को  शुरू  करने  के  लिये  जिनमें  सामुदायिक  हिस्सेदारी  शामिल

 लिये  स्वयंसेदी  संगठनों  को  बनाने  में  स्थानीय  जन-संख्या  को  प्रोत्साहित  करने  के  विचार  से

 महत्वपूर्ण  निष्करष/मद  प्राप्त  कर  सकते

 हिमाचल  केरल  तथा  मेघालय  राज्यों  और  गोवा  दमन  तथा
 दीव  श्रौर  दादर  तथा  नगर  हवेली  संघ  शासित  क्षेत्रों  न ेसूचित  किया  है  कि  वे  अनुसंधान  एकक
 स्थापित  करना  आवश्यक  नहीं  समझते  ।  कुछ  राज्यों  ने  सूबित  किया  है  कि  मामला  विचाराघीन

 है  भौर  शेष  के  उत्तरों  की  प्रतीक्षा  मामले  पर  सम्बन्धित  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  साथ

 प्रनुवर्ती  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 विदेशों  में  मारतोबों  को  मामूलो  भ्रपराधों  के  लिए  दोषो  सिद्ध  किया  जाना  |

 5995.  श्री  मानिक  रेड्डी  :

 रेड्डो  :  ॥

 कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :  े

 क्‍या  धिगापुर  झौर  भ्रव  देशों  तथा  श्रन्य॑  स्थानों  पंर  निर्धारित  संमय  से  भ्रचिक
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 समय  तक  ठहरने  सहित  मामूली  भ्रपराधों  के  लिए  विदेशों  में  दोषो  ठहराए  जामे  वाले  भारतोथ॑

 राष्ट्रिकों  की  संख्या  दिन  प्रति  दिन  बढ़  रही  है  ;

 कया  इने  भारतीयों  को  स्थानीय  भारतीय  दुतावोसों/प्रतिनिधियों  भ्रथंवां  वीरिएज्य

 दृवीवासों  ने  कोई  सहायता  श्रथवा  संरक्षण  प्रदान  झौर

 यदि  तों  तंत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 विदेदां  मंत्रालय  में  रॉज्य  मंत्री  :  से  हम  विदेश

 स्थिंत॑  श्रपनें  मिशनों  से  सूचना  एकत्र  कर  रहे  हैं  श्रोर  यह  यथाशीघ्र  सदन  की  मेंज  पर  रखे  दीं

 सिगापुर  में  होटल  को  इमारत  गिरं  जाने  से  मारे  गये  भारतीय

 5996.  श्री  नरेन्द्र  बुंडांतिया  :
 श्री  वेक्कस  पुरुषोत्तेस  :

 बैंया  विदेशी  मन्‍्त्री  यह  बंतने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ञ

 क्यों  सिंगापुरं  में  15  1986  को  होटल  की  इमारत  गिरने  से  भ्रनेक  भारतीय
 मारे  गैंये  ह

 यदि  तो  इस  दुघंटना  में  हताहत  भारतीयों  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  द्वारा  दुघंटना  पीड़ित  व्यक्तियों  को  कोई  सहायता  की  गई  और

 (a)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 विंदेश  मंत्रालय॑  में  राज्य  मेंत्रों  :  भ्रीर  उपलब्ध

 सूथना  के  सिंगापुर  में  15  1986  को  होटल  की  इमारत  गिर  जाने  के  कारण  एक
 भांस्तीय  राष्ट्रिक  श्रीमती  दुर्गा  देवी  की  मृत्यु  हो  गई  उनकी  श्रायु  51  वर्ष  वे  भारतीय
 पासपोर्टघारी  थीं  श्रौर  उनके  पति  का  नाम  श्री  राभ॑  नारायण  रति  राम  पाण्डेय  घा  जो  सिंगापुर
 के  शेष्ट्रिकें  हैं  तथा  उसी  होडल  में  चौकीदार  के  पद  पर  कार्यरत  एके  भ्रन्य  भारतीय  राष्ट्रिक
 श्री  कृष्णान  लापता  बताये  जाते  38  वर्षीय  श्रीमंतों  जया  दुर्गा  कुमारंन  के  इसे  हादसे  में
 थोट  भाई  थी  भौर  19  1986  को  उन्हें  श्रस्पताल  से  छुंटूटी  दे  दी  गई  एंक  झौरे  ?$
 वर्षीय  भारतीय  राष्ट्रिक  कुमारी  जमा  वासुदेवन  को  मामूली  चोट  भाई  थी  और  उन्हें  उसी  दिन  ही
 प्रस्पताल  से  छुट्टी  मिल  गई  थी  ।

 झोर  भारतीय  हाई  कमीशने  ने  श्रीमती  जया  दुर्गा  कुमारी  जंजा
 श्रीमती  भमरुदा  तथा  श्रीमत्तो  मशिकम्‌  जबा  मणि  को  तीन-तीन  सो  सिंगापुरी  डालर

 को  भाथिक  सहायता  दी  श्रीमती  जया  कुमारी  वासुदेवन  और  श्रोभती  मर्शिकम
 जयामणि  को  भारतीय  हाई  कमीशन  द्वारा  एक  तरफ  के  लिए  श्रायात्त  त्रभाराँवैत्र  भी  दिए  गए
 ताकि  वे  सिंगापुर  से  रवाना  हो  सकें  ।

 कल्लारा  पंगोडे  संघर्ष  को  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  दो  लॉने  वालो  पेन  के  लिए
 शामिल  करने  हेशु  ज्ञापन

 .5997,  थी  बशीर  :  क्‍या  यृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकपर  को  देसी  रियासलत्रों  के  बिरुद्ध  स्वतंत्रता  संघर्ष  को  राष्ट्रीय  स्वतन्त्रता
 ध्रांदोलन  के  माग  के  रूप  में  शामिल  करने  शौर  इस  प्रकार  के  संघर्षों  में  भाग  लेने  वाले  प्॒म्री
 लोगों  को  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  दी  जाने  वाली  पेंशन  देने  के  बारे  में  पहले  कोई  अ्रम्यावेदन
 प्राप्त  हुआ  है  ;

 क्‍या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  नीति  संबंधी  निर्णय  भौर

 क्या  ट्रावनकोर  देशी  रियासत  के  विशद्ध  कल्लारां  पंगोडे  संघर्ष  को  स्वतन्त्रता
 लग  के  भाग  के  रूप  में  शामिल  करने  कें  लिए  कोई  ज्ञापन  भ्राप्त  हुआ  यदि  तो  इस  संबंध

 में  क्या  कार्मगाही  की  गईं  है  ?

 संचार  मंत्रत्ल॑य  के  तथा  भंह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :
 झौर  स्वतेन्त्रता  सैनिक  सम्माने  पेंशन  यीजना  के  अन्तर्गत  सम्मान  पेंशन  के  श्रायीजन  के  लिए

 भूतपूर्व  नरेशों  के  राज्यों  को  15.8.1947  के  पश्चात्‌  भांरतीय  संध  में  विलय  के  श्रान्दीलन  को  पहले
 ही  राष्ट्रीय  स्वतन्त्रता  श्रांदोलन  का  हिस्सा  मान  लिया  गया  ।

 नहीं  श्रौमोन्‌  ।

 राजस्थान  में  ध्रतविवाती  क्ष  ज्ों  के  कल्याण  की  थोजनाए

 '3998.  थ्रो  धैनबॉरो  लाल  धंरब  :  :  क्या  कह्योण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 इस  समय  राजस्थान  विशेषकर  आ्रादिवासी  क्षेत्रों  निर्धनों  के  कल्याण  के

 लिए  कौन-कौन  सी  योजनायें  क्रियान्वित  की*जा  रही

 कया  यह  सच  है  कि  भ्रशिक्षित  निधन  व्यक्तियों  को  सरकार  द्वारा  चलाई  जा  रही
 योज॑नीश्नीं  को  पूरा  लॉंभ  नेहीं  मिल  रहा  भ्रौर

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  इन  व्यक्तियों  को  इन  योजनाओ्रों  से  पूरा  पुरा  लाभ
 सरकार  द्वारा  क्‍या  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 कल्याण  संत्रालय  में  उपमंत्रोी  गिरिधर  :  राजस्थान  सरकार  को  वर्ष

 1985-86  के  लिए  श्रादिवासी  उप-योजन  क्षेत्रों  में  डेरी

 ग्रामीण  तथा  लघु  उद्योग  तथा  वानिकी  इत्योदि  परिवारोन्मुखी-एवं-प्राय-भ्रज़ेक  योजनाश्रों  के  लिए
 विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  910,28  लाख  रुपए  की  राशि  दी  गई  इसके  भ्रतिरिक्त
 संविधान  के  अनुच्छेद  275  (1)  के  तहत  राज्य  में  अनुसूचित  जाति  श्रोर  श्रनुसूचित  जनजातियों  के
 विकास  के  लिए  विशेष  योजनाश्रों  जेसे  गिनी  कृमि  दस्तकारी  संरक्षणात्मक  उपायों
 को  लागू  करना  तथा  प्रादिवासी  क्षेत्रों  में  लघु  उठाऊ  सिंचाई  योजना  के  खचे  को  पूरा  करने  के

 लिए  147.07  लाख  रुपए  की  राशि  मंजूर  की  गई

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाएं  नामतः  मंट्रिकोत्तर  छात्रवृत्ति  जाति  तथा

 पभ्रनुसुचित  जनजाति  लड़के  तथा  लड़कियों  दोनों  के  पुस्तक  बेंक  जाति  तथा

 भंनुसूचित  जन  जाति  लड़के  तथा  लड़कियों  दोनों  के  कन्या  छात्रावास  प्रनुसूचित
 जनजाति  के  तथा  झनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण  प्रनुसुचित  जनजातियों  के  के

 .  117.
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 तहत  वर्ष  1985-86  के  दौरान  इस  मन्त्रालय  द्वारा  42.42  लाख  रुपये  की  राशि  स्वीकृत  की
 गई

 नहीं  श्रीमान्‌  :

 यह  सुनिद्दितत  करने  के  लिए  गरोबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  प्रादिवासी

 व्यक्तितयों  गरीब  व्यक्तियों  के  लिए  कार्यान्वित  की  जा  रही  कल्याणकारी  योजनाशझ्ों  का
 झभ्रधिकतम  लाभ  प्राप्त  भादिवासियों  के  लिए  विभिन्‍न  परिवार  हितकारी  कायेंक्रमों  को
 गर  ढंग  से  छार्यान्वित  करने  के  लिए  प्रादिवासी  क्षेत्र  में  प्रत्येक  sy.  के  पास

 कृत  भ्ादिवासी  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  परियोजना  श्रधिकारी  प्रादिवासी  क्षेत्रों  मे ंविभिन्‍न

 विभागों  की  गतिविधियों  मुख्य  समन्वय  प्राधिकारी  उदयपुर  में-भादिवासी  क्षेत्र

 विकास  झायुकत  राज्य  स्तर  मंत्री  की  भ्रध्यक्षता  में  एक  योजनाझों  के

 कार्यन्वययन  की  प्रगति  की  तिमाही  पुनरीक्षा  करती
 ह

 सेना  को  सूखे  सेव  के  रस  को  सप्लाई

 5999.  झो  सुल्तानपुरो  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  भोर  फर्मों  के नाम  क्‍या  जो  सेना  को  देनिक  उपभोग  की  खाद्य

 वस्तुभों  के  प्रलावा  सूखे  सेब  के  रस  भ्रादि  सप्लाई  कर  रही  हैं  भौर  सरकार  द्वारा  इस
 पर  कितना  वाधषिक  व्यय  किया  जाता  शोर

 पिछले  दो  वर्षों  का  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  झनुसंघान  शोर  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  प्ररण  :  श्रौर
 इस  सबंध  में  एक  बिधरण  संलग्न  है  :
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 19  1908  .  लिखित  उत्तर

 परमाणु  ऊर्जा  भ्रधिनियम  में  संशोधन

 6000.  भ्री  श्ांताराम  नायक  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  परमारा  ऊर्जा  कार्यक्रम  के  बढ़ते  हुए  भ्रायामों  को  ध्यान  में  -  रखते  हुए
 सरकार  का  विचार  परमाणु  ऊर्जा  1962  में  संशोधन  संबंधी  प्रस्ताव  लाने  का
 झौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?.

 विज्ञान  झोर  प्रौद्योगिकों  मंत्रालय  तथा  सहासागर  विक[स  परमांणु  इलेक्ट्रानिको
 तथा  प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  :  वर्तमान  में  सरकार
 का  ऐसा  कोई  विचार  नहीं  है  कि  परमाणु  उर्जा  1962  में  कोई  बड़ा  परिवतंन
 किया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 गोवा  में  वन  के  प्रन्तर्गत  क्षत्र

 6001.  भ्रो  ज्ञांताराम  नायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1961  में  संघ  राज्य  क्षेत्र  दमण  शौर  दोव  के  गोवा  जिले  कितने  क्षेत्र
 में  वन  था  भौर  श्रब  कितने  क्षेत्र  में  वन  भौर

 गोवा  में  लागू  की  गई  वनरोपण  योजनाश्रों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  झौर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  1961.
 में  संघ  राज्य  क्षेत्र  दमण  एवं  दोव  के  गोवा  जिले  में  वन  के  भ्रन्तगंत  1,053  वर्ग  किलोमीटर

 क्षेत्र  था तथा  इस  समय  902  वर्ग  किलोमौटर  तक  कम  हो  गया  है  ।

 गोवा  में  कार्यान्वित  की  जा  रही  स्करीमें  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 (i)  1982-५3  से  पश्चिमी  घाट  विकासात्मक  स्क्रीम  के  तहत  पश्चिमी  घाट  का  796

 हैक्टेयर  बंजर  इलाका  वृक्षारोपरां  के  भप्रन्तगंत  लाया  गग्रा  है  ।

 (ii)  मुदया  संरक्षण  स्कीम  के  अ्न्तगंत  तटवर्ती  लनन  से  बने  ढेर  तथा  भ्न्य  बुरी

 तरह  से  क्षरित  क्षेत्रों  के  650  हैक्टेयर  में  पौधरोपण  किया  गया

 (iit)  2,  738  हैक्टेयर  परती  मूमि  को  सामाजिक  वानिकी  के  भ्रन्तगंत  लागा  गया

 गोवा  में  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  को  यूनिट
 6002.  श्री  शांताराम  नायक  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  राज्य  क्षेत्र  गोवा  में  केन्द्रोय  भ्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  की  कोई  यूनिठ  )
 धोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  शोर  इसके  कार्य  तथा  इसकी  उपलब्धियां  कया  हैं  /

 झांतरिक  सूरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  भ्रूण  :  तथा  जी

 श्रीमान्‌  ।  केन्द्रीय  भौद्योगिक  सुरक्षा  बल  को  3  197!  से  मोरमुगांव  पोर्ट  ट्रस्ट  पर  तेनात

 गया  है  ।  तैनात  कार्माक्तों  की  वर्तमान  संख्या  265  है  ।  पोर्ट  ट्रस्ट  के  लिए  संरक्षण  भौर

 सुरक्षा  की  व्यवस्था  करता
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 खिंखित  सर्सेरे  ह  ु
 9  1986.

 नह

 6003.  थी  बसुदेव  ह्ाथाय
 झौमतो  विभा  घोष  गोस्वामी

 क्या  गहै  मैन्त्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 बयां  दिल्ली  भ्न्‍्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  के  लिए  भ्रौषध  की  तसश्करी  करने  वालों  का  मुख्य

 केन्द्र  बन  गया  है
 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  इस  झारोप  में  कोई  सच्चाई  है  कि  प्रधिकारियों  भ्रीर  विशिष्ट  वकक्तियों  की

 शांठ-गांठ  से  भोषध  तस्करं  फल-फूल  रहे  भ्रौर  यंदि  तो  यह  सांठ-गांठ  किसे  अकार  कौ  हैं
 धभौर  किस  सीमा  तक  है  ;  शौर

 भौषथ  तस्करों  की  चुनोती  का  सामना  करने  के  लिए  सरकार  प्रपने  तंत्र  को  किस

 प्रकार  सुचारू  बना  रही  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍त्रो  राम  निवास  :

 पनधिकृत  स्वापकों  के  दिल्‍ली  से  पारंगेमन  के  मामले  ध्यान  में  भ्राए  हैं  ।
 भ्रीकध  का  व्यौपॉर  लाभदायक  बन  गया  दिंहली  में  बिंक्री  के  लिए  लाई  गई

 शौरषध  की  पाकिस्तान  के  भुकॉाबले  में  दुगुनी  होती  ह ैभोर  जब  हस  श्रौषध  को  विदेश  में

 निर्यात  किया  जाता  है  तो  इसकी  कीमत  दस  गुना  से  श्रधिक  प्राप्त  हो  सकेतोी  भोषभ  के

 फुटकर  विक्रे  झाटो-रिक्शा  रिक्शा  खींचने  वाले  श्रौर  पुरानी  दिल्ली  क्षेत्र  में  क्रायं  कर

 रह्दे  विदेशी  हैं  '  जो  व्यक्ति  कुछ  समय  के  लिए  झ्लोषध  के  सेवन  का  भ्रादि  बन  जाता  वह  बाद
 में  सत्ध  विक्रता  बन  जाता  है  ताकि  इन  औषधों  की  थोड़ी  मात्रा  बेचकर  लाभ  उठा  सके  ।

 इस  संबंध  में  दर्ज  मामलों  की  जांच  पड़ताल  के  दौरान  श्रौषध  तस्करों  के  साथ
 प्रधिकारियों  की  सांठ-गांठ  सिद्ध  नहीं  हुई  ।

 सरकार  द्वारां  निम्नेलिखित  निवारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  :--

 (i)  14.11.1985  से  द्रव्य  भौर  मनोत्त  जक  पदार्थ  श्रेघिनियंमਂ  नामक  एक
 नया  अंधिनिंयर्म  भ्रैधिनियमिंतें  किया  गंया  जिसमें  श्रौधधों  के  भ्रेबैंध  व्यापार  का
 भ्रपरोध  केंरने  धलों  को  सेख्त  सजा  दैने  का  प्रावधान  न्यूंगतेभ  सजा  को  3  वर्ष
 से  धढ़ा  कर  18  वर्ष  कर  दिया  भया  कर-बार  अपराध
 करने  पर  15  साल  तक  की  जिसे  30  वर्ष  तक  बढ़ाया  जा  सकता  है  और
 भारी  जुर्माना  किया  जा  सकता

 (४)  सरकार  ने  झन्तर्राज्योय  भप्रौषध  के  भ्रवेध  व्यापारियों  पर  सतकंता  बढ़ा  दी

 (iii)  भ्रवेध  स्वापंकीं  भौर॑  भ्रॉषध  की  बिक्री  के  संदेहॉस्पद  स्था्नी  का  पतो  लंगाने  के
 लिए  छापे  मारे  जंते  हैं  ।

 (iv)  इस  प्रकार  के  व्यापार  में  भ्रन्तग्न  स्‍्त  वाहनों  का  पता  लग्राने  के  लिए  नियमित  रूप
 से  धाहनों  की  क्राकस्मिके  जांच  की  जत्ती  है  ।

 (५)  प्रोषध  के  भर्ेंघ  व्यापार  का  पता  लगाने  के  लिए  जिले  के  विश्लेष  दस्खों  और
 प्रपराध  शाखा  दोनों  के  द्वारा  निरन्तर  प्रयास  किए  जाते  दिकली  पुलिस  मे
 14.11.85  से  विशेष  भ्भिथान  चलाया  है  भौर  बड़ी  मात्रा  में  श्रोषष  धरस्मद  की



 19  1908  लिक्षित  इत्तर

 (५1)  प्रौषघ  व्यापार  में  प्रस्तग्र  त  ब्यक्षियों  का  पता  लगाने  के  लिये  श्रासूचना  ब्रशाली
 को  सुदृढ़  किया  गया

 सभी  थानेदारों/पुलिस  सहायक  श्रायुक्तों  को  निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  कि  वे  झपते

 क्षेत्र  में  गेस्ट  हाऊस/होटलों  की  जांच  जहां  बिदेशी  ठहरते  हैं  भौर  इस  प्रकार
 की  भ्रबेध  गतिविधियों  में  श्रन्तग्र स्‍त  संदिग्ध  व्यक्तियों  पर  निगरानी

 जौनीकिस्टैनोन  सिलिकाम  का  स्वदेशी  उत्वादन

 6004.  पटेल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिनांक  6  1986  से  हिन्दुस्तान  टाइभ्स  में  समाचार  प्रकाशित  के

 प्रनुसार  मेट्टूर  कैमिल्कस  को  स्वदेशी  और  फोटो  बोल्ठाइक  गेज  की  पोली  श्रौर  मोनोक्रिस्टालीन

 सिलिकान  का  स्वदेश  में  उत्पादन  करने  में  सफलता  प्राप्त  हो  गई  है  ;

 कया  यह  भी  सचं  है  कि  राष्ट्र  की सिलिकन  सुविधा  के  लिए  25  मोटरी  टन  वार्षिक
 क्षमता  के  लिए  स्वदेशी  संबंत्र  घर  केबल  3.5  करोड़  रुपये  की  लागत  ग्राई  है  अबकि  हसके  लिए
 92  करोड़  रुपये  निधारित  किए  गए  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  ग्रच्छो  किस्म  की  सिलकान  बनाने  के  लिए  अब्रब्रीकां

 की  हेमलाक  कम्पनी  प्रोद्योगिकी  का  झायात  करने  का  विचार  त्याग  दिया  है  ?

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रामिको  और
 झन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मनत्री  शिवराज  :  मेट्केम  सिलिकन  जो

 मेत्त  र  कैमिकल्स  की  पूर्ण  स्वामित्व  वालो-एक  सहायक  कम्पनी  ने  भ्पने  प्रायोगिक  संयंत्र  में
 प्रकाशवोल्टीय  ग्रंड  के  पालि  तथा  मोनोक्रिंस्टलाइन  सिलिकन  का  उत्पादन  किया  जहाँ  तक
 उत्पादन  संयंत्र  की  प्रमति  का  सम्बन्ध  दिनांक  3  1986  को  निभ्भलिखित  सैंदेश  प्राप्त

 हुआ  राज्य  विद्युत  बोर्ड  ने  28  फरवरी  से  नियमित  रूप  से  बिद्यत  की  भापू्ति
 शुरू  क्र  दी  आरम्मिक  काम  सुचारू  रुप  से  चल  रहा

 मेटकेम  सिलिकन  से  अनु रोध  किया  गया  है  कि  वे  यह  सूचित  करें  कि  उनके
 स्वदेशी  संयंत्र  पर  श्राने  वाली  लागत  क्‍या  उनके  उत्तर  को  प्रतीक्षा  की  जा  रही  ।  राष्ट्रीय
 सिलिकन  सुविधा  के  200  मोटरी  टन  की  क्षमता  के  पालिसिलिकत  संबेत्र  की  लागत  के  संबंध  में

 पहले  92  करोड़  का  भ्नुमान  लगाया  गया  था  ।  इसके  राष्ट्रीय  सिलिकन  सुविधा
 का  कार्यक्षेत्र  मेटकेम  सिलिकन  के  संयंत्र  के  कार्यक्षेत्र  से  बड़ा

 इस  विषय  पर  सरकार  का  जंसा  कि  राज्य  सभा  को  दिनांक  14
 1985  को  सूचित  किया  गया  वीचे  दिए  प्रनुसार  है  :--

 में  विकसित  प्रक्रियाप्नों  की  तकनीकी  एवं  झ्राथिक  दृष्टि  से  व्यवहावेता  तथा
 किफायती  लागत  विषयक  वतंमान  मुद्दों  को  वर्तमान  स्थिति  का  सावधानी  पूर्वक  मूल्यांकन  करने
 के  बाद  ही  सरकार  ने  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  मेससे  हेमलाक  सेमीकण्डक्टर  कारपोरेशन  के

 साथ  सोदा  करने  का  निर्णीय  किया  साथ  ही  स्वदेशी  प्रक्रिया  का  व्यावसायिक  स्तर  पर
 विकास  करने  के  प्रधांसों  के  लिए  भी  सरकार  पूरी  सहांगता  देगी  भौर  शध्ट्रीवय  सिलिकत  सुविधा
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 बिशिंश  उतरे  9  श्रप्नो  1986

 के  लिए  पृ  जी-निवेश  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  मंत्तर  केमिकल्स  द्वारा  स्थापित  किए  जा  रहे  25

 के  उत्पादन  एकक  से  प्राप्त  होने  वाले  परिणामों  का  मूल्यांकन  करने  के  बाद  ही  लिया

 जब  वे  यह  सूचित  कर  देंगे  कि  मेटकेम  सिलिकन  के  उत्पादन  संयंत्र  में  उत्पादन  स्थिर

 हो  गया  भौर  संयंत्र  नियमित  रूप  से  कायं॑  कर  रहा  तो  इसके  बाद  स्वदेश  में  विकसित

 प्रक्रियाशों  की  इस  दृष्टि  से  जांच  की  जाएगी  कि  वह  प्रक्रिया  तकनीकी  एवं  श्राथिक  दृष्टि  से

 हाये  है  या  नहीं  भौर  लागत  की  दृष्टि  से  सस्ती  है  या  उत्पादन  संयंत्र  में  तेयार  होने  वाले

 उत्पादों  का  इस  दृष्टि  से  भी  मूल्यांकन  किया  जाएगा  कि  वे  युक्तियों  वें

 कर्ताप्नों  को  स्वीकार्य  है  या  नहीं  ।  उत्पादन  संयंत्र  में  तेयार  होने  वाले  उत्पादों  का  युक्तियों  के

 बिनिर्माताओं  द्वारा  ग्राह्माता  की  दृष्टि  से  भी  मूल्यांकन  किया

 किराये  के  मबनों  में  भारतीय  दूतावास

 6005-  भ्रौ  बाला  साहेब  विसे  पाटिल  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशों  में  हमारे  भ्रनेक  दूतावास  भभी  तक  किराये  के  भवनों
 में  स्थित  हैं  ;

 यदि  तो  उनकी  संझ्यां  क्या  है  तथा  इस  काररा  प्रतिवर्ष  कितनी  राशि  विदेशों
 को  दी  जाती  है  ;  भौर

 (4)  (  इन  भवनों  को  खरीदने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  तथा  इस  प्रयोजन  के
 लिए  चासू  वर्ष  में  यदि  कोई  राशि  निर्धारित  की  गई  तो  वह  कितनी  है  ?

 विदेश  सल्त्रासय  में  राज्य  संत्रो  :  (  जी  हां  ।
 विदेश  स्थित  हमारे  मिशनों  के  लिए  जो  सम्पत्ति  किराए  पर  ली  हुई  है  उसकी

 संख्या  नीचे  लिखे  भनुसार  है  :--

 बांसरी  74

 मिशन/केन्द्र  प्रमुख  के  लिये  निवास  स्थान  65
 अन्य  निवास  स्थान  1322

 किराए  की  इन  हृपारतों  पर  हर  वर्ष  लगभग  16  करोड़  रूपए  किराए  के  रूप  में  देने  होते

 सरकार  विदेश  स्थित  भपने  मिशनों  के  लिए  उपयुक्त  जगह  खरीदने  बनाने  की  नीति
 पर  चल  रही  इस  उद्देश्य  के  लिए  मौजूदा  वित्तीय  वर्ष  में  25  करोड़  रुपए  की  राशि  प्राबंटित
 की  गईं

 सातदो  पंचचदोंव  योजना  में  बिजली  क्ष त्र  के  लिए  पंजाब  को  धनराशि

 6006.  भी  बलथर्न्तासह  रामूबालिया  :  गया  योजना  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
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 नन-न-पकन-नम  पकने न--ननननननानननानीननय  कि  निनियाननननिनाननननननननवनननननननन-पनन  नमन  ee

 क्‍या  यह  सच  है  कि  योजना  भ्रायोग  के  विभिन्‍न  दलों  ने  सातवीं  पंचबर्षीय  योखना
 में  बिजली  क्षेत्र  हेतु  पंजाब  के  लिए  2800  करोड़  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  क्या  यह  मी  सच  है  कि  सरकार  ने  यह  राशि  कम  कर  दी  प्रो
 *  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारणा  हैं  ?

 योजना  तथा  खाद्य  झौर  नागरिक  पृ्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पंला  )  ४

 नहीं  ।
 प्ौर  राज्य  भौर  पन्तर-क्षे  त्रकीय  प्राथमिकताशों  के  3285  करोड़  को

 समग्र  योजना  के  भ्राकार  को  ध्यान  में  रखते  कार्यकारी  दल  की  2416.88  करोह  को
 सिफारिशों  के  मुकाबले  सातवीं  योजना  के  लिए  राज्य  के  विद्युत  क्षंत्र  कें  वास्ते  1138  करोड़  ९.
 का  परिव्यय  भ्नुमोदित  किया  गया  है  ।

 परियोजनाझ्रं  के  कार्यान्वयन  सम्बन्धी  सम्चिति

 6007.  क्रो  बलवन्त  सिह  रामूबालिया  :

 झो  लक्ष्मण  सलिक  :

 क्या  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्री  बसु  की  भ्रध्यक्षता  में  हाल  ही  में  परियोजना  प्रबंध  संबंधी  राष्ट्रोय
 कार्यशाला  समिति  का  गठन  किया  गया

 यदि  तो  इसके  सदस्य  कौन-कौन  हैं  तथा  इसके  हृत्यों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  यह  समिति  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  होने  के  कारणों  की  भी
 जांच  भौर

 यदि  तो  इस  समिति  ने  प्रब  तक  किन-किन  परियोजनाप्रों  का  रिरीक्षण  किया
 तथा  उनकी  वर्तमान  स्थिति  कया  है  ?

 कार्य  क्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  गनो  खान  :

 कोई  पश्रौपचारिक  भादेश  जारी  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 नहीं  ।  समिति  प्रस्तावित  कार्यशाला  के  सुचारू  संचालन  के  लिए
 '

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 हरसोन-काकड़ोघाट  झोर  छोबटिया  बामस्यू  मोटर  सड़क  का  निर्माण

 6008.  भरी  हरीश  रावत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मन्त्रालय  को  वन  1980  के  उपबन्धों  के
 गंत  हरसोन-काकड़ीघाट  भौर  चौबटियां  बामस्यू  मोटर-सड़क  के  निर्माण  के  संबंध  में  भावश्यक
 स्वीकृति  हेतु  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  कया  प्रावश्यक  स्वीकंति  भब  तक  दे  दी  गयी  है  भौर  वदि  तो
 उसके  क्या  कारण

 क्‍या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उपयुक्त  मोटर  सड़कों  का  50  प्रतिशत
 निर्माण  कार्य  वन  1980  के  प्धिनियम  से  पूर्व  पूरा  हो  गया
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 वदि  तो  वया  भन  अधिनिवम  के  उपलक्ष्य  भी  ऐसी  सहक़ों  के  मिर्मषपु  पर  लागू
 भौर

 (©)  यदि  तो  यह  कहां  तक  उचिते  तथा  वर्क  संगत  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  जियासरंहमान

 नहीं  ।
 |

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 छोन  के  साथञ्र  व्खपार

 6009.  भो  हरदा  रावत  :  क्या  विशिज्ञ  मंत्री  यह  बल्लाने  को  कृष्रा  करने  कि  :

 क्‍या  चोन  के  साथ  अधिकारी  स्तर  पर  हुई  काकचीतत  में  थल  मार्ग  से  व्यावार  आत्रभ्थ

 करने  के  प्रस्ताव  पर  चर्चा  हुई

 यदि  तो  इस  संबंध  में  बातचीत  के  का  फिहाफ्रद

 कया  दोनों  देशों  की  सुविधा  के  लिए  उत्तर  त्रदेश  से  हीकर  जाभे  वाले  मार्गों  पर

 व्यापार  मंडी  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  चोन  की  अतिक्रिया  का  वता  लगा  और

 यदि  तो  चीन  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  भौर  थह  मंडी  कृब  तक  स्थापित

 किये  जाने  की  संभावना

 बिदेश  मंत्रालग्र  सें  राज्य  मंत्री  :  चोन  सरकारं  के  साथ
 1982  में  हुई  भ्रधिकारी  स्तर  की  बातचीत  के  तीसरे  तौरे  में  चोन  की  सरकार  ने  श्ारत  भौर  चीन
 के  स्वायन  क्षेत्र  तिब्बत  के  बीच  सीमावर्ती  व्यापार  को  पुनः  शुरू  करने  की  संभावना  से  संबद्ध
 मामला  उठाया  था  ।

 से  भारत  अरैेर  चीन  के  स्वयत्  क्षेत्र  तिवक्स  के  कीख  सम्राव््ी  ब्हापार  को

 शुरू  करने  के  बारे  में  भ्रभी  कोई  चिरणंय  नहीं  लिग्रा  गया  इस  भ्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा

 रश्हा

 उत्तर  प्रदेश  में  बीस  सुत्री  कार्यक्रम  क ेलिए  समितियाँ

 6010.  श्री  हुरोश  रावत  :  क्या  कार्यक्रम  कार्यानययन  अन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  दीस  सूंत्री  कार्यक्रम  को  कार्यान्त्रित  करने  के  लिए  छण्ड  श्र  प्रआ्न  स्तर  पर
 लोगों  के  प्रतिनिधियों  की  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  कार्ग्रान्वयन  समितियां  गठित  करने  का  विज्ञार

 यदि  हो  कया  उन्चर  प्रदेश  सहित  सभके  राज्यों  में  ऐसी  सम्रिस्िस्मां  महल  की  बई
 भोर

 ह  ह

 बंद्रि  सो  दम  सब्तियों  के  कह्यंक्रम  को  अकिक  श्रभावी  बक्नने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ?

 ह

 करस्य
 ँभ  कार्यान्थयन  मंत्री  यनी  खान  चोधरी  )  :  भौर  उत्तर

 प्रदेश  सहिस  शभी  राज्यों  में  जिला  धौंर  संड/तालुका  स्तर  पर  कार्यकम  के  लिए
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 न्क्‍्येम  भौर  प्रबोधन  समितियों  का  गठन  किया  जा  चुका  है  ।  गेर  सरकारों  व्यक्तियों  के  प्रतिनिधि

 भी  इन  समितियों  में  भाग  लेते  हैं  ।

 कोई  नया  कदम  उठाये  जाने  का  प्रस्ताव  नहीं

 रिसोट  सेंसिगਂ  उपग्रह  का  छोड़ा  जाना

 6011.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सेंसिंगਂ  उपग्रह  छोड़ने  के  प्रयास  किए  श्रौर

 यदि  तो  इस  संबन्ध  में  वया  विशिष्ट  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  श्र  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी  तथा
 भ्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवशाज  :

 श्रौर  नामक  प्रायोगिक  सुदूर  संवेदन  उपग्रहों  को  सोवियत  सच
 के  सहयोय  से  1979  और  1981  में  छोड़ा  गया  इन  दोनों  उपग्रहों  का  प्रयोग  भारत
 पर  निकट  झ्रवरक्‍्त  और  माइक्रोवेव  क्षेत्रों  में  प्रतिबिम्बकियां  प्राप्त  करने  के  लिए  किया
 गया  विभेदन  के  स्थुलतर  रूप  में  ]  की  कोटि  के  होने  के  कारण  इन  प्रतिबिम्यकियों
 का  उपयोग  हिम-गलन  बृहत्‌  जल  भ्रीर  भूविज्ञानीय  लक्षणों  और  समुद्री  सतह  के
 अध्ययनों  के  लिए  व्यापक  रूप  में  किया  गया  इसके  3  द्वारा  छोड़ा
 गया  रोहिशी-उपन्ह  प्रायोगिक  सुदूर  संवेदन  नीतभार  ले  गया  इन  उपग्रहों  से  प्राप्त  भ्ननुभव
 के  माध्यम  से  तथा  भ्रन्य  उपग्रहों  से  प्राप्त  प्रांकड़ों  के  उपधोग  से  लगभग  36  मीटर  और  75  मीटर

 बेहतर  विभेदन  वाली  प्रतिबिम्बकियां  फ्रप्त  करने  के  लिए  एक  श्रध॑-प्रचालनात्मक  स्टेट-प्रांफ-झर्ट
 भारतीय  सुदूर  संवेदन  उपग्रह  की  परिकल्पना  की  गई

 भारतीय  सुंदूरसंवेदन  उपग्रह  प्रणाली  भारतीय  संसाधनों  के  सर्वेक्षण  भौर
 प्रकध-की  आवश्यकताओं  पर  तथा  जल  मूमि  उपयोग  की
 इत्यादि  पर  बल  प्रदान  करने  की  श्रोर  भ्रभिमुख  है  ।  सुदूर  संवेदन  प्रौद्योगिकी  के  प्रभावी  उपयोग  के
 लिए  भारतोय  सुदूर  संवेदन  उपश्रह  के  विकास  का  तथा  सप्ट्रोय  प्राकृतिक
 संसाधन  प्रबन्ध  प्रणाली  की  स्थापना  का  कायं  प्रगति  में  इस
 खखंला  के  प्रथम  अधे-प्रचालनात्मक  अन्‍न्तरिक्षयान  का  प्रमोचन  विदेश  से  1987  मैं  किया  जायेगा  ।

 श्रणी  के  उपग्रहों  के  प्रमोचन  के  लिए  ध्र्‌वीय  उपग्रह  प्रमोचक  राकेट
 का  विकास  क्रिया  जा  की  प्रथम  विकासात्मक  उड़ान  के

 1989-90  में  किए  जामे  की  संमावना

 इलेक्ट्रां  निक्स  के  क्ष  त्र  में  मारत  तथा  सोवियत  संघ  के  बोच  झ्रापसी:सहग्रोग

 6012.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  सरकार  ने  इलेक्ट्रांनिक्स  तथा  कम्प्यूटरों  के  क्षेत्र  में  सोवियत्त  संघ  के  साथ

 आपसी  सहयोग  स्थतषित  किया

 यदि  तो  इस  संबन्ध  में  सोवियत  संघ  के  साथ  कितने  वर्षों  के  लिये  करार  किया
 गया  भौर
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 इलेक्ट्रांनिक्स  कम्प्यूटर  के  क्षेत्र  में  विकास  के  लिए  मारत-सोवियत  संघ  संबंधों
 को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिको  मन्‍्त्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको
 झौर  झ्न्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  :  कम्प्यूटर
 तथा  इलेक्ट्रांनिको  के  क्षेत्र  में.मारत  भोर  सोवियत  संघ  के  बीच  सहयोग  के  एक  निष्पादन  कार्यक्रम
 पर  हस्ताक्षर  किये

 सहयोग  का  यह  निष्पादन  कार्यक्रम  1986-90  की  पांच  वर्ष  की  श्रवधि  के  लिए  है  ।

 आ्राथिक  वेज्ञानिक  तथा  तकनीकी  सहयोग  पर  गठित  भारत  श्रौर  सोवियत  रूस  के
 प्रन्तर  सरकारी  संयुक्त  भायोग  के  दायरे  में  एक  कार्यदल  का  गठन  किया  गया  है  जो  कम्प्यूटर
 तथा  इलेक्ट्रांनिकी  के  क्षेत्र  में  इन  दोनों  देशों  के  बीच  श्रापसी  श्रौर  व्यापार  में  समन्वय

 स्थापित  करेगा  भ्रौर  उन्हें  बढ़ावा  इस  क्षेत्र  में  हुई  प्रगति  की  समीक्षा  करने  तथा  प्रापसी

 लाभकारी  सहयोग के  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  कार्यदल  की  समय-समय  पर  बंठक  होती

 1986-90  की  भ्वधि  के  लिए  सहयोग  के  कार्य  निष्पादन  के  कार्यक्रम  की  मुख्य-मुख्य  बातें

 विवररा  में  दी  गई  हैं  ।

 विवरण

 कम्प्यूटर  तथा  इलेक्ट्रानिकी  के  क्षेत्र
 में
 भारत  श्रौर  सोवियत  संघ  के  बोच  सहयोग  की

 कार्यरूप  में  परिणत  करने  के  कार्यक्रम  (1986-90)  को  मूुख्य-मुख्य  बातें

 कम्प्यूटर  के  क्षत्र  में  सहयोग

 कम्प्यूटरों  के  क्षेत्रों  में  हुए  द्विपक्षीय  सहयोग  के  दायरे  में  दोनों  पक्ष  निम्नलिखित  प्रमुख
 कलापों  के  विकास  को  बढ़ावा  देंगे  ।  .

 --  ग्रनुक्रम  के  कप्यूटरों  हाडंवेयर  तथा  साफ्टवेयर  पर  भ्राधारित

 कम्प्यूटरों  तथा  उनके  प्रगले  सोपान  के  कम्प्यूयरों  का  डिजाइन  तथा  भारत  को

 उत्की  आपूर्ति  ।

 --  विभिन्‍न  प्रयोज़नों  के लिए  उपान्त  उपस्कर  पेरीफरल  जिनमें
 वेयक्तिक  कम्प्यूटर  के  उपान्त  उपस्क्र  शामिल  का  विकास  विनिर्माण
 तथा  उनकी  सोवियत  संघ  को  आपूर्ति  ।

 --  सोवियत  रूस  द्वारा  उत्पादित  कम्प्यूटरों  पर  श्राघारित  विश्ञिष्ट  प्रनुप्रयोगों  की

 कम्प्यूटर  प्रणालियों  का  विकास  विनिर्माण  तथा  भारत  को  उनकी  शआरापूर्ति  जिसमें
 प्रथंभ्यवस्था  की  विभिन्‍न  शाखाझ्नों  में  ऐसे  श्रनुप्रयोगों  क ेलिए  माडलों  में  प्रयुक्त  .
 होने  वाले  विशिष्ट  साफ्टवेयर  शामिल  हैं  ।

 --  सोवियत  रूस  की  प्रणालियों  के  लिए  विशिष्ट  श्रनुप्रयोग  साफ्टवेयर  पैकेज  का
 विकास  तथा  भारत  से  सोवियत  संघ  को  श्रौर  सोवियत  संघ  से  भारत  को  उनकी

 प्रापू्ति  ।
 ः

 --  भारत  में  बनाई  जाने  वाली  भ्ौद्योगिक  परियो  में  कम्प्यूटरों  भौर  पंकीय
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 यंत्रीकरण  का  भागे  से  एकीकरण  प्रौद्योगिकी  संबंधी  वर्तमान  नीतियों  भौर  भ्रन्त्य

 प्रयोगकर्ताश्रों  और  इलेक्ट्रानिकीः  विभाग  द्वारा  निर्धारित  मानदण्डों  के  भनुसारं
 किया  जाएगा

 स्वचालित  प्रणालियों  के  लिए  कम्प्यूटर  पर  शभ्राघारित

 कम्प्यूटर  पर  श्राघारित  प्रबंध  तथा  साथ

 ही  विशिष्ट  कार्योन्मुख  प्रणालियों  की  सोवियत  संघ  को  श्रौर  सोवियत  संध  से
 भारत  को  उनको  आपूर्ति  ।

 दौनों  पक्ष  निम्नलिखित  को  बढ़ावा  देंगे  ।

 भारत  को  जिन  कम्प्यूटरों  की  आपूर्ति  की  जानी  है  उनके  अनुरक्षण  उनके
 लिए  श्रतिरिक्त  कल  पुर्जो  की  आ्रापूरति  करने  एवं  साफ्टवेयर  विषयक  सहायता
 उपलब्ध  कराने  के  लिए  मूल  संरचनात्मक  सुविधाओरों  का  निर्माश  श्रौर  सोवियत

 संघ  को  जिन  इलेक्ट्रानिकी  उपस्करों  की  झ्ापूर्ति  की  जानी  उनके  लिए  इन्हीं

 मूल  संरचानात्मक  सुबिधाओ्ओं  का  विनिर्माण  ।  भारतीय  पक्ष  से  इन  मूल  संरचनात्मक

 सुविधाश्रों  में  ऐसी  वस्तु  भी  शामिल  जिन्हें  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  द्वारा

 प्रमाणित  इकाइयों/पार्टियों  स ेखरीदा

 इलकट्रानिकी  के  क्षेत्र  में  सहयोग
 '
 इलेक्ट्रानिकी  के  क्षेत्र  में  द्विपक्षीय  सहयोग  के  दायरे  में  दोनों  पक्ष  निम्नलिखित

 दिशाओं  में  विकास  कार्य  को  बढ़ावा  ु
 भारतीय  पक्ष  द्वारा  विनिर्धारित  की  जाने  वाली  सूचियों  के  श्रनुसार  मारत  को

 संघटक-पुर्जों  तथा  ग्रन्य  इलेक्ट्रानिक  वस्तुओं  की  श्रापूर्ति  ।

 सोवियत  संघ  द्वारा  विनिर्धारित  की  जाने  इलेक्ड्रानिक  वस्तुश्रों  की  सोवियत

 संघ  को  आ्रापूर्ति  ।

 वैज्ञानिक  तकनीकी  सहयोग  तथा  प्रोद्योगिक  सहयोग

 कम्प्युटरों  तथा  इलेक्ट्रानिकी  के  क्षेत्र  में  वेज्ञानिक  तकनीकी  सहयोग  तथा

 झोझोगिक  सहयोग  निम्नलिख्त  प्रमुख  दिशाश्रों  में  विकसित  किया  दोनों

 पक्ष  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं  कि  घरेलू  तथा  व्यावसायिक  दोनों  प्रयोजनों  के  लिए

 वेयक्तिक  कम्प्युटरों  के  डिजाइन  एवं  उत्पादन  की  दिशा  में  प्रचार  करना  लाभदायक

 जिनमें  इस  रूप  से  शैक्षणिक  अनुप्रयोगों  के लिए  (  माध्यमिक  विद्यालयों

 मध्य  तथा  उच्च  स्तर  शौक्षिणक  संस्थानों  में  )  के  लिए  प्रयुक्त  होने  वाले

 वेयक्तिक  कम्प्यूटर  शामिल  इस  का  लक्ष्य  दोनों  देशों  की  भान्तिरिक

 मांग  के  कुछ  भर  श  पूरां  करने  के  झलावा  तृतीय  विश्व  कें  देझों  के  बाजारों  को
 उनकी  भ्रपूर्ति  करना  भा  है  ।

 |

 -  तृतीय  बिश्व  के  बेज्ञों  में  सहयोग

 दोनों  पक्ष  तृतीय  विंश्व  के  देशों  को  उद्यम/प्रापूति  के  लिए  सहयोग  को
 करना  उपयोगी  मानते  हैं  ।

 ५१
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 --  दोनों  पक्ष  तृतीय  विश्व  के  देशों  में  संयुक्त  परियोजनाश्रों  में  भाग  लेने  की  संभावना

 की  जांच  करेंगे  जिसमें  सोवियत  रूस  हार्डवेयर  तथा  भारतीय  हाडंवेयर  के

 प्राघार  पर  कम्प्यूटर  प्रणालियों  का  अ्रपने.अपने  देशों  के  बाजारों  में  संयुक्त
 कलाप  झारम्भ  करना  शामिल  है।साथ  ही  इन  हार्डवेयर  में  प्रयुक्त  होने  वाले
 विशिष्ट  प्रकार  के  सांपटवेयंर  के  क्षेत्र  में  भी  संयुक्त  रूप  से  कायें  किया  जाएगा  ।

 इसके  साथ  ही  ऊपर  उल्लिखिंत  हाडंबेयर  तथा  साफ्टवेयर  के  प्रतिष्ठापित
 उनका  भ्रनुरक्षण  करने  एवं  उनके  प्रचालन  में  श्रौर  हाडंवेयर  साफ्टवैयर

 इन्जीनियरी के  क्षेत्र  मे ंभारतीय  संगठनों  का  सक्रिय  सहयोग  लिया  जाएगा  ।

 --  दीौनों  पक्षों  के  संगठनों  के  संयुक्त  प्रयासों  से  तंयार  किए  गए  डिजाइन  झ्ौर  उनके
 द्वारा  विनिमित  इलेक्ट्रानिक  उत्पादों  को  तृतीय  विश्व  के  देशों  के  बाजारों  में

 प्रस्तुत  करने  की  संभावना  की  जांच  भी  दोनों  पक्ष  मिलकर  करेंगे  |

 घरेलू  रसोई  के  उपकरणों  से  सुघार

 6013.  आोसतो  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महिलाझों  को  घर  में  एड़ी  मेहनत  से  मुक्ति  दिलाने  के  लिए  उपकरणों  का
 झाविष्कार  करने  का  कोई  कायंत्रम

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 क्‍यों  सरकार  का  विचार  झाटा  लकड़ी  जलाने  की  भर  गीढठी  भथवा  मिट्टी
 के  तेल  से  जलने  वाले  भ्रच्छे  इत्यादि  बनाने  वाले  व्यक्तियों  को  प्रींत्साहन  देने  का

 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  सहासागर  विकास  परमाणु
 झोर  प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मत्री  शिवराज  :  शभ्रोर  जी  हां  ।
 विज्ञान  भ्रौर  प्रौद्योगिकी  विभाग  के  लिए  विज्ञांन  श्रौर  प्रौद्योगिकीਂ  शीष॑  से  एक
 सहायतानुदान  को  कार्यान्वित  कर  रहा  है।इस  स्कीम  के  श्ननुसंघान  और
 प्रदर्शनों  भौर  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  सूचना  का  प्रचार  भ्रादि  संधंधी  परियोजनाभों  को  उन  क्षेत्रों  में
 प्रखयोजित  किया  जा  रहा  है  जो  महिलाओं  को  कामकाजी  नीरसता  में  कमी  उन्हें  श्राय
 बढ़ाते  के  म्रवसर  उपलब्ध  कराने  तथा  उनके  स्वास्थ्य  ध्ौर  पर्यावरणीय  परिस्थितियों  में  सघार
 में  सहायता  प्रदान

 ह  हु

 विभिस्म  प्रकार  के  ईघन  भौर  खाना  पकाने  की  प्रणालियों  के  विकास  झौरे  उन्हें  शुरू
 कुंझों  से  पांनों  निकलने  में  महिलाशों  की  नौरसता  में  क॑मो  लाने  के  लिए  युक्तियों  तथा

 शोक  गंत  भादि  के  माध्यम  से  जल  निकासी  में  सुधार  के  कार्यों  को  शुरू  किया  गया
 साक्षरण  तेल  निकालमे  तथा  भूसी  से  तेल  निकालने  वाली  युक्‍तियों  कों  भी  विकसित  किया ह

 _  झाटा
 गू  घने

 वाली  मशीन  श्रादि  का  निर्माण  भौर  विंकास  करने  के  लिए  वैज्ञानिक
 बानों  भ्रथवा  स्वयंसेवी  भ्भिकरणों  में  कार्य  कर  रहें  व्कक्तियों  कों  प्रोत्साहित  किया  जाता

 उपयुक्त  बंजानिक  तत्वों  के  खाथ  इन  परियोजना  प्रस्तावों  के  लिए  वित्तीष  संहाथता  अंप्त  करने  के

 सं
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 लिए  विज्ञान  भौर  प्रौद्योगिकी  विभाग  की  सामान्य  प्रक्रिया  के  घीन  इनका  सुल्यांकन  किया
 जाता

 बिदेल  मंत्री  को  थाईलब्ड  घात्रा

 6014.  भ्री  कमल  नाथ  :  क्या  विदश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन्होंने  के  मध्य  में  थाईलेण्ड  की  यात्रा  की

 यदि  तो  उनको  द्विपक्षीग्र  वार्ता  के  क्या  परिशाम  निकल  भरें

 क्यों  वार्ता  के  दौरान  थाईलेण्ड  को  भारत  के  निर्यात  श्रौर  उस  देश  को  भारतीय
 परयंटकों  के  बारे  में  भी  बातचीत  की  गई  थी  ।

 विदेश  मंत्रोलय  में  रॉज्य  मंत्री  :  भौरं  हां  ।
 विदेश  मंत्री  13  मा  19:6  को  थाईलेण्ड  की  राजकीय  यात्रा  परे  गंए  मेहामहिम  नरेश

 से  मुलाकात  करने  के  अतिरिक्त  बे  थाईलंण्ड  के  प्रधान॑  मंत्री  से  भो  मिले  भोर
 क्षेत्रीय  भ्ौर  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मसलों  पर  उप  प्रधान  मंत्री  श्रौर  विदेश  मंत्री  के  साथ  विचार-विमर्श

 किया  ।  इन  व्यापक  विचार-विमर्शों  स ेआ्रापसी  समऋ-बुझ  को  संवर्धित  करने  श्रौर  दोनों  देझ्षों  के
 बीच  द्विपक्षीय  संबंधों  को  बढ़ाने  में  सहायता  मिली

 ह  जी  हां  ।  दोनों  पक्षों  ने  द्विपक्षीय  व्यापार  का  समूचा  स्तर  बढ़ाने  की  इच्छा  व्यक्त
 की  ।  ईंस  बात॑चींत  के  दौरान  पर्यटन  में  विशेष  रूप  सें  तीसरे  देशी  से  यातायात  को
 संवधित  करने  का  भी  जिक्र  कियो

 सोमावर्तों  क्षेत्रों  का विकास

 6015.  थ्रो  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :  ह
 क्‍या  यह  सच  है  कि  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  लोगों  सेना  झौर  सीमा  सुरक्षा  बेल  का

 मनोबल  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  सींमावर्ती  क्षेत्रों  के विकास  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 200  करोए  रुपए  की  व्यवस्था  की

 यदि  तो  देश  के  विभिन्‍न  सोमावर्ती  राज्यों  में  उक्त  धनराशि  को  किन  कार्यों
 पर  व्यय  किया  और

 ह

 इन  सीमांवर्ती  राज्यों  में  प्रत्येक्ष  के  लिए  मद-वार  कितनी  धनराशि  प्ोवंटित
 की  गई  है  ?

 झांतरिक  सुरक्षा  विमाम  में  राज्य  मंत्रौ  ग्ररूण  :  जी  श्ीभान्‌  ।

 सातवी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रन्तगंत  सीमावतीं  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए  एक  नया  कार्यक्रम  हाथ
 में  लेने  का  प्रस्ताव  योजना  में  संवेदनशील  सीमावर्ती  क्षेत्रों  के  सन्‍्तुलित  विकास  को  शुरू  करने
 के  लिए  कार्यक्रमों  को  प्रारम्भ  करने  के  लिए  200  करोड़  रुपए  कीं  राशि  की  ग्यंवस्था  कौ  हैं  ।

 तथा  प्रस्तीवित  कार्यक्रेंम  का  ढांचों  तथा  शुंकै  की  जाने  वाली
 क  ढ्यौरे  तैथार  किये  भी  रहे  हैं  ।

 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिको  में  झ्नुसंघान  संबंधों  रहस्यों  की  तस्करी

 6016.  भामस  :  क्‍या  प्रथान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 __  >>  EE क्‍या
 क्‍या  विज्ञान  श्ौर  प्रौद्योगिकी  में  प्नुसंघान  रहस्यों  को

 सरकार  की  अनुमति  के

 बिना  विदेश  ले  जाया  जाता  भ्ौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  निवारक  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  इलेक्ट्रानिको
 झौर  प्नन्तरिक्ष  विभागों  म॒  राज्य  मंत्रो  शिवराज  :  प्रमुख  वेज्ञानिक

 एजेन्सियों  यथा  परमाणु  भ्रन्तरिक्ष  विभाग  आदि  से
 |

 उपलब्ध  सूचना  के  भ्नुसार  सरकार  के  ध्यान  में  ऐसा  कोई  भी  उदाहरण  नहीं  लाया  गया  है  कि

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  रहस्यों  को  विदेश  में  ले  जाया  गया

 जहां  कहीं  भी  झ्रावश्यक  होता  गुप्त  प्रकृति  के  भ्रनुसंघान  परिणामों  की  सुरक्षा
 की  सावधानी  बरती  जा  रही

 कालोकट  झौर  कोचीन  पासपोर्ट  कार्यालयों  द्वारा  भ्रजित  राजस्व  श्रौर  खर्च  को  गई  घनराशि

 6017.  थ्रो  मल्लापल्लो  रामचन्द्रन  :  क्या  विदेश्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कालीकट  भौर  कोचीन  पासपोर्ट  कार्यालयों  द्वारा  वर्ष  1985  के  दौरान  पभ्रलग-भ्रलग  कितना

 राजस्व  भ्जित  किया  गया  और  कितनी  घनराशि  खर्च  की  गई  ।

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  :  1985  के  संगठन  पअ्रांकड़े  नीचे

 दिए  गए  हैं  :--

 भ्रजित  राजस्व  ह  खर्चे

 ह  रूपए

 कालीकट  40,71,972.50  11,29,656.00
 कोचीन  62,74,585.26  24.80,723.46

 केरल  झौर  कर्नाटक  के  बोध  सोमा  वियाद

 6018.  भरी  मुल्लापल्लो  रामचन्द्रन  :  क्या  ग॒ह  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्‍या  केरल  भोौर  कर्नाटक  के  मंत्रियों  द्वारा  केरल  भर  कर्नाटक  के  बीच  सीमा  विवाद
 के  बारे  में  समय  समय  पर  दिए  गये  वक्‍तव्यों  को  केन्द्रीय  सरकार  की  जानकारी  में  लाया  गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  रुख  भ्रपनाया

 क्या  इस  मामले  में  केरल  राज्य  के  पक्ष  की  सुनवाई  की  गई  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संच्चोर  मंत्रालय  के  तथा  गृह  मंत्रालय  सें,राज्य  मंत्रो  राम  निवास
 भारत  सरकार  को  इस  सीमा  विवाद  से  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  रुख  की  पहले  ही

 जानकारी

 यह  विवाद  दोनों  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  हादिक  सहयोग  द्वारा  ही  हल  किया
 जा  सकता  है  झौर  इसके  लिये  केन्द्र  सरकार  को  उन्हें  पूर्ण  सहायता  देने  में  हुं
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 केरल  में  वक्ष  काटने  के  लिए  छूट
 6019.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचनखन  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  केरल  राज्य  को  वन  1980  से  छूट  दी  है
 जिसके  श्रन्तगंत  वे  गर  वन  प्रयोजनों  हेतु  वनों  को  काट  सकते

 यदि  तो  इस  प्रकार  कितनी  छूटें  दी  गई  हैं  भ्रौर  इस  प्रकार  कितने  क्षेत्र  से वन
 काटे  गये  भौर

 इस  भ्रधिनियम  के  भ्नन्तगंत  ऐसी  छूट  देने  से  पूर्व  सभो  निर्धारित  नियमों  का
 पालन  किया  गया  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ,  पर्यावरण  झौर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :
 वि

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 उड़ीसा  में  रिमोट  सेविंग  एप्लोकेशन  सेंटर  के  लिए  सहायता

 6020.  थभ्री  ग्रनादि  चरण  दास  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  रिमोट  सेसिंग  एप्लीकेशन  सेंटर  के  लिए
 एक  कम्प्यूटर  के  लिये  घन  दे  रहा

 क्या  उड़ीसा  से  ऐसे  केन्द्र  के  लिये  कोई  भ्रनुरोध  प्राप्त  हुआ  गौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  उस  पंर  क्‍या  कायंवाही  की  गई

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासाग़र  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी  भौर

 प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  :  नहीं  ।

 )  जी

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  द्वारा  यह  निर्शाय  लिया  गया  था  कि  प्रयोक्‍ता  अभिकरणों  के

 लिए  यह  श्रौर  बेहतर  होगा  कि  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  की  बजाए  वे  स्वयं  ही  सुदूर  संवेदन  प्रनुप्रयोग
 केन्द्रों  के  लिये  धनराशि  उपलब्ध  क्योंकि  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  के  पास  इस  क्षेत्र  में  कोई

 अनुमोदित  योजनागत  परियोजनायें  नहीं  ।

 विदेक्षों  में  सांस्कृतिक  केन्द्रों  को  स्थापना

 6021.  भ्रीमतीं  माधुरी  सिह  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क्ंपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरकार  का  विवार  विदेशों  में  जहां  भी  श्र/वश्यक  सांस्कृतिक  केन्द्र  स्थापित
 करने  का  .

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 विदेश  मंत्र/लय  में  राज्य  मंत्री  श्री  नारायणन  :

 इस  समय  सूवा  पारामारिनो  झौर  जाजंटाउन  में

 हमारे  सांस्कृतिक  केन्द्र  बौनन  संधीय  में  एक  कल्चरल  विन्डो  भी  हाल  ही  में
 खोली  गई  है  |  कुछ  भन्‍्य  देशों  में  सांस्कृतिक  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन
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 भध्य  प्रदेश  में  शक्रसुणित  जाशिमों  के  डत्माय-केजलिए  योजनायें

 6022.  कुमारो  पुष्या  देवी  :  क्या  कल्पाण  सन्‍त्रो  यह  बंताने  को  कृपा  करेंगे

 मध्य  भ्रदेश  में  श्रनुसूक्तित  जातियों  के  उत्थान  के  लिए  इस  समय  कौन-कौन
 नायें  चलाई  जा  रही

 (@)  इन  योजनाह्नों के  भन्तर्गंल  भ्रनुसूच्ित  जातियों  के  कितने  पर्चिरर  लाभान्वित  हुये

 मंध्य  प्रदेश  में  सालवीं  योजना  श्रवधि  में  भ्रनुमुचित  जातियों  को  विभिन्न  प्रकार  के

 लाम  पहुँचाने  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  श्र

 इसके  लिये  कितनी  घनराशि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 कल्याण  संत्रालय  सें  उप  मंत्रों  गिरिधर  :  मध्य  प्रदेश  में  कार्यान्बित

 की  जा  रही  विशेष  संघटक  योजना  जो  अनुसूचित  जातियों  के  उत्थान  योजनायें

 हैं  निम्नलिखित  तीन  रुषष्ट  क्यों  में  अ्रत्ती

 (1)  सरिवासेन्मुश्ी-आ्रथिक्‌  क्किवस  की  योजवायें  ।

 (2)  भ्रनुसूत्रित  जाति  बस्तियों  के  सुधार  जैसी  क्षेत्र  विकास  योजनायें  ।

 (3)  मानव  संसाधन  विकास  योजनायें  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  शेजी  गई  सूचला  के  अनुसार  छूटी  पंचवर्षीय  ढोज़का  के  दोरान

 परिका  सेन्युक्ष  यो जमाझें  में  7,23,009  प्रनुसूत्चित  जाति  फ्स्विर  मिल  किए  गए

 रथ  (3)  सातवीं  पंचकर्कीय  योजना  के  दौरान  10,27,000  पश्रनुस्नूच्तत  जाति
 वारों  को  प्राथिक  सहायता  देने  का  अस्थाई  लक्ष्य  इस  लक्ष्य  में  7,23,090  पुराने  परिव्वार
 शामिल  हैं  जिनको  पूरक  सहायता  श्रौर  प्रोत्साहन  सम्बन्धी  मदद  की  आवश्यकता  है  ।  सातवीं

 ग्रोजना  भ्रव्चि  के  लिए  राज्य  की  विशेष  संघटक  योजना  के  लिये  भ्रस्थाई  ग्रावंटन  414  करोड़  96
 लाख  रुपये  यह  ग्ननेक  केन्द्रीय  सहायताग्रों  से  प्राप्त  धन  राशि  के  अ्रतिरिक्त  है  ।

 केरल  में  केस  दास  प्रापेजित  परियोजन्चरय्ये

 6023.  भ्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्या  कार्य  क्रप्त  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  को  कृषा
 करंगे  कि  :

 इस  समय  केरल  में  केन्द्रीय  सरकार  श्वथवा  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  परिबोजनाप्नों  का
 कोर  जड़ा

 ह

 इन  परियोजनाश्रों  के  लिये  किये  गये  राशि  उनकी  उपलब्धियों  भ्रौर  लक्षव
 का  ब्योरा  क्‍या

 क्‍यां  सरंक्प्रर  को  परि्थिेजात्राक्रों  के  में  किलम्ध  होने  के  बारे  में  रिपोर्ट  -
 .  मिली  :  भौर

 ;

 (८)  सरकार  ने  स्पोर्टों  पर  क्‍या  कार्य  वाही-की

 कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रों  गनो  खान  चोधरो  :  से  (a1)  केन्द्र  सरकार
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 भर  केन्द्रीय  प्रायोजित  परियोजनाओं  के  लिए  उपलब्धि  और  लक्ष्यों  संबंधी  भांकड़ों  का
 फंसला  नहीं  किया  जाता  श्रीर  इनका  ब्यौरा  राज्यवार  आ्राधार  पर  नहीं  रखा  जाता  इस  बात
 को  ध्यान  में  रखते  इस  प्रइन  के  सम्बन्ध  में  संक्षिप्त  सूचना  दे  पाना  संभव  नहीं  होगा  ।

 एन्टारटिका  संघि  पर  हस्ताक्षर  करने  के  लिए  सलाहकार

 6024.  श्री  सेयद  शाहबुद्दीन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  देशों  के  नाम  क्‍या  हैं  जो  एन्टारटिक्रा  संधि  पर  हस्ताक्षर  करने  के  लिए
 कार  पार्टियां

 ऐसी  सलाहकार  पार्टियों  के  श्रधिकार  श्रौर  क्तंव्य  क्या

 क्या  भौर  अप्रिक  देशों  को  एन्‍्टारटिका  संघ्रि  की  पार्टी  बनाने  की  दृष्टि  से  इस-संघि
 में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  किसी  देश  ने  एन्‍्टारटिका  में  किसी  प्रकांर  का  खनन  काये  श्रारम्भ  क्रिधा
 झौर

 (=)  यदि  तो  क्या  ऐसे  कार्य  विचाराधीन  है  श्रौर  यदि  तो  क्या  भारत  को  ऐसे
 कार्यों  में  भाग  लेने  का  भ्रधिकार  होगा  ?

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिको  और
 झन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  :  भ्रकाटंटिक  संधि  पर
 क्षर  करने  वाली  सलाहकार  पार्टियां  हैं  ;  भ्रास्ट्रे
 जमंनी  संघीय  चोन  जन

 दक्षिण  सोवियत  अमेरिका  ।  ह

 सलाहकार  पार्टियों  के  भ्रघिकार  श्रीर  कतंष्य  हैं---सलाहकार  पाशथियों  की  बेठकों  में
 मतंक्य  के  भ्राधाऋ  परं  श्रन्टौकंटिका  से  सम्बन्धित  सभी  मामलों  पर  निर्णाय  गैर  सलाहकार
 पार्थ्यों  को  प्र  क्षक  के  रूप  में  माग  लेने  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 संधि  के  वर्तमान  अनुच्छेदों  के  श्रन्तगंत  भ्रौर  देशों  को  श्र  टार्कटिक  संबि  में  सम्मिलित
 करंने  के  लिये  संधि  में  संशोधन  करने  की  ग्रावश्यक्ता  नहीं  इस  संधि  में  व ेसमी  देश  सदस्य
 बन  सकते  हैं  जो  संयुक्त  राष्ट्र  के  सदस्य  हैं  ।

 ॥

 जो  श्रीमान  ।

 इस  समय  अन्दाकंटिका  के  लिए  खनिज  संसाधन  शासन  प्रणाली  की  स्थापना  के
 लिए  संघि-वार्ता  चल  रही  भारत  इन  संधि  वार्ताओं  में  बहुत  सक्रिय  रूप  से  भाग  ले  .  रहा है  ।

 श्रान्म्र  प्रदेश  ओर  पश्चिम  बंगाल  के  कुछ  स्वयंसेवी  संमठनों  को  विदेशों  से  प्राप्त  हुई  धनराशि

 6025.  भ्री  सोमनाथ  चटर्जों  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निम्नलिखित  संगठनों  को  विदेशी  भ्रभ्िदाय  अधिनियम  के
 गंत  घन  श्राप्त  हुभा

 )  रुरल  डेवलपमेंट  एडवायजरी  श्रान्प्र  +
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 यंग  इन्डिया  जिला

 रुरल  डेवलपमेंट  फ्रारग्राम  पश्चिम  भौर

 यदि  तो  वर्ष  1980-81,  1981-82  श्रौर  1982-83  में  प्रत्येक  संगठन  को

 कितनी  राश्षि  प्राप्त  हुई  ?

 प्रांतरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  संत्रो  झरुण  जी
 श्रीमान्‌  ।

 एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 कुछ  स्वयं  सेवी  संगठनों  द्वारा  वर्ष  1980-81,  1981-82.  तथा  1982-83  के  दौरान
 विदेशी  धन  राशि  की  प्राप्ति  भौर  नामों  की  सूची  ।

 घन  प्राप्त

 संगठन  का  नाम  1980  1981  1982  1983

 :
 1.  दरल  डेवलपमेंट

 .
 17,34,418.40  45,81,649.00  18,31,961.00  28,01,304.99

 एडवायजरी
 तारनाका

 भ्रान्ध्र  प्रदेश
 2.  यंग  इन्डिया  8,32,439.76  16,69,279.15  6,55,256.53  15.63,924.69

 पेनुमकोंडा
 हु

 आन्ध्र  प्रदेश  ।

 .  रूरल  डेवलपमेंट  41,445,45  1,49,230.00  3,01,400.00  3,40,900.00

 पश्चिम  बंगाल

 ही

 लिटिल  झ्न्डसान  के  प्रधिकारियों  को  समस्‍यायें

 6026.  क्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  लिटिल  अन्डमान  के  झादिवासियों  को  प्रावंटित  की  गई  कृषि

 भूमि  धान  की  खेती  के  योग्य  नहीं  है  भौर  वहां  कोई  सिंचाई  सुविधायें  और  पीने  पानी  उपलब्ध

 नहीं
 क्‍या  सरकार  का  विचार  लिटिल  भ्न्डमान  में  वसे  व्यक्तियों  की  समस्याओ्रों  की  जांच

 कर  रहा
 ह

 रामाकृष्णपुर  में  जल  सप्लाई  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  , ह

 लिटिल  भन्‍्डमान  में  बसे  कार-निकोबार  के  झ्रादिवासियों  को  1000  एकड़  भूमि  देने
 का  प्लाध्वासन  दिया  गया  था  भौर  उन्हें  केवल  500  एकड़  भूमि  भ्रावंटित  की  गई  भौर  ये  परिवार

 बहुत  कठिनाई  में
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 क्‍या  सरकार  उन्हें  500  एकड़  भूमि  झ्ौर  ब्लावंटित  करने  पर  घिचार  भौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  से
 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  भ्रौर  समा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कानपुर  में  सफाई  के  लिए  फलश  बोने  )  सिस्टम

 6027  बेंकटेश  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  कानपुर  में  सप्लाई  के  लिये  फलश
 सिस्टम  के  बारे  में  18  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4497  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  कानपुर  में  सफाई  के  लिये  फलश  सिस्टम  के  लिए  निविदायें
 स्वीकार  करने  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया  है

 क्या  यह  सच  है  कि  बोड्ड  ने  वहां  के  निवासियों  को  इस  प्रकार  की  न्यूनतम
 धाय  प्रदान  करने  के  लिए  इस  लम्बे  समय  तक  कोई  कंदम  नहीं

 जलपूर्ति  को  मात्रा  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  _

 नेपियर  रोड/शान्ति  नगर  के  निवासियों  द्वारा  की  सीवर  लाइन  से  लिये
 गये  सेनीट री  कनेक्‍्शनों  को  नियमित  करने  और  उनका  रख-रखाव  करने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही
 की  गई  ु

 ,  रक्षा  श्नुसंघान  शोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  नहीं  ।

 भौर  चूक्ति  जलपूर्ति  बढ़ाने  श्रौर  फलश  सीवर  व्यवस्था  का  विस्तार  करने  के

 1.07  करोड़  रुपए  की  एक  एक्रीकृत  योजना  विचाराधीन है  छावनी  बोर्ड  ने  इस  संबंध

 में  कोई  भ्रन्तरिम  उपाय  नहीं  किया  है  ।

 इस  क्षेत्र  की  सीवर  लाइन  बोड  के  भ्रन्तगंत  नहीं  ह ैइसलिए  बोडं  द्वारा  इन  कनंक्‍्शनों

 को  नियमित  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जम्मू  और  काइसमोर  में  दंगों  का  जायजा  लेने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  भेजे  गये  दल  के  निष्कर्ष

 6028  भरी  झ्सर  सिंह  राठवा  :  कया  गृह  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  के  दंगों  के  दौरान  हुए  जान  माल  की  क्षति  का  जायजा  लेने  के  लिए  केन्द्र
 द्वारा  जम्मू  ग्लोर  कश्मीर  में  कोई  दल  भेजा  गया

 यदि  तो  उस  दल  के  निष्कं  क्या

 क्‍या  सरकार  ने  उन  व्यक्तियों  को  जिनकी  सम्पत्ति  को  नुक्सान  पहुंचा  है  दावे  प्रस्तुत
 करने  को  कहा  है

 यदि  तो  उनके  द्वारा  अब  कितनी  राशि  के  दावे  प्रस्तुत  किए  गए  भ्ौर

 (5)  उनकी  क्षतिपूर्ति  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
 ह

 आंतरिक  सुरक्षा  विश्याग  में  राज्य  सन्‍त्री  भ्रर्ण  :  जी
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 प्रइनਂ  ही  नहीं  उठता  ।

 से  यह  राज्य  सरकार  का  मामला

 भूकस्पों  से  प्रभावित  स्थान

 6029.  श्रो  श्लीबल्लभ  पाणिग्रही  ५  क्या  प्रंघान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्‍या  1986  के  दौरान  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  भूकम्प  भ्राये

 भ्रोर

 यदि  तो  भूऊम्पों  स ेकौन-कौन  से  स्थान  प्रभावित  हुये  ?

 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परस्मण  ऊर्जा  इलेक्ट्ररनिकोी  करेर

 भ्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  :  जी  हां  ।

 जनवरी  भौर  फरवरी  1986  में  आये  भूकम्प  द्वारा  प्रभावित  स्थानों  को  नोचे  दर्शाया
 गया  है  :---

 क्रम  स्थेन  तिथि

 प्रण्डमान  द्वीप  क्षेत्र  मु  8-1-86

 2...  दाजिलिंग  के  निकट  14-1-86

 अफगानिस्तान-यू  .  4.
 सीमा  के  अनुसार  इसे  कश्मीर  में

 महसूस  किया  गया  था  ।)

 4.  जिला  उड़ीसा  5.
 के  भ्रनुसार  इसे  तलचर  तथा  भप्रन्य  निकंटवर्ती

 स्थानों  में  महसूस  किया  गया

 6...  निकोबार  द्वीप  क्षेत्र  8-2-86

 6...  मिजोरम  के  अनुसार  इसे  शिलांग  8-2-86
 और  प्रगरतल्ल+  में  महसूस  किया  गया

 7,  जिला  बलसाढ़  गुजरात  के  प्रनुसार  इसे  बलसाढ़  16-2-86  तथा
 में  महसूस  किया  गया  18-2-86

 8,  भारत-बगला  देश  सीमा  के  भ्रनुसार  इसे  19-2-86
 शिलांग  में  महसूस  किया  गया

 9.  प्रन्डेमान  द्वीप  क्षेत्र  ह
 23-2-86  '

 ह  मध्य  प्रदेश  में  भाश्रम  स्कूल
 6030.  श्री  दिलोप  सिह  भूरिया  :  क्‍या  कल्याण  मन्त्री  यह  बतमने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 )  मध्य  प्रदेश  में  श्रनुसूचित  जाति  बहुल  क्षेत्रों  में  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  में
 साक्षरता  की  प्रतिशतता  राष्ट्रीय  प्रतिशतता  के  बराबर  लाने  की  से  वहां  लड़कों  तथा  लड़कियों
 के  लिए  झौर  भ्रधिक्  भाश्रम  खोलने  का  प्रस्ताव

 सरकार  वहां  लड़कों  और  लड़कियों  के  लिए  भ्रश्रमਂ  खेलने  के  ऋच
 भी  राज्यों  को  पूरी  सहायता  नहीं  दे  रही  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  अनुसूचित  जातियों  लड़कों  ग्रौर  लड़कियों
 के  लिए  आश्रम  खोलने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  शतप्रतिशत  राशि  देने  का  बजट  में  प्रावधान
 करने  का  है  ?

 ॥  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिघर  :  श्रनुसूचित  जातियों  के

 लिए  भ्राश्रम  स्कूलों  को  स्थाफ्ति  करने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  श्रथवा  केन्द्रोय  क्षेत्र  को
 कोई  योजना  नहीं  है  ।

 श्रौर  श्राश्रम  स्कूल  योजना  राज्य  क्षेत्र  में  होते

 जी

 इसके  लिए
 बजट  सबंधी  झावश्यकताञरों  की  पूर्ति  राज्य  सरकारों  के  सनसाधनों  से  की  हे

 े
 सेना  के  लिए  फोल्ड  उपकरण

 6031,  श्री  प्रकाश  पाटिल  :  म्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  यह  सच  है  कि  हमारे  पड़ौसी  देश  के  अ्रनिष्चित  और  विरोधी  रवैये  को  ध्यान

 में  रखते  हुये  भारतीय  पंदल.सेना  को  मशीनों  से  सज्जित  करने  का  महत्व  अत्पाधिक  बढ़
 मेडक  में  का  निर्माण  करने  के  काय  में  क्या  प्रगति  हुई

 क्‍या  सरकार  सेना  के  आराधुनिकतम  फील्ड  उपकरणों  से  सज्जित  करने  पर  विचार

 करेगी  क्‍योंकि  इस  क्षेत्र  में  अन्य  देशों  में  काफी  प्रति  हो  चुकी  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबधी  विस्तृत  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  भ्रनुसंघान  शोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  भ्रूण  :  भौर

 पैंदल  सेना  की  यूनिटों  में  मशीनीकरणा  लाने  श्लौर  उपकरणों  का  भ्राधुनिकीकरण  करने  का

 काम  भ्रनेक  बाक्लों  बर  निर्मर  करता  है  जिनमें  इस  क्षत्र  में  संभावित  खतरों  एवं  प्रौद्योगिकी  में

 क्किास  शामिल  इन  पर  बराबर  नजर  रखी  जाती  है  और  पूर्ण  रक्ष्प्र  तैयारी  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  उचित  कदम  उठाए  जीते

 मेडक  में  पंदल  सेना  के  लिए  योधी  वाहनों  के  उत्पादन  को  परिब्रोजना  संतोषजनक
 रूप  से  चल  रही  है  श्रोर  वह  सोवियत  सहयोगकर्त्ताओ्रों  के  परामश  से  तेयार  की  गई  उत्पादन  प्रनु
 सूची  के  भ्रनुसार  चल  रही  है  ।

 अकलयों  थोजना  के  दो  राम  इल्ेक्ट्रालिक  ब्रियोजयाए
 6032.  ओश्वर्ती  जबम्तों  पटयायक  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बढ़ाने  की  कृष  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विक्षर  सातवीं  पंचचर्षीथ  योजना  अ्रकधि  के  दोरान  बेश  में  कुछ
 नई  इलेक्ट्रानिक  परियोजनायें  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  ऐसी  कितनी  परियोजानाए  स्फाफ्ति  करने  का  विक्षार  है  ;

 )  उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  ;  जहां  पर  यह  परियोजक्ये  स्थापिलद्च  करने  कया  विचार

 ’
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 प्रत्येक  परियोजना  की  भ्रनुमानित  लागत  कया  भ्रौर

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  एवं  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  उर्जा  इलेक्ट्रातिको  और

 झन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  से  इलेक्ट्रानिकी
 विभाग  के  पास  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  श्रवधि  के  दौरान  नई  विनिर्माणकारी  परियोजनाभों  की

 स्थापना  करने  का  कोई  स्वीकृत  प्रस्ताव  नहीं  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  भ्रवधि  के

 दौरान  चालू  की  जाने  वाली  निम्नलिखित  योजनाएं  योजना  श्ायोग  द्वारा  भ्रनुमोदित  की  गई  हैं  :

 1.  इलेक्टानिकी  संघटक-पुर्जा  विकास  कोष  ।

 भ्नुसंघान  तथा  विकास  केन्द्र  श्रौर  विद्यूत  सेमीकण्डक्टर  युक्तियों  का  उत्पादन  ।

 3.  टेलोमेटिक्स  संवर्धन  तथा  विकास  कार्यक्रम  ।

 4.  पांचवें  सोपान  के  सुपर  लघु  कम्प्यूटर  विषयक  डिजाइन  कायेंक्रम  ।

 5,
 BEY

 3
 नेटवर्किंग  में  उन्नत  प्रौद्योगिकी  कार्यक्रम  ।

 6.
 !

 सामग्री  संवर्धन  कार्य  क्रम  ।

 इलेक्ट्रानिकी  परियोजनाश्रों  स्थापना  करने  के  लिए  श्रन्य  विभागों  की  योजना  से
 सम्बन्धित  जानकारी  एकत्रित  करके  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दी

 सामाजिक  वानिको  सम्वन्धो  वाधिक  योजना  ,
 6033.  क्री  भट्टभ  श्रीराम  मूर्ति  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  सामाजिक  वानिकी  संबंधी  वाषिक  योजना  पर  राज्यों
 प्रौर  केन्द्रीय  सरकार  के  भ्रश  के  रूप  में  कुल  450  करोड़  रुपये  खर्च  होने  की  संभावना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  झौर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  तथा
 ऐसी  भाशा  की  जातो  है  कि  वर्ष  1286-87  के  दौरान  सामाजिक  वानिकी  के  लिए  450

 करोड़  की  धनराशि  उपलब्ध  इसके  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  हैं

 निधि  के  स्रोत  करोड़  रुपयों  में

 केन्द्रीय  क्षेत्र  40
 राज्य  क्षेत्र

 ग्रामीण  विकास  योजनायें  220

 योग  450

 वर्ष  1980-85  के  दोरान  केरल  को  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  घनराशि  का  झाबंटन
 6034.  श्री  सुरेश  कुरूप  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  वर्ष  1980  से  1985  तक  केरल  को  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  प्रति  वर्ष  कितनी
 घनराशि  का  भ्रावंटन  किया  गया  ;  झौर

 केरल  ते  उक्त  प्रत्येक  वर्ष  में  वास्तव  में  कितनी  घनराशिं  का  उपयोग  किया  ?
 योजना  तथा  खाद्य  शोर  नागरिक  पृति  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  )

 भ्ोर सूचना से संबंधित एक विवरण संलग्न
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 झनुसुचित  जातियों  को  बालिकाझों  के  लिए  होस्टलों  के  निर्माण  के  लिए  राज्यों को  झनुद न
 5035.  श्री  दिलीप  सिंह  भूरिया  :  क्‍या  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्‍या  सरकार  हरिजन  बालिका  श्राश्रम  भौर  हरिज़न  बाल्लिका  होटलों  के

 के  निर्माण  के  लिए  राज्यों  को  50  प्रतिशत  राशि  देती

 क्‍या  सरकार  लड़कों  के  लिए  होस्टलों  के  निर्माण  के  लिए  राज्य  सश्कारों  को  कोई

 राशि  नहीं  देती  भ्रौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  लड़कों  के  होस्टलों  के  लिये  भवनों  के  निर्माण  के  लिए

 राज्यों  को  कम  से  कम  50  प्रतिशत  का  बराबर  का  अनुदान  देने  पर  विचार  करेगी  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप्र  मंत्री  गिरिघर  :  बालिका  छात्रावास  की

 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  राज्य  परकारों  को  श्रनुसुचित  को  बालिकाशञ्रों  के
 वास  के  निर्माण  के  लिए  50:50  के  भ्राधार  पर  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  वर्तमान  में  इस  थोडना

 को  सम्मिलित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 पाकिस्तानी  राष्ट्रिकों  का  पर्यटकों  के  वेश  में  भारत  आना

 6037.  श्री  कुबर  राम
 श्री  सुरेश  कुरूप

 गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  55000  पाकिस्तानी  राष्ट्रकों  को  पकड़ने  के  जो  के

 बेश  में  भारत  श्राये  थे  भौर  भ्रव  भूमिगत  हो  गये  उनके  मित्रों  श्रौर  साथियों  की

 सहायता  मांगी  है  ;

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  पिछले  छः  महीनों  के  दौरान  कितने  पाकिस्तानी

 राष्ट्रिक  पकड़  गये  श्रौर
 ेु  ु

 उनमें  से  कितनों  को  पाकिस्तान  भेज  दिया  गया  है  ?

 झांतरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मनत्रो  भ्रूण  :  से  :  भारत  पाक्त
 वौसा  समभौते  में  पर्यंटन  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  हाल  ही  में  भारत  धौर  पाकिस्तान  सरकारों  द्वारा

 हस्ताक्षर  किये  गए  एक  अलग  समभौते  के  ग्रन्तग्गंत  केवल  सामुहिक  पर्यटन  की  अनुमति  इस
 योजना  के  श्रन्तगंत  पाकिस्तानियों  के  तीन  ग्रूपों  ने  भारतं  का  दौरा  किया  था  लेकिन  ऐसो  कोई

 सूचना  नहीं  है  कि  उनमें  से  कोई  भूमिगत  हो  गया  इसलिये  उनको  गिरफ्तार  करने  झौर
 वापस  पाकिस्तान  भेजने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राज्य  संवाशों  स  मारतोय  प्रशाप्तनिक  सवा  के  लिए  कोटा
 6038"  प्रो.नारायण  चरद  पराद्वार  :  क्या  प्रश्नान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कथा  प्रशासनिक  सुधार  पश्रायोंग  ने  राज्य  सेवाझों  के  अधिकारियों  को  भारतीय

 कब
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 प्रशाखमिक  सेवा  संबर्ग  में  पदोन्नति  का  फासू'ला  पहले
 के

 33.3  प्रतिन्नत  के  मुकाबले  40  प्रतिशत

 करने  की  सिफारिश  की  है  ;

 यंदि  तो  यह  सिफारिश  किस  तारीख  से  स्वीकार  की  गई  है  ;

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  शभ्रौर  उक्त  सिफारिश  किस  तारीख  से
 स्वीकार  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 इस  समय  प्रतिशता  की  गणना  वरिष्ठ  पदों  की  संख्या  की  तुलना  मैं  भारतीय
 प्रशासनिक  सेवा  के  अ्रधिकारियों  की  कुल  के  श्राधार  पर॑  कियां  जाता  हैं  जिंसके

 स्वरूप  वर्तमान  संरुयां  के  44  प्रतिशत  संख्या  की  अनदेखी  कर  दी  जाती  है  ;  आर

 (=)  इस  त्र्टि  को  कब  तक  दूर  कर  दिये  जाने  की  संभावमा  है  ?

 कामिक  लॉक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :
 से  प्रशासनिक  सुधार  भ्रायोग  ने  राज्य  सिविल  सेवाग्नों  से  भारतीय  सेवा  मैं
 पदोन्नति  के  लिए  उस  समय  जो  25%  का  कोटा  उसमें  कोई  वृद्धि  किए  जाने  के  लिए  विशेष
 रूप  से  सिफारिश  नहीं  की  थी  ।  तथापि  राज्य  सेवा  के  अधिकारियों  की  पदोन्नति  के  प्रवप्तरों  में

 सुधार  लाने  की  दृष्टि  से  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करने  के  बाद  पदोन्नति  की

 सीमा  को  333  प्रतिशत  तक  बढ़ा  देने  का  निर्णय  किया  पदोन्नति  कोटे  में  श्रौर  भ्रधिक  वुद्धि  करने

 का  कोई  मी  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 तथा  )  भारतोय  प्रशासनिक  सेवा  में  पदोम्नति  कोटे  की  गणना  कुल  प्रांधिकृत
 पद  संख्या  के  संदर्म  में  नहीं  प्रपितु  वरिष्ठ  ड्यूटी  पदों  तथा  केन्द्रीय  प्रतिनियुर्क्ति  रिजर्व  की  कुंल
 पद  संख्या  के  333]  प्रतिशत  के  भ्राधार  पर  की  जाती  है  ।  सरकार  गणना  के  इस  तरीके  में  कोई

 ऐसो  विसंगति  श्रथवा  त्र्‌टि  महसूस  नहीं  करती  जिसमें  सुधार  करने  की  भ्रावश्यकता  हो  ।
 *

 झनुसूचित  जातियों/अनुसुचित  जनजातियों  के  लिए  होस्टल

 5039.  श्री  अ्रमर  सिह  राठवा
 श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  कल्याण  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  भ्रनुसूचित  जातियों  भ्रौर  प्ननुसूचित  जनजातियों  की
 बालिकाशों  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  होस्टलों  का  निर्माण  किया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अनुसूचितजातियों  और  शअ्रंनुश्ुचित  जनजातियों  के  बालंकों  भौर
 बालिकाप्ों  के  लिए  होस्टलों  के  निर्माण  का  कार्य  घन  के  भ्रमाव  क॑  कारणा  रूका  पड़ा

 यदि  तो  घन  वैसे  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यंबाई  की  जा  रहो  है  ताकि
 निर्माण  कार्य  प्रभावित  न  हो  ?

 करेदोज  मंत्रालय  में  उव  मंत्री  गिरिंधर  :  से  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  भौर  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  प्राप्त  होने  के  पश्चात  सदन  के  पटल
 पर  रखी  जाएगी  ।

 आयुष  कारसानों  हारा  इलेक्ट्रानिक  रा  उपकरंणों  का  निर्भाण

 6040,  भरी  प्रकाश  वाटिल  :  क्‍यां  रक्षा  मन्‍्ज्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :
 न
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 कया  सरकार  का  ध्यान  2--8  1986  के  के  पृष्ठ  संख्या  27---28
 पर  प्रकाशित  इस  समाचार  की  श्रोर  दिलाया  गया  है  कि  इलंक्ट्रानिक  रक्षा  उपकरण  का  उत्पादन
 करने  के  लिए  भ्रायुध  कारखानों  को  सक्रिय  बनाने  हेतु  पर्याप्त  रूप  से  सुधारने  की  भ्रावश्यकता

 यदि  तो  सरकार  ने  आयुध  कारखानों  को  सुसज्जित  करने  के  लिए  कोई  योजना
 तयार  की  है  ताकि  वे  परम्परागत  हथियारों  का  निर्माण  करने  की  बजाए  आसानी  से  पश्राघुनिक
 इलेक्ट्रानिक  युद्ध  उपकरणों  का  उत्पादन  कर  सके  झौर  यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  उत्पादन  झौर  रक्षा  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुख  :  प्रश्न  में
 जिस  समाचार  का  उल्लेख  किया  गया  है  उसमें  श्रग्नि  नियंत्रण  के  लिये

 उपकरणों  के  बारे  में  कहा  गया

 भायुध  निर्माणियों  में  उन  परम्परागत  जिनकी  भ्रभी  भी  श्रावश्यकता
 के  प्रतिरिकत  प्रग्नि  नियंत्रक  भ्राप्टो  इलेक्ट्रानिक  उपकरणों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  पहले  से  ही

 कार्यवाई  चल  रही

 राष्ट्रीय  रक्षा  भ्रकादमो  में  शिक्षण  कर्ंचारो

 (041.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  रक्षा  श्रकादमी  में  शिक्षा  कर्मचारियों  की  संख्या  बढ़ाने  की  श्रावश्यकता

 क्योंकि  हर  छठे  महीने  कंडेटों  की  संख्या  में  वृद्धि  हो  रहो

 क्‍या  सेवा  प्रशिक्षण  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  भ्ननेक  प्रदों  का  दर्जा  बढ़ाने
 की  प्रावश्यकता  भौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  श्रनुसंघान  भौर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्ररण  :  भौर

 नहीं  ।  राष्ट्रीय  रक्षा  श्रकादमी  में  हर  छठे  महीने  कंडेटों  की  संख्या  में  कोई  वृद्धि  नहीं  होती  है
 धोर  सेवा  प्रशिक्षण  की  भावश्यकताश्रों  की  पूर्ति  की  जा  रही  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारत  में  प्रवेश  पर  प्रतिबन्ध  के  बावजूद  कुरवतो  राष्दट्रिकों  का  प्रवेश

 6042,  श्री  सुरेश  कुरूप  गह  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  को  श्रोर  दिलाया  गया  है  कि  दो  कुवेती
 जिनके  भारत  में  प्रवेश  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  भारत  श्राये  थे  भौर  केरल  में

 त्रिवेन्द्रम  में  कुछ  दिन  रहे

 (@)  इन  दो  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैं  भ्रौर  प्रतिबन्ध  के  बावजूद  वे  भारत  में  कंसे
 झौर

 सरकार  का  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 झांतरिक  सुरक्षा  विभाग  सें  राज्य  मन्त्रो  प्ररुण  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 भोर  दो  कुवेती  स्व|श्री  पल  सेय्यद  यूसुफ  सैय्यद  हासम  श्ल  रेफाई
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 श्रौर  अनवर  सेय्यद  याकुब  भ्रल  रेफाई  राज्य  सरकार  ने  मामले  की  व्यौरेवार  जांच  करने  के

 आादेझ  दिए  हैं  ँ्रोर  गलती  करने  वाले  श्रधिकारियों  को  निलम्बित  कर  दिया

 समिलिटरी  इन्जीनियस  सर्विस  के  क्‍ग्लोद्योगिक  कर्मचारी

 6043.  श्री  कुमारमंगलस  :
 बेंकटेश  :

 श्री  श्रतोश  चन्द्र  सिन्हा  :
 क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  मिलिटरी  इन्ज़ीनियसं  सविस  के
 ओ्ौद्योगिक  कंमंचारियों  को  तीसरे  वेतन  भ्रायोग  तथा  तीन  ग्रेड  वेतन  ढांचे  के  कार्यान्वयन  संबंधी
 विसंगती  समिति  द्वारा  संस्तुत  बेतनमानों  के  भ्रन्तगंत  लाने  का  काये  ध्राज  तक  कार्यान्वित  नहीं
 किया  गया

 यदि  तो  इस  भ्रसाधारण  विलम्बं  के  क्‍या  कारण  हैं  भौर  इसके  लिए  कौन
 जिम्मेदार

 इसक ेकार्यान्वयन  के  लिए  कितना  समय  लगने  की  संभावना  भ्रौर

 यदि  चौथे  वेतन  झायोग  की  रिपोर्ट  श्राने  से  पूर्व  इसे  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  तो
 इसके  प्रतिकूल  प्रभाव  को  किस  प्रकार  ठीक  किया  जाएगा  ?

 रक्षा  अनुसंधान  श्रोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  पझ्रुण  :  से
 15.10.1984  को  रक्षा  मंत्रालय  ने  विसंगति  समिति  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  बनाई  गई  विशेष
 वर्गीकरण  समिति  की  रिपोर्ट  को  अ्रपनाएं  जाने  पर  उत्पन्न  विसंगतियों  को  देखने  के  लिए  स्थापित
 किया  की  सिफारिशों  के  प्राधार  पर  जो  श्रादेश  जारी  उनका

 कुछ  भश्रघ॑कुशल  श्रेणियों  का  दर्जा  और

 (1)  रक्षा  स्थापनाश्रों  में  समान  श्र  णो  के  कुछ  पदों  के  लिये  तीन  ग्रेड  बनाने  से

 भ्र्थात्‌  उच्च  कुशलता  प्राप्त  ग्रे  और  उच्च  कुशलता  प्राप्त  ग्रे  ।

 भर्ती  नियमों  के  बनने  तक  के  लिये  यह  भी  निर्णाय  गया  कि  इस  तीन  श्रणी  ढांचे  के
 भ्न्तगंत  उस  कमंचारी  को  फ्दोननति  दी  जाएगी  जिसे  निम्न  पद  में  तीन  वर्ष  का  श्रनुभव  हो  और
 जिसने  श्रपेक्षित  ट्रेंड  परीक्षा  उर्त्तीण  कर  ली  हो  ।  ह॒

 इन्जीनियर-इन-सीफ  ब्रांच  ने  मिलिटरी  इन्जीनियरी  सेवा  के  भ्रौद्योगिक  कमंचारियों  की

 जल्दी  से  ट्रंड  परीक्षाएं  लेनें  एव  इसे  पूरा  करने  के  चीफ  इन्जीनियरों  के  कमानों  को
 झावश्यक  निर्देश  पहले  ही  जारी  कर  दिए  हैं  ।  ट्रेंड  परीक्षायें  चल  रही  हैं  ।

 इस  स्थिति  में  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 12.00  भध्याह्न
 .

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  भ्रपने  स्थान  पर  बैठ  जाईये  ।.  )
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 सघु  वष्डबते  महोदय  श्रन्य  सूचनाओं  की  भ्रपेक्षा  स्थगन्त  प्रस्ताव  को

 प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।  )

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  बेठ  जाईये  ।  मैं  बारी-बारी  से  बुलाऊगा  ।

 श्रो  जयपाल  रेड्डी  ।  महोदय  श्राप  एक  व्यक्ति  को  सत्ता  पक्ष  से  तथा

 एक  को  विपक्ष  में  से  बुला  सकते  हैं  ।
 हि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ऐसे  नहीं  ।  मैं  अप  सभी  को  बुलाऊ  श्रो  पाटिल  ।

 श्री  विजय  पाटिल  :  उपाध्यक्ष  मैंने  दमन  डिपो  में  लेलेंण्ड

 तथा  हिन्दु्ताम  मोटस  के  बड्डी  संख्या  में  पंजीकृत  किये  जा  रहे  वाहनों  एवं  ट्रकों  के  बारे  में  एक

 ध्यानाकर्ष रा  प्रस्ताव  को  सूचना  दी

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  इस  की  जांच  करू  कृपया  बैठ  जाईये  ।

 झी  विजय  पाटिल  :  मैं  श्रापसे  आपके  कक्ष  में  मिलू  )

 उपाच्यक्ष  महोदय  :  मैंने  प्रापको  कहा  है  कि  मैं  श्राप  सभी  को  ब॒ुलाऊ  मैं  श्रापको  श्री

 बुलाऊंगा  ।  कृपया  बेठ  जाईये  ।  जी  श्री  जेना  ।

 थी  जिम्तामणि  जैना  :  महोदय  मैंने  तीन  महत्वपूर्ण  विषयों  पर  ध्यानाकषंण
 प्रसस्‍्ताध  को  सूचना  दी  श्रमिक  समस्या  की  वजह  से  कलकत्ता  में  यूनाईटिड  कंमशियल
 बैंक  ग्लाफ  वेस्ट  बंगाल  का  मुख्यालय  तथा  इसकी  सभी  शाखायें  बन्द  हो  गंयी  लोगों  को  बहुत
 ज्यादा  दिक्कत  का  सामना  पड़  रहा  इसलिये  मैंने  घ्यानाकर्षण  ब्लस्ताव  दिया

 दूसरे
 +०००००  ह

 उवाध्यक्ष  सहोदय  :  नहीं  ।  यह  काफी  है  ।  मैं  श्रापक्ती  बात  पहुंचा  दूगा  ।

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  मेंडम  झाप  क्या  चाहती  हैं  ?

 कुमारो  मन्ता  बनर्जो  मैं  बँकिंग  मन्‍्त्री  जी  की  ओर  से  वक्तव्य  चाहती  वे

 यहां  पर  मौजुद  हैं  ।  पदिच्रम  दंबाल  में  सम्पूरां  बेकिंग  ध्यवस्था  बिगड़ती  जा  रही  है
 इफध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  एक  प्रस्ताव  दीजिये  ।

 छुमारो  बता  बनर्जो  :  में  सूचना  पहले  ही  दे  चुकी  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  झ्रापने  नहीं  दी  है  ।  )  ५
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्राप  इसे  प्रस्ताव  के  रूप  में  लिख  कर  क॒पया  बेठ  जाईये  ।

 थी  श्री  तियारी  जी  ।  )
 तिवारी  :  उपाध्यक्ष  मैं  सरकार  से  वक्तव्य  दिए  जाने  की

 मांग  करता  हूं  ।  यह  प्रत्यन्त  गम्भीर  मामला  प्रधान  मंत्री  जी  की  सुरक्षा  के  साथ  खिलवाड़
 नहीं  किया  जा  सकता  प्रत्येक  दिन  विदेशी  एवं  स्थानीय  समाचार  पत्रों  में  खबरें  श्रा  रही
 इलेस्ट्रेटिड  बोकली  में  एक  लेख  छपा  है  जिसमें  प्रधान  मंत्री  की  हत्या  के  बारे  में  पूरा  विवरश
 दिया  गया  यद्यपि  इसको  कहानी  के  रूप  में  चित्रित  किग्रा  गया  प्रधान  मन्त्री  को  लेक

 वुल्फਂ  कहा  गया  तथा  इसे  ब्लेक  वुल्फਂ  का  नाम  दिया  गया  यह  ग्रम्भीर  बात
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 है'*ਂ  ।  एक  बहुत  ही  जिम्मेदार  पत्रिका  प्रधान  मंत्री  के  जीवन  के  बारे  में  इस  ब्रह  के
 लेख  छापती  सरकार  को  यह  बात  स्पष्ट  कर  देनी  चाहिए  कि  प्रधान  मंत्री  की  रक्षा  के  लिए
 क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।  तथा  प्रधान  मन्त्री  की  सुरक्षा  से खिलवाड़  नहीं  किया  जा

 यह  बात  किस  तरह  सामने  श्राई  इसकी  जांच  होनी  चाहिए  ।  यह  बहुत  ही  श्रजीब  बात  है  कि
 इसका  लेखक  चाल्स  शोभराज

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  श्रपने  स्थान  पर  बेठ  )
 तिथारी  :  यह  भूठा  नाम  है  |  इसलिए  मैं  चांहता  हुं  कि सरकार  इस  भाशय

 का  वक्‍षतब्य  दे  कि  प्रधान  मंत्री  के  जीवन  की  रक्षा  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  तथा  इस  मामले
 की  जांच  करने  के  बारे  में  क्या  जा  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  भ्रपने  स्थान  पर  बेठ  यद्यपि  यह  कहानी  है  परन्तु
 सभी  लोग  इस  बारे  में  चिन्तित  हैं  तथा  मैं  मी  इस  बात  को  स्वीकार  करता  मेरे  विचार  से

 मंत्रालय  प्रधान  मन्त्री  की  सुरक्षा  तथा  इस  बात  पर  ब्यान  देगे  |  वे  इस  श्रोर  ध्यान  कृपया
 बेठ  )

 तिवारी  :  गृह  मन्‍्त्री  को  इसी  समय  वक्तव्य  देना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  इस  बात  पर  ध्यान  झपने  स्थान  पर  बंठ  आ्रापने  इसे
 लिखित  में  दिया  मैं  इसे  झागे  भेज  दू

 तिबारो  :  श्राप  इस  बारे  में  क्ग्रा  कर  रहे  )

 उफध्यक्ष  महोबय  :  प्रधान  मंत्री  की  सुरक्षा  के  बारे  में  वे  बता  रहे  मैंने  कह्दा  है  कि  वे

 इस  बात  पर  ध्यान  देंगे  तथा  तथ्यों  का  पता  लगांयगे  |

 तिवारी  :  उपाध्यक्ष  यह  एक  गम्भीर  मसला  है  तथा  हम  चाहते  हैं
 वक्तव्य  दिया

 रंगा  :  उन्होंने  जो  प्रस्ताव  रखा  है  उस  पर  जो  कुछ  श्ापने  कहा
 मैं  उसे  सुन  नहीं  सका  ।  उन्होंने  जो  कहा  है  वह  इस  प्रकार  है  कि  श्राप  भावश्यक  जांच  करवाने
 तथा  सदन  में  जल्दी  से  जल्दी  वक्तव्य  देने  के  लिए  गृह  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हैँ  कि  चाहे  यह  कहानी  ही  क्‍यों  न  सभी
 लोग  इस  बारे  में  तथा  प्रधान  मंत्री  की  सुरक्षा  के  बारे  में  चिन्तित

 हपाध्यक्ष  महोध्रय  :  मेरे  विचार  से  मंत्री  जी  भी  इस  झोर  ध्यान  देंगे  ।

 श्री  राजकुमार  राय  :  मैं  यह  निवेदन  कर  रहा  था  कि  उत्तर  प्रदेश  सहित  कई
 राज्यों  में  भस्लहों  के  लाइसेंस  पर  रोक  लगी  हुई  केन्द्रीय  गृह  मंत्रालय  के  प्रादेश  हैं  कि  भ्रस्लहों
 के  लाइसेंस  लगभग  नहीं  के  बराबर  दिए  जायेगे  ।  नतीजा  यह  हो  रहा  है  कि  भ्रन  शोशल

 किसी  न  किसी  तरह  हथियार  रखकर  शरीफ  लोगो  की  जान  के  लिए  खतरा  बने  हुए  इसलिए
 मैं  इंस  ओर  सरकार  का  ध्यान  झ्राकषित  करते  हुए  भ्रापके  माध्यम  से  निवेदन  करता  हूँ  कि  ऐसा
 कोई  तरीका  झपनाया  जाये  जिससे  कि  शरीफ  लोगों  की  जान  व  माल  की  रक्षा  हो  सके  तथा

 धघनसोशल  एलिमेंट्स  पर  श्रशिवसत्त  लम  संके  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  वक्तव्य  दे  चुके  हैं  ।  कृपया  भ्राप  बेठ  जाइये  ।
 क्री  नारायण  चोबे  :  विश्व  बैंक  रुपए  का  श्रवमूल्यन  करने  के  लिए

 भारत  सरकार  पर  दबाव  डाल  रहा  उसका  प्रतिवेदन  श्रा  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाइए  ।

 श्री  नारायण  थोबे  :  विश्व  बैंक  रुपये  का  मूल्य  घटाने  के  बारे  में  भारत  सरकार

 पर  दबाब  डाल  रहा  है  तथा  इसके  बारे  में  सरकार  का  दृष्टिकोण  जानने  के  लिए  मैं  सरकार  का

 उत्तर  चाहता  यह  गम्भीर  मामला  विश्व  बेंक  भारत  सरकार  तथा  हमारे  श्रान्तरिक

 मामलों  में  दखल  दे  रहा

 एक  साननोय  सदस्य  :  जाने  दीजिए  ।

 क्री  नारायण  चोबे  :  क्‍यों  जाने  देंगे  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाइये  ।

 श्री  नारायण  चोब  :  प्रापको  मालूम  है  पहले  क्‍या  हुआ  था  )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाइये  :  झ्राप  क्यों  उत्त  जित  हो  रहे  हैं  ?

 रो  नारायण  चोबे  :  श्राप  सरकार  से  जेसा  कि  आपने  श्री  तिवारी  के  मामले  में
 किया  था  |  क्‍या  यह  कम  महत्वपूर्ण  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोहय  :  मैं  सभी  सदस्यों  से  प्रनुरोध  करता  हूँ  कि  श्रगर  ऐसी  कुछ  बातें  हैं
 तथा  भ्राप  इस  तरह  का  मामला  उठाना  चाहते  हैं  तो  सबसे  पहले  श्राप  लिखित  में  दीजिए  ।

 थी  नारायण  चोबे  :  मैं  श्रापों  लिखकर  दे  चुका
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तो  मैं  पता  करू

 श्रो  नारायण  चोबे  :  इस  पर  एक  चर्चा  होनी  चाहिये  ।

 उपाक्ष्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  जांच  करू गा  ।  श्रब  श्री  दत्ता  सामंत  बोलेंगे  ।

 की

 दत्ता  सामंत  दक्षिण  :  श्रम  मंत्री  जी  को  सभा  में  वक्तव्य
 देना  कोल  इन्डिया  लिमिटेड  में  सात  लाख  मजदूर  इस  समय  हड़ताल  पर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कल  श्री  कुरूप  ने  भी  यही  मामला  उठाया  था|

 दत्ता  सामंद  :  उनका  कहना  है  कि  चिकित्सा  घुविधायें  नहीं  दी  जा
 रही  हैं  तथा  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  ने  एक  वक्तव्य  जारी  किया  है  कि  मांगों  पर  विचार  किया
 जा  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  मंत्री  जी  से  पता  करू  प्राप  बेठ  जाइए  ।

 दत्ता  सामंत  :  सात  लाख  मजदूर  हड़ताल  पर  कम  से  कम  सरकार  को  इस  पर
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 ध्यान  देना  चाहिये  तथा  यूनियन  के  साथ  चल  रही  बातचीत  से  सदन  को  अ्रवगत  कराना
 श्राप  मंत्री  जी  को  निदेश  दीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  निदेश  नहीं  दे  सकता  ।  श्रीमती  गीता  मुखर्जी

 धोमतो  गीता  मुखर्जो  :  मैं  इस  गम्भीर  खबर  की  भोर  ध्यान  दिलाना  चाहूँगी
 कि  थुनियन  कार्बाइड  श्पने  लाभदायी  परिसम्पत्तियां  विश्व  भर  में  बेच  रहा  सरकार  ने  उस
 पर  रोक  लगाने  के  लिये  कुछ  नहीं  किया  श्रगर  ऐसा  होने  दिया  गया  तो  हमें  कुछ  नहीं
 मिलेगा  ।  भारत  सरकार  को  वक्तव्य  देना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  भ्रब  झ्राप  की  बारी

 थ्री  सुरेश  कुरूप  :  आपको  मुझे  भी  भ्रनुमति  देनी

 सधु  दंडवते  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मेरे  द्वारा  दिये  गये  प्रस्ताव  पर  बोलने  से

 पहले  मैं  श्रापको  एक  बात  बताना  चाहूंगा  कि  श्रध्यक्ष  के  निदेशानुसार  सदन  के  कार्यों  में  उन
 लोगों  को  हमेशा  प्राथमिकता  दो  जाती  है  जिन्होंने  स्थगन  प्रस्ताव  दिया  भविष्य  में  मार्गदर्शन
 के  लिए  मैं  ऐसा  कह  रहा  हूं  ।  मेरी  कोई  शिकायत  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  स्थगन  प्रस्ताव  को  सहमति  नहीं  दी  है  ।

 मधु  दंडवते  :  श्राप  इसे  रद्द  कर  सकते  हैं  ।  श्रापको  यह  भ्रधिकार  है  श्रौर  भाम  तौर
 पर  श्राप  इसे  रदद  ही  करते  मैं  इसे  मानता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  भ्रधिकार  वाली  बात  नहीं  मैं  ऐसा  समभता  हूँ  इसीलिये

 इसे  रद्द  कर  रहा

 मधु  दंडवते  :  मैं  जिस  मसले  को  उठा  रहा  है  मुके  उसके  बारे  में  बोलने

 रदद  करने  से  पहले  भ्रापको  जानना  चाहिये  श्राप  जिसे  रद्द  कर  रहे  मेरे  पास  6
 1986  का  हिमाचल  टाइम्स  है  ।  मैंने  आपको  एक  प्रति  दी  यह  रक्षा  को  गम्भीर

 खतरे  का  एवं  सुरक्षा  सम्बन्धी  गोपनीय  बातों  से  सम्बन्धित  मामला  समाचार  है  कि  3,000
 जिक  प्लेट  नक्शे  जो  गुप्त  एवं  वर्गीकृत  दस्तावेज  हैं  देहरादून  के  मारतीय  सर्वक्षण  कार्यालय  से

 चुरा  लिये  गये  द्ैं  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि इसकी  जांच  की  जानी  चाहिये  तथा  रक्षा  मंत्री  जी  को
 भी  वक्तव्य  देना  चाहिये  ।

 .  उपाध्यक्ष  महोदयक्ष  :  श्राप  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  मी  दे  चुके  हैं  ।

 मधु  दंडवते  :  मैं  पूरे  सदन  के  विचारों  को  प्रकट  कर  रहा  हूं  ।  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  झ्ापने  इस  विषय  को  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  के  लिये  दिया

 मधु  बंडवते  :  मैंने  श्रापको  स्थगन  प्रस्ताव  तथा  ध्यानाकषंर  प्रस्ताव  दोनों  ही  दिये
 मैंने  श्रापफो  विकल्प  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  स्थगत  प्रस्ताव  को  भ्रनुमति  नहीं  दी  गई  केवल  ध्यानाकषंणा  प्रस्ताव
 के  बारे  में  मुझे  तथ्यों  का  पता  लगाना  हमने  इसके  तथ्यों  का  पता  लगाने  के  लिए  इसे  भेज
 दिया  है  ।

 प्रो  सधु  दंडवते  :  इसे  किसो  न  किसी  रूप  में  स्वीकार  किया  जाना
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 उपाध्यक्ष  सेहीश्य  :  सबसे  पहले  मैं  तथ्यों  का  पंता  लगाऊ गा  |  श्रव  श्री  श्रांचार्य  ।

 श्री  बसुदेव  श्राचायं  :  मैंने  7  लाख  कोयला  मजदूरों  की  हड़ताल  के  बारे  में

 एक  स्थगन  प्रस्ताव  दिया

 उपाध्यक्ष  महीदय  :  श्रभी  भ्रमी  मैंने  इस  बारे  में  बताया

 श्री  बसुदेव  झ्ाचाय  :  उनके  हड़ताल  पर  जाने  का  कारण  के

 साथ  हुये  समभौते  की  क्रियान्वित  न

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  श्री  आ्राचायं  ।  भ्रापने  यही  बात  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  में  भी

 कही  मैं  इसे  मंत्री  के  पास  भेजू  मैं  इसे  भेजु  इसे  पहले  भी

 कई  बार  उठाया  जा  चुका  कंल  भी  इस  बात  को  उठाया  गया  मैं  बैतां  चुूंका  है  कि  मैं

 इसे  मंत्री  महों दय  को  भेज  दू  मुझे  यही  करना

 प्रव॑े  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  वाले

 12.12  ु
 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 बर्ण  1986-87  को  खाद्य  श्ौर  नागरिक  पृति  मंत्रालय  को  झ्नुदानों  को  ब्यौरे  वार  मांगें
 '  बराणिज्य  शोर  खाद्य  तथा  नागरिक  पूति  मंत्रों  शिव  :  मैं  वर्ष  1986-87

 की  खाद्य  भ्रौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  की  ग्रनुदानों  की  ब्यौरेवार  मांगों  की  एक  प्रति
 तथा  प्र  ग्र ेजी  संस्करण  )  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  देखिये  संख्या  2484/86]

 )
 नागरिकता  1986

 प्रांतरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  भ्रूण  :  मैं  नागरिकता
 1955  को  घारा  18  की  उपधारा  (4)  के  श्रन्तर्गत  नागरिकता  1986
 की  एक  प्रति  तथा  अ्नग्र जी  जो  1  1986  के  भारत  के  राजपकज्र  में
 झधिसूचना  567  (  में  प्रकाशित  हुए  सभा  पटल  पर  रखता

 प्रिन्यालय  में  रखी  गई  देखिए  संख्या  2485/86]

 )
 झीयकर  1961,  सोमा-शुल्क  1962  झौर  केन्द्रीय

 शुल्क  1944  के  श्रधीन  अधिसूचनाए
 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मत्रों  जनादंन  :  में  निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल

 पर  श्खत्ते  हे  :-.  |

 (1)  भाय-कर  1961  की  धारा  296  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अ्धिसूचने्रों
 की  एक-एक  प्रति  तथा  श्र  ग्रं जी  संस्करण  )  क्‍-+
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 झाय-कर  1986,  जो  31  1986  के  भारत  के
 राजपत्र  में  भ्रधिसुचना  संख्या  14  में  प्रकाशित  हुए

 भ्राय-कर  1986,  जो  31  1986  के  भारत  के
 राज-पत्र  में  भ्रधिसूचना  संख्या  148  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखो  गई  देखिए  संख्या

 (2)  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  159  के  प्रंन्तगंत  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  श्र  ग्रं जी  बंस्करण  )  :--

 555  (8),  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  27  1986  के
 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  तथा  जिनके  द्वारा  26  1981  की

 झ्रधिसूचना  संख्या  की  वेघता  31  1987  तक  बढ़ायी  गई  है  ।

 556  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  27  1986  के
 मारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  26  1981  की

 भ्रधिसूचना  संख्या  71/81-  की  वेघता  31  1987  तक  बढ़ायी
 गयी

 प्रन्धालय  में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  2487/86]

 (3)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के  भ्रन्तगंत  जारी  को  गई  श्रचियूचना  संख्या
 .535  से  तक  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो

 25  1986  के  भारत  के  राजपन्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जो  लघु  एककों
 पर  लागू  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  से  सम्बन्धित  कतिपथ  परिवतेनों  के  सन्दर्म  में  जारी
 की

 प्रिन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या

 )

 झलिल  मारतोय  सेवा  1951  के  प्रधोन  अ्धिसूचनाए

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  :  मैं
 झखिल  भारतीय  सेवा  1951  की  धारा  3  की  उपधारा  (2)  के

 गंत  निम्नलिखित  पभ्रधिसूचभाओं  की  एक-एक  भ्रति  तथा  श्र  ग्रे  जी
 -  पटल  पर  रखता  हूं  :

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  संख्या  का  पांचवां  संशोधन

 1986,  जो  29  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रधिसूचना  संख्या
 225  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  चौथा  संशोधन  1086,  जो  29
 1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  226  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 में  रखी  गई  -  देखिए  संख्या  2489/86]  .  )
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 12.13

 प्राक्कंलन  सेंसिंतिं

 स्वास्थ्य  झौर  परिवार  कल्याण  मंत्रार्लय--खचिकित्स  प्रशिक्षण  झोर  प्ननुसंघान  के
 बारे  में  प्रतिवेदन  की  सिफोररिंशों  पर  संरकार  हरा  को  गई  कीर्यवाही  का  विवरण

 श्री  चिंतामणि  पार्णिग्रही  :  मैं  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण
 चिक्रित्सा  प्रशिक्षण  झौरे  अंनुसंघान  के  बारे  में  प्रतिवेदन  लोक
 के  भ्रध्याय  ।  में  भ्रन्तविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाहीं  तथा  उंसके  भध्याय  5
 के  सम्बन्ध  में  श्रण्तिम  उत्तेरों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  शन्ग्रे जी  संस्करण  )
 सभा  पंटल  पर  रखता  हूँ  ।  विधेयकों

 )

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  शमिति

 |
 थी  झंजय  विश्वास  :  मैं  गेर-सरकारो  संद॑स्थों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 संबंधी  समिति  का  प्रतिवेदन  तथा  भ्रग्रं जी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 12.14

 समिति  के  लिए  निर्वाचन

 राजभांवा  संर्माति

 .  झास्तरिक  सुरक्षा  विमाग  में  राज्य  मंत्री  क्‍प्ररण  :  मैं  निम्नलिखित  प्रस्ताव
 करता  हूं

 ...  राजमाषा  1963  की  घारा  4  की  उपघारा  (2)  के  भनु  तरुण  में  लोक
 सभा  के  सदस्य  प्रानुपातिक  प्रतिनिधित्व  प्रश्ाली  के  श्रनुसार  एकल  संक्रमशीय  मत
 द्वारा  जिन्होंने  राजभाषा  समिति  से  त्यागंपत्र  दे  दिया  के
 स्थान  पर  उक्त  समिति  के  एक  सदस्य  के  रूप  में  अपने  में  से  एक  सदस्थ  निर्वाचित
 करें  ।!

 महोंदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 राजभाषा  1963  की  धारा  4  की  उपधारा  (2)  के  भ्रनुंस रण  में  लोक
 सभा  के  सदस्य  भनुपात्तिक  प्रंतिनिशित्व  अ्रेशशलों  कै भनुसार  एकल  संत्रमशीय  मत
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 द्वारा  श्री  जिन्होंने  राजभाषा  समिति  से  त्यागपत्र  दे  दिया  के
 स्थान  पर  उक्त  समिति  के  एक  सदस्य  के  रूप  में  भपने  में  से  एक  सदस्य  निर्वाचित
 करें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  ।

 12.15.

 नियञ्न  377  के  ग्रधीन  सासले

 विशालाक्तनभ् शोर  जिजनकाड़ा  में  उत्य  सक्ति  बसे  सुरदलन  ट्रॉसमोटरों  की  स्थापना

 उपाध्य  महोदय  :  श्री  भट्‌टम  ।

 हरी  आटडटम  भरी  रात्र  मूति  )  :  विजयबाड़ा  में  कोंडापल्ली  में  उच्च  शाक्ति
 वाल्ना  दुरदशंन  स्टेशन  स्थापित  करने  के  अलावा  सरबतर  ने  ब्रिशाख़ापट्टनम  में  10  किलोबाट

 का  दूरदर्शंव  द्रांससीदर  तुरन्त  स्थापित  करने  के  क्रायंकम  को  घोषक्ला  की  इन  प्ररियोजनाप्रों
 को  प्ब  तक  ख्यापित  नहीं  किया  मया  है  ।

 ह

 झरांध्र  प्रदेश  की  कुल  प्रावादी  6.9  करोड़  है  जिसमें  से केवल  204.55  लाख  प्राबादी  को

 दूर  दर्शन  को  सुविधा  प्राप्त  हो  पाती  इस  प्रकार  केवल  35  प्रतिशत  थ्यक्ति  ही  इससे
 कित  हो  प्राते  जबकि  70  प्रतिशत  जनसंख्या  में  लाभ  पहुंचाने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गरग्मा

 लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिए  और  अधिक  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  की

 भावश्यकता  है  ।  जिन  जिलों  में  शभ्रभी  तक  ट्रांसमीटर  नहीं  स्थाषित  किये  गये  उन  जिलों  में

 दश्शन  द्रांसमीटर  स्थापित  करने  के  लिये  सरकार  तत्काल  कदम  उठाये  ।  सरकार  को  ब्रिश्षाखापतत्तम
 प्रौर  विजयबाड़ा  में  यथा  शीघ्र  उच्च  शाॉक्त  वाले  ड्रांसमीटर  स्थापित  करने

 हैदराबाद  में  तत्काल  एक  दूरदशंन  स्टूडियो  कम्प्लेक्स  स्थापित  किया  जाना  चाहियें  क्यों

 कि  राज्य  सरकार  ने  दूरदर्शन  प्राधिकारियों  को  श्रपेक्षित  भूमि  पहले  से  ही  प्रदान  कर  दो  है  ।
 दिल्‍ली  दूरदशंब  से  प्रसारित  किये  गये  कायंक्रमों  को  जो  हिन्दी  में  होते  हैं  पुनः  प्रसारित

 करने  की  बजाये  सरकार  को  से  सीधे  मूल  कार्यक्रम  प्रसारित  करने  चाहिए  ।

 बाद  से  प्रसारित  किये  जाने  वाले  कार्यत्रमों  में  तेलुगु  संस्क्ृति  का  प्रदर्शन  होना  सरकार
 को  हैदराबाद  दूरदर्शन  ट्रांसमीटरों  के  लिए  दूसरा  चेनल  भी  स्थापित  करना  चाहिये  ।

 मैं  सरकार  से  श्रनु रोध  करता  हूं  कि  वह  उरोक्त  के  सम्बन्ध  में  शीघ्र  कार्यंगाही  करें  ।

 उड़ीसा  के  बश्चिसो  जाग  झोर  भुवनेश्धर  के  बोख  सीधे  रेल  सम्पक  को  व्यवस्था
 करने  के  लिए  महानदो  एक्कप्रंसਂ  खेलगडी  चलासे  की  ध्तचध्यकता  |

 को  चित्तमणि  म्राणिप्नहों  :  उड़ीसा  के  पश्चिमी  भाग  और  राज्य  को

 धानी  भुवनेश्वर  कै  बीच  कोई  सीधा  रेल  मार्ग  नहीं  है  ।  इसके  परिणाम  स्वरूप  उड़ीसा  वे

 भाग  के  लोगों  को  प्रपने  राज्य  की  राजधानी  भुवनेश्वर  जाने  के  लिएया  तो  प्रान्त्र  प्रदेश  या
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 बिहार  और  पश्चिमी  बंगाल  होकर  रेल  यात्रा  करनी  पड़ती  इसलिए  सम्बलपुर  से  भुवनेश्वर  .

 तंक  महानदी  एक्सप्रं  स  चलाने  की  मांग  बहुत  समय  से  की  जा  रही  है  ।  इससे  बोलंगीर
 कोरापुट  भौर  पुरी  के  लोगों  को  तो  लाभ  होगा  ही  साथ  ही  भ्रान्श्र  प्रदेश  के

 विजयनगरम  श्रौर  श्रीकाकुलम  जिलों  के  लोगों  को  भी  लाभ  होगा  ।

 जब  नई  रेलगाड़ियां  चलाई  जा  रही  हैं  तो  मैं  सरकार  से  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  महानदी

 एक्सप्रैंस  तत्काल  चलाई  जाये  जिससे  उड़ीसा  के  पश्चिमी  भाग  के  लोगों  को  उड़ीसा  की  राजधानी

 भुवनेश्वर  तक  सीधा  रेल  सम्पर्क  मिल  सके  ।

 जम्मू  भ्ौर  काश्मीर  के  जम्मू  जिले  क ेजिन  भूमिहोन  हरिजनों  श्रोर  शरणार्थियों  को  भूमि
 रक्षा  चनल  के  निर्माण  के  लिये  श्रधिग्रहीत  कर  लो  गयी  है  उन्हें  किराये  का  नियमित

 भुगतान  करने  झथवा  वेकल्पिक  भूमि  का  प्रावंटन  करने  को  झ्रावश्यकता

 श्री  जनक  राज  गुप्त  :  जम्मू  श्रौर  काइ्मीर  राज्य  में  पाकिस्तान  अधिकृत  क्षेत्रों  से

 भाये  बहुत  सारे  भूमिहीन  हरिजनों  पभ्रौर  शरणाथ्थियों  को  जम्मू  और  काइ्मीर  राज्य  के  जम्मू  जिले
 की  रनबीर  सिंह  सोम्बा  श्रोर  श्रखनूर  तहसीलों  में  निष्क्रांन्त  भूमि  ध्रावंटित  की

 गई  है  ।  उनको  आ्रांवंटित  की  गई  भूमि  का  एक  माग  किराये  के  प्राधार  पर  रक्षा  चैनल  निर्मित

 करने  के  लिए  भारत  सरकार ने  अधिग्रहण  कर  लिया  छिन्‍्तु  गत  तीन  चार  वर्षों  से  भूमिहीन
 भ्रावंटियों  को  कोई  किराया  नहीं  दिया  जा  रहा  है  श्रौर  केवल  80  प्रतिशत  राशि  शरणार्थी
 टियों  को  भ्रदा  की  जा  रही  है  ।  इससे  निधेन  श्रावंटियों  में  बहुत  चिता  व्याप्त  इसलिये  यह
 अनुरोध  हैं  कि  या  तो  उन्हें  किराये  का  नियमित  रूप  से  भुगतान  किया  जाये  भ्रथवा  उन्हें  वैकल्पिक

 भूमि  भ्रावंटित  की  जाये  ।

 विललो  के  करोल  बाग  क्षेत्र  में  महिलाध्ों  के  लिए  कल्याण  योजनाएं  झारम्भ  करने  को
 झावश्यकता

 श्रीसती  सुन्दरवती  नवत  प्रभाकर  उपाध्यक्ष  नियम  377  के  भ्रघीन
 मैं  एक  भ्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  विशेषकर  महिलाशों  से  सम्बन्धित  मसले  को  सदन  में  रखना  चाहती
 हूं  ।  मेरा  करोलबाग  संसदीय  क्षेत्र  विशेषकर  भनुसूचित  जाति  का  इलाका  है  झौर  मैं  चाहती  हूं  कि
 महिलाभों  के  निम्न  प्रोग्राम  तुरन्त  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  में  शुरू  हों  :

 एवं  महिलाशों  के  लिए  शिक्षा  एवं  प्रोढ़  शिक्षा  का  विकास  |

 े  कियों  के  लिए  खेल  सम्बन्धी  व  शभ्रन्य  व्यायाम  शाखाश्रों  की  स्थापना  |

 के लिए  भ्रद्ध  समय  के  समय  कुछ  रोजगार  शुरु  करना  |  दक्ष  महिलाझों  के
 लिए  सिलाई  प्रम्बर  चर्खा  का  प्रयोग  ग्रादि  शामिल

 के  लिए  स्वास्थ्य  संबंधी  योजनाओं  का-विकास  एवं  प्रसुति  गृह  की  स्थापना  ।
 मेरा  महिलाझों  की  वेलफेयर  संबंधी  मंत्री  जी  से  भ्रनुरोध  है  कि  वे  इस  भौर  तुरन्त  कुछ

 कार्यवाही
 |  |  ह  |
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 लद॒दाखत  में  विभिन्‍न  जाति  समूहों  को  भ्रनुसुचित  जनजातियों  का  दर्जा  देने  के  लिए
 मारत  के  महापंजिकार  को  वहां  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  निर्देश  वेने  को  झ्रावश्यकता

 श्री  नामग्याल  :  भारत  सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  जारी  की  गई  एक
 प्रधिसूचना  के  अनुसार  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  342  को  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  पर॑  लागू  किया
 गया  संविघान  के  इस  भनुच्छेद  के  लागू  किये  जाने  से  लद्दाखी  लोगों  की  अनुसूचित  जनजाति
 का  स्तर  दिये  जाने  की  मांग  पूरी  होती  इस  उठ  श्य  के  लिए  इस  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  जातीय  वर्गों
 का  मारत  के  महा  पंजीयक  द्वारा  सर्वेक्षण  किया  जाना  आ्रावश्यक  है  श्रौर  यह  काय॑  शीघ्र  किया
 जाना

 मैं  मारत  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  भारत  के  महापंजीयक  प्रविलम्ब
 झ्रपना  दल  लहाख  भेजने  का  भ्रनुदेश  जारी  किया  जाये  ।

 उत्तर  प्रवश  के  प्रामोण  क्षोत्रों  मे ंउपड़ाकधरों  को  बन्द  करने  संबंधों  निर्णय
 पुनविचार  किये  जाने  को  भझ्रावश्यकता

 श्री  जगदीश  श्रवस्थो  :  उपाध्यक्ष  मैं  श्रापके  माध्यम  से  नियम  377
 के  प्रन्तगंत  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  उत्तरे  प्रदेश  क ेकतिपय  जनपदों  मुख्यतः
 जनपद  कानपुर  देहात  के  ग्रामीण  श्र  चलों  के  कुछ  छोटे-छोटे  डाकघरों  को  बन्द  किया  जा  रहा  है
 जिससे  कि  डाक  वितरणा  में  भ्रव्यवस्था  पैदा  डाकघरों  में  लगे  पुराने  कमंचारी  बेरोजगार  हो
 जायेंगे  तथा  उससे  ग्रामीण  जनता  में  श्रसन्‍्तोष  फंलेगा  ।

 संचार  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  सहानुभूतिपृवंक  पुनः  विचार  करके
 डाकघरों  को  बन्द  न  करके  पूर्व  की  भांति  यथावत  जिससे  ग्रामीण  जनता  को  समय  से  डाक
 मिल  सके  ।

 उड़ोसा  में  क्रोमाईट  खानों  में  ठेका  प्रणालो  समाप्त  करने  के  लिए  तत्काल  कार्यवाही
 किये  जाने  को  झावश्यकता

 भ्रो  शरतदेव  :  उड़ीसा  की  क्रोमाइट  खानों  में  हजारों  प्रादिवासी  श्रमिक
 का  करते  वे  सभी  जन-जातीय  लोग  वे  ठेके  पर  काय॑  करते  रहे  श्रम  मंत्रालय  ने
 1954  में  जारी  की  गई  श्रघिसूना  द्वारा  क्रोमाइट  खानों  में  ठेके  की  पद्धति  को  समाप्त  कर  दिया
 श्रम  मंत्रालय  के  प्रधिकारियों  ने  उक्त  प्रभिसूचना  को  क्रियान्दित  नहीं  इन
 गारों  को  न्यूनतम  मंजूरी  से  कम  मजूरी  दी  जाती  है  ।  ठेकेदारों  द्वारा  उनका  शोषण  हो  रहा
 पुराने  ठेकेदार  उड़ीसा  उच्च  न्यायालय  से  निषेधाज्ञा  के  बल  पर  श्रमी  तक  कार्य  कर  रहे  हैं  भर
 सरकारी  तथा  गर-सरकारी  खानों  के  मालिक  श्रम  मंत्रालय  की  भ्रधिसूंचना  के  उपबन्ध  के  भ्रवहेलना
 कश्के  मूल  ठेकों  की  भ्रवधि  की  समाप्ति  के  बाद  भी  ठेके  की  भ्रवधि  बढ़ा  रहे  हैं  ।  इसके  भ्रतिरिक्त

 कुछ  खान  मालिक  नये  ठेकेदार  नियुक्त  कर  रहे  ठेका  पद्धति  के  उन्मूलन  के  लिए  उड़ीसा  उच्च
 न्यायालय  की  निषधाज्ञा  को  रह  कराने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  कायंवाही  भी  नहीं  की  है  ।

 157



 कदुदानों  की  मांगे  198  -87  .  9  श्रत्नौ  1986

 मैं  सरकार  तथा  विशेष  रूप  से  मन्‍्त्री  महोदय  से  भ्रपील  करता  हूं  कि  उड़ीसा  की  चोनाइड
 खानों  से  ठेके  को  पद्धति  को  हुरन्‍्त  समाप्त  हजारों  झादिवासी  श्रमिकों  ठेकेदारों  के  झोष॑ण

 से  छुटकारा

 बिहार  में  दरमंत्ता  स्कित  झज्जोक  पेवर  मिल  को  फिर  से  खोलने  के  लिए  सत्कतल  कदम

 उठामे  को  झावश्यक्तता

 गौरो  शंकर  :  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  श्रशोक  पेपर  मिल

 दरभंगा  को  फिर  से  खोलने  में  श्रसाधारण  देरी  हुई  मिचिला  उत्तर  बिहार  की

 यह  भ्रौद्योगिक  परियोजना  कई  वर्षों  से  बंद  पड़ी  है  जिसके  परिणाम  स्थरूप  इस  पिछड़  क्षेत्र  के

 कई  हजार  कुशल  तथा  भ्रकुशल  कामगर  भूखे  मर  रहे  उन्हें  उत्तर  श्रथवा  दक्षिण  बिहार  में

 कौई  वैकल्पिक  रोजगार  नहीं  मिल  सकता  ।

 1985  के  प्रन्त  में  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बेंक  ने  बिहार  तथा  भ्रसम  सरकारों  के

 साथ  मिलकर  इस  झ्ौद्योगिक  एकक  को  फिर  से  खोलने  के  लिए  मार्मोपाय  खोजने  का  प्रयास

 इससे  सि्षिला  क्षेत्र  के  लोगों  के  दिलों  में  आ्राक्षा  का  संचार  हुप्रा  ।  वरन्‍्तु  इस-बारे  में  अब  कुछ  भी

 सुनने  में  नहीं  भ्रा  रहा  है  ।
 ह  ॥॒

 मैं  मारत  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  भ्रशोक  पेपर  मिल  वरभंगा  को  चालू
 करन ेके  लिए  झविलम्ब  कार्यचाही  की

 12.24

 अभुदासों  की  माँगें  1986-87
 जल  संसाधन  मंत्रालय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रब॒  हम  भ्रगली  मद  अर्थात  जल  संसाधन  मंत्रालय  की  श्रनुदानों  की
 माँगों पर  व्र्शा  एवं  मतदान  श्री  भीष्स  देव  दुबे  ग्रपना  भाषण  जारी  कृषया  शंहोप
 में  बोलें  ।

 ,

 पीधूध  शिरकी  :  पहले  से  ही  ग्राप'कह  रहे  हैं  संक्षेप  में  बोलिये  1

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  पहले  ही  छः  मिनट  बोल  चुके  इसीलिए  मैंने  कहा  कृपया
 संक्षेप  में  बोलिये  ।

 .

 आओ  भोष्स  देव  डूबे  खांदा  )  :  उपाध्यक्ष  श्राज  पुनः  जल  संसाधन  मंत्राखध  फी
 मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  कल  मैंने  के  द्वारा  हमारे  बुन्देललंड
 पर  अजनाये  गये  प्रांजेक्ट  के  सम्बन्ध  में  बात  कही  इस  सम्बन्ध  में  में  एक  बात  श्लौर  जो  इा
 चाहता  हूं  ।  यह  प्रोजेक्ट  केश्ट्रीय  सरकार  गबनंभेंट  के  पास  सेंक्गन  के  लिए  पड़ा  हुआ  उसका
 पत्र  61/150/38-4-81,  दिनांक  1-12-1981  यह  प्रौजेक्ट  सेक्शन के  लिए  पड़ा  हुझा

 ॥म्र
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 इस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  मेरा  निवेदश  है  इस  पर  ध्यान  दिया  जाए  ताकि
 वहां  सिंचाई  के  साधन  उपलब्ध  हो  सके  ।  दहृश  योजना  के  भ्रन्तगंत  वहां  विदेशी  विशेकयों  के  द्वाश्य
 सर्वेक्षण  होगा  झ्लौर  नीचे  भूमि  में  जो  जल  है  उसको  ऊपर  लाकर  वहां  सिंचाई  का  साघन  मिल

 इस  पर  ध्यान  दिया  ऐसा  मेरा  निवेदन  है  ।
 |

 इसके  बाद  एक  केन  बहुहेश्बीय  परियोजना  के  नाभ  से  जानी  जफ्ती  वह  योक्‍या

 सभ्‌  1982  से  जल  भायोग  के  सामने  विवाद  निपटाने  कें  लिए  पड़ी  हुई  लेकिन  वह  भी  1982
 से  श्राज  तक॑  पड़ी  हुई  है  भ्ौर  उसकी  श्रोर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  मेरा  मिवेदन  हैं  कि  मंजने

 महोदय  इस  प्रोर  ध्यान  दें  प्रौर  इस  परियोजना  के  सारे  विवादों  का  निष्पादन  कशए  ततकि  इस
 जमंथद  को  पौनी  मिल  सके  झौर  वहां  सिचांई  के  साधन  उपलब्ध  हो  सकें  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  क्ताना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  भ्रौर  मध्यप्रदेश  के  बीच  उत्तर
 प्रदेश  के  दक्षिणी  जहां  मेरा  जनपद  बांदा  स्थित  वहां  पर  सारी  यमुना  को  छोड़
 कर  मध्यप्रदेश  से  बहकर  श्राती  हैं  भ्रौर  इन  सभी  नदियों  में  बांध  बने  हुए  हैं  जो  मध्यप्रदेश  में  हैं  भौर
 फिर  इनका  भंगड़ा  पैदा  हो  जाता  है  पानी  का  श्रौर  स्थिति  यह  होती  है  कि  बांदा  जनपद  को  पानी

 नहीं  मिल  पता  ।  इस  तरह  के  बहुत  से  विवाद  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  निष्पादन  के  लिए  पढ़े
 हुए  हैं  |  मेरा  निवेदन  है  कि  अविलंब  उनका  निष्पान  ताकि  वहां  मुनासिब  पानी  मित्र  सके  ।

 इस  स्थिति  को  देखते  हुए  मैं  एक  बाल  ओर  मिवेदत  करना  चाहता  हूं  और  वह
 यह  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  5  जिले  बु  देलखण्ड  के  श्रौर  मध्यप्रदेश  के  14  जिले  जो  बु  देलखण्ड
 कहलाते  इन  संब  को  मिलाकर  एक  यूनिट्‌  के  रूप  में  देखा  यहां  की  भौगोलिक  स्थिति
 लग  यहां  की  परिस्थितियां  भ्लग  हैं  और  इस  तरीके  से  इसको  एक  यूनिट  रुप  में  देखकर

 यहां  के  संसाधनों  को  बढ़ाया  यहां  की  स्थिति  को  देखते  हुए  सुविधाएं  दी  जाएगी  तो
 इस  क्षेत्र  का  श्रघिक  कल्याण  हो  सकता  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  इसके  लिए  श्रलग  आयोग

 बनाया  जाए  और  उसके  भ्रन्तगंत  यहां  के  संसाधनों  को  किस  तरह  से  भागे  बढ़ाया  जा  सकता
 इसका  प्रयास  किया  जाए  ।  राष्ट्रीय  जल  नीति  तेयार  हो  रही  है  भ्रौर  राष्ट्रीय  जल  नोति
 तेयार  करते  समय  मेरा  निवेदन  है  कि  मैंने  जो  बात  कही  है  बु  देलखण्ड  को  यूनिट  बनाने  के
 बारे  जब  नीति  तैयार  की  राष्ट्रीय  जल  नीति  तेयार  करते  समय  इस  बात  को  ध्यान  में
 रखा  मेश  निवेदन  है  ।  हालांकि  सिंचाई  का  भ्धिकतर  काये  प्रदेश  की  सरक्वार  का  होता

 परन्तु  केन्द्रीय  जल  संसाधन  विभाग  का  काम  पालिसी  गाइडेंस  का  होता  इसलिए  मैं

 चाहता  है  कि  इसके  तहत  केन्द्रीय  प्रांत  की  सरकार  को  गाइड  करे  झौर  यह  कहे  कि
 बांदा  में  चार  नदियां  बांदा  जनपद  में  4  नदियां  बहती  केन  और

 फ्सुनी  भौर  बागे  पर  बांघ  बनाए  जाए  भ्ौर  इनकी  नहरों  से  स्चिक्ई  के  साघन  उपलब्ध  कराए
 जिससे  सूक्षा  क्षेत्र  कर्बी  और  नरेनी  दोनों  क्षेत्रों  में  सिचाई  हो  यहां  की  जमीन

 बहुत  भ्च्छी  होने  से  उपज  भी  भ्रच्छी  होगी  |  केन  भर  यमुना  नदी  में  लिफ्ट  इराग्रेदव
 योजना  क्रपनाई  प्रदेश  सरंक्रार  ने  यह  नियम  बताया  है  कि  25  क्यूसेक  से  तीचे  लिफ्ट
 इरीग्ेशन  योजना  नहीं  बनाई  इस  क्षेत्र  में  नदियों  के  किनारे  रिवाइन्स  होने  के  कारण
 किसी  दूसरे  साधन  से  सिंचाई  महीं  हो  सकती  |  वहां  पर  न  हो  नलकृपष  लण  सकते  हैं  भौर  न
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 ही  नहर  का  पानी  उस  क्षेत्र  में  पहुँचाया  जा  संकता  इसलिए  5,10,15  क्यूसेक  पानी  होने  पर
 भी  लिफ्ट  लिफ्ट  इरीगेशन  योजना  बनाई  जाय  भौर  सिंचाई  की

 इसी  तरह  से  बांदा  जनपद  में  150  नलकूपों  का  रिमोट  सेक्शन  को  भेजा  गया

 उस  पर  भी  तुरन्त  कार्यवाही  की  राजघाट  बांध  परियोजना  1973  से  पड़ी  हुई  है
 उसमें  गति  लाई  जाए  भर  शीघ्र  ही उसका  काम  भागे  बढ़ाया  भ्रन्त  में  मैं  अपने  यहां  के

 पेयजल  के  संकट  के  बारे  में  बता  देना  चाहता  हूं  ।  हमारी  सरकार  का  संकल्प  है  कि  हम  हर
 पझादमी  को  हर  गांव  में  पीने  का  पानी  उपलब्ध  मेरे  क्षेत्र  का  बहुत  सा  भाग  ऐसा  है  जो

 सूखा  है  भोर  जहां  पेयजल  भी  उपलब्ध  नहीं  इस  क्षेत्र  में  एक  पाठा  क्षेत्र  पड़ता  है  जो  पहाड़ी
 जंगली  है  भोौर  प्ठारी  यहां  पर  न  ट्यूबवेल  लग  सकते  हैं  भौर  न  कुएਂ  छुद  सकते  हैं  ।  इसके

 लिए  पाठा  पेयजल  योजना  सरकार  ने  बनायी  जिस  पर  तीन  करोड़  रुपया  व्यय  हुभा
 वह  सारी  को  सारी  योजना  बेकार  पड़ी  हुई  किसी  को  पानी  नहीं  मिलता  कुछ

 जगह  ऐसी  है  जहां  पर  सिर्फ  टंकी  बनी  हुई  उसको  नलों  से  कर्नकट  नहीं  किया  गया

 मेरा  निवेदन  है  कि  इस  श्रोर  ध्यान  दिया  एक  बात  कहकर  समाप्त  देना  चाहता
 पीने  का  पानी  इतनीं  दिक्कत  से  श्राता  है  कि  यहां  पर  गांवों  में  एक  गीत  गाया  जाता  जब
 स्त्रियां  पानी  लेने  के  लिए  जाती  हैं  तो  गीत  गाती  उसको  बड़े  ध्यान  से  भौर  बड़  दर्द  के  साथ

 झाप  सुनेंगे  तो  भ्रापको  प्रहसास  होगा  कि  कितनी  दिक्कत

 सूप  टर्क  भ्राग  लगे  रूकम
 ean

 रूकम  ददरी  वहां  गांव  वे  कहती  हैं  कि  एक  पंसे  का  सुपा  मिलता  है  श्र  दो  पंसे
 की  ऐसे  गांव  में  भाग  लग  उसके  बाद  वे  कहती  हैं  तेरा  पानी  गजब  कर

 गगरी  न  फूटे  चाहे  खसम  मर  भौरतें  कहती  हैं  कि  हमारा  लाया  हुप्ला  पानी  न  खराब
 हो  चाहे  खसम  मर  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  क्‍ग्रापका  पभाभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने
 का  मौका
 12.32

 शरद  दिये  पीठासोन ह

 कथ्री  रेड्डो  :  सभापति  प्राकृतिक  संसाधनों  में
 जल  सबसे  मूल्यवानं  संसाघन  है  ।  यदि  हमारे  जल-संसाघनों  का  सही  उपयोग  होता  है  तो  देश  के
 किसी  भाग  में  सूखा  नहीं  रहेगा  |  इस  तथ्य  को  हमें  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।  जल  संसाधनों  के

 का  अर्थ  है  सूखे  का  सदा  के  लिए

 जल  नीति-विचाराघीन  मामलेਂ  में  बताया  गया  है  देश  की  घरती  329
 है  तथा  जल  क्षमता  178  मि  सतही  जल  से  तथा  42  भूमिगत  जल  से  है  परन्तु
 इसके  लगमग  भ्राघे  भाग  का  ही  उपयोग  हो  पाता  हम  50%  जल  क्षमता  का  भी
 पूरा  उपयोग  नहीं  कर  पाते  ।  झ्राज  हम  केवल  24%,  क्षमता  का  ही  उपयोग  कर  पाते

 तेलुगु  में  दिये  गये  भाषण  के  भर  ग्रेजी  भनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 पूरी  जल  क्षमता  का  प्रयास  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  इसी  जल  को  अभाव  वाले  क्षेत्रों  में  भेजा
 जा  सके  तो  न  केवल  सूखा  देश  से  उठ  जायेगा  श्रपितु  पूरा  देश  समृद्ध  होगा  ।  देश  में  बहुत  से  क्षेत्र

 पुराने  सूखा  ग्रस्त  इन  क्षेत्रों  को  श्रग्रता  दी  जानी  इन  क्षेत्रों  को  पहले  पानी  उपलब्ध
 किया  जाना  चाहिए  |  एक  श्रन्य  महत्त्वपूर्ण  बात  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  वह  है  कृषि  को
 भ्रग्नता  देना  ।  राष्ट्रीय  जल  नीति  का  निर्माण  करते  समय  हमें  पेय  जल  उपलब्ध  किये  जाने  की

 महत्वपूर्णा  बात  पर  भी  ष्यान  देना  तेलुगु  की  एक  कहावत  पीने  का  पानी  तथा
 सिचाई  के  जल  की  व्यवस्था  करें  |  परन्तु  दुर्माग्य  की  बात  है  कि  सरकार  इतना  भी  नहीं  कर
 पाई  ।  खेती  के  लिये  तथा  पीने  के  पानी  काउपलब्ध  करना  भ्रत्यन्त  महत्त्वपूर्ण  यदि  सरकार  खेतों
 के  लिये  तथा  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  नहीं  कर  सकती  तो  देश  में  श्राकाल  की  स्थिति  प्रा
 जायेगी  ।  इन  दोनों  मोर्चों  पर  सरकार  की  विफलता  से  प्रकट  होता  है  कि  राष्ट्र  की  कोई  स्पष्ट  जल

 नीति-नहीं  राष्ट्रीय  जल  नीति  सम्बन्धी  मत्री  महोदय  के  वक्तव्य  में  यह  नहीं  कहा  गया  कि

 सूखा-ग्रस्त  क्षेत्रों  को  पानी  दिया  कृषि  भूमि  के  लिए  जल  उपलब्ध  किया  जाना  भी  इससे
 स्पष्ट  नहीं  होता  ।  सरकार  को  इन  मामलों  में  स्पष्ट  दृष्टिकोण  श्रपनावे  हैं  ।

 देश  के  कई  भाग  बुरी  तरह  सूखा-ग्रस्त  गुजरात  में  सूखे  की  भ्रधिकता  है  ।
 पिछले  दो  दिनों  से  हम  समाचार  सुनते  भ्रायें  हैं  कि  महाराष्ट्र  के  कई  भाग  सूखा-पग्रस्त  पश्चिम
 बंगाल  में  सूखा  नहीं  मुके  राजस्थान  का  नाम  लेंने  को  श्रावश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  यह  देश  में

 सबसे  अभ्रधिक  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  उसी  प्रकार  श्रांध्  श्रदेश  मो  भ्रतीव  सूखा-प्रस्त  क्षेत्र  यह
 स्पष्ट  है  कि  देश  के  बहुत  से  भागों  में  पिछले  कई  वर्षों  से  सूखा  है  ।  हमारे  पास  पर्याप्त  जल  है
 फिर  भी  बार  बार  होने  वाले  सूखे  को  रोक  नहीं  सकते  ।  यह  सही  है  कि  प्रकृति  के  प्रकोप  को  रोका
 जाना  संभव  नहीं  है  फिर  भी  मानवीय  प्रयासों  से  हम  कुछ  कर  सकते  भूमिगत  तथा  सतई  जल
 का  उपयोग  कर  पाना  मानव  हकक्‍्ति  से  बाहर  नहीं  यदि  सरकार  ने  इन  संसाधनों  का  उपयोग
 किया  होता  तो  बार  बार  होने  वाले  श्राकाल  को  रोका  जा  सकता  सरकार  की  इस  विफलता
 के  कारण  बार  बार  सूखा  पड़ता  है  ।

 यह  दुर्भाग्य  की  ही  बात  है  कि  स्वाघीनता  के  40  वर्ष  बाद  मी  जल  संसाधनों  के  उपयोग

 किये  जाने  के  बारे  में  कुछ  महत्त्वपूर्ण  कार्य  नहीं  किया  जा  यदि  सरकार  ने  जल॑  संसाधन

 बढ़ाने  के  प्रयास  किये  होते  तो  हम  भ्रपने  देश  को  सूखे  तथा  श्रकाल  से  बचा  पाते  !  जब  तक

 क्वार  की  नीति  नहीं  बदलती  देश  में  सूखा  बना  बहुत  सी  परियोजनाएं
 घोन  उन्हें  समय  पर  समाप्त  करने  के  लिए  कोई  प्रयास  नहीं  किये  गये  यदि  परियोजनाएं
 समय  पर  पूरी  की  जाती  हैं  तो  हम  कृषकों  को  पानी  दे  पायेंगे  तथा  पीने  के  पानी  की  कमी  भी  दूर
 हो  जायेगी  ।  भाज  देश  में  बनी  हुई  आ्राकाल  की  स्थिति  को  भी  हम  रोक  जब  तक  सरकार

 की  वर्तमान  नीति  बदलती  हम  गरीबी  दर  नहीं  कर  सकते  |  सूखा  तथा  मरीबी  साथ  साथ
 चैलते  हैं  ।  जब  तक  हम  श्रपनी  बड़ी  परियोजनाश्रों  को  पूरा  नहीं  करते  जोकि  इस  समय

 निर्माणाधीन  हैं  तब  तक  सूखे  पर  नियंत्रण  करना  झथवा  गरीबी  दूर  करना  नहीं  इन
 परियोजनाों  का  शीघ्र  पूरा  करने  से  सूखे  की  समस्या  काफी  हद  तक  दूर  हो  सरकार
 को  इस  बात  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।  नुके  खेद  मुके  बार  बार  कहना  पड़  रहा  है  कि  कई
 बड़ी  जिनको  सदियों  पहले  लिया  गया  शभ्रभी  तक  पूरी  नहीं  हुई  सरकार
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 झाश्वास्ित  जल  सप्लाई  को  पूरी  तरह  लागू  करने  में  म्रसफल  रही  है  ज्वड़ी
 योजनाश्रों  को  पूरा  करने  में  हुई  देरी  के  कारण  आश्वासन  दिए  गए  जल  की-श्रूर्ति  देरी

 हुई  है  ।  भ्रावश्यक  हो  तो  मैं  इस  सम्बन्ध  में  एक  दो  उदाहरण  देना  चाहता  परिचम  बंगाल
 झान्ध्र  प्रदेश  की  परियोजनाएं  सबसे  अच्छे  उद्महरण  झान्भ्र  प्रदेश  की  स्थिति-को-बढननेः  से

 पहले  मैं  सदन  को  पश्चिम  बंगाल  की  विभिन्‍न  परियोजनाझ्रों  की  दुदंशा  बताना  चाहता  हूं
 पर  कई  सिंचाई  परियोजनाएਂ  हैं  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  सम्मुख  लम्बित  पड़ी  है  ।  उनमेंसे-छुछ  .

 प्रपर  भ्रजय  सुवर्ण-रेखा  कंगसाबती का  क#मत्राःमोला

 सिंचाई  योजबायें  भौर  कंगसाबती  जलाशय  मैं  पद्चिम  बंगाल  के  मुख्य  श्री  डयरेति-असु
 के  1986-87  के  बजट  भाबण  को  उबघृत  करना  चाहता  राज्य  में  उस  समय  चल  रही
 योजनाश्ीं  में  तीस्ता  परियोजना  सबसे  महत्वपूर्ण  परियोजना  इन  को  जक्दीःसे

 पूरा  करने  में  हमें  जिन  कठिनाइयों  का  सामना  करता  पड़ता  है  ।  उस  सध्बन्ध  में  मैं  माननेेय
 सदस्यों  को  विश्वास  में  लेना  चाहता  हूं  ।  1984-35  के  श्रन्त  TH. 160  करोड़  रुपये  परिबोजनाःपर
 खत  किये  गये  इसमें  से  केन्द्रीय  सरकार-से  केवल  5  करोड़  रुपये  की  विशेष  सहायता
 हुई  है  ।  हम  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करते  रहे  हैं  कि  वह  परियोजना  के  महत्व  को  देखते  हुए
 सातवीं  योजना  के  क्शिष  सहायता  श्रतिवर्ष  20  करोड़  रुपये  कर  दें  ।  भारत  सरकार  से
 प्रभी  तक  कोई  उत्तर  नहीं  भ्राया  है  ।  राज्य  सरकार  बड़ी  भ्ौर  मध्यम  के  लिए  क्रुल

 राशि  का  60  से  70  प्रतिशत  इस  योजना  पर  खर्च  कर  रही  इंसके  भ्रतिरिक्त  हम  कुछ
 नेहीं  कर  इस  को  ध्यान  में  रखते  हुंए  वर्ष  के  दौरान  तीस्ता  परियोजना  के  श्रांबंटन
 को  हमने  21  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  28  करोड़  रुपये  कर  दिये  हैं  जिससे  1986-87  वर्ष  के  दौरान

 उक्केंसानों  को  इंस  परियोजना  से  सिंचाई  लाभ  मिलना  सुनिश्चित  हो  ।”  श्री  ज्योति  बसु  के  कंथन

 उद्घृत  करने  का  कारशा  यह  है  कि  राज्य  सरकारें  स्वयं  इस  मुख्य  पेरियोजना  की  पूरा  नहीं
 सकती  ।  यह  उनकी  क्षमता  से  परे  उनकी  योजना  का  60  से  70  प्रतिशत  से  भैधिक  धन

 बंड़ी  परियोजना  पर  खर्च  किया  जा  रंहा  भांरी  निवेश  के  बावजूद  वह  बड़ी  परियोजनाओं
 को  पूरा  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।  यह  केन्द्र  सरकार  का  दायित्व  है  कि  वह  बड़ी  परियोजनाप्ों
 को  पूरा  करने  के  व्ययमार  में  योगदान  करे  पर्याप्त  केन्द्रीय  सहायता  बिना  राज्य  सरकार

 बड़ी  परियोजनाप्रों  को  पूरा  नहीं  कर  केन्द्र  को  धागे  क्‍झ्ाकर  राज्यों  के  भार  में  हिस्सा
 लेना

 प्रान्ध्र  प्रदेश  की  स्थिति  को  देखते-हुए  यहकहूंगा  कि  केन्द्र  सरकार  झान्भ्न  फ्रदेश  की

 उपेक्षा  कर  रही  है  ग्रभी  में  हमारे  भुख्य  मंत्री  श्री  रामाराव  ते  बताया  हेःकि
 केन्द्र  सरकार  राज्य  के  साथ  सहयोगःनहीं  कर  रही  है  प्रौर  भी-तरीके  से  उनकी  सशब्रायला

 नहों  कर  उसके  श्रतिरिक्‍त  केन्द्रीय  सरकार  विवादों  जिसका

 मुकाचला  करना  पड़  रहा  हल  ढूंढने  में  बाघा  उत्पन्त  कर  आन्भ्र  अ्रदेश  में
 परियोजनायें  केन्द्र  सरकार  के  पास  पिछले  25  क्‍यों  से  लम्वित  पड़ी  उनको  भभी  तक

 स्वीकृति  चहीं  दी  गई  है  |  मैं  उनमें  से  कुछ  का-उल्लेख  करना  ऋहता  पिछले 20  वर्षो  से

 वागाज़ु  न  सागर  निर्माण  हो  रहा  है  झोर  अभो  तक  थूरा  नहीं  हुआ्ना  श्री  रामससगर  +

 का  कार्य  भी  भ्रभी  तक  पूरा  नहींःहुश्ना-है  जबकि  इसे  25  वर्ष  पहलेਂ शुरू
 ' किया

 जआापसदहरा  परियोजना  खरण-][”को  भण्नी  तक  केन्‍्द्रनने  'नहीं:दी  है।।सरंकार ने  पड्से
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 जल्दी  पूरा  करने  के  लिंग  कुछ  नहीं  किया  इसी  तरह  केन्द्रीय  सरकार  ने  सोमशिला  परियोजना
 को  भी  श्रभी  तक  स्वीकृति  नहीं  दी  है  ।  हैदराबाद  शहर  पीने के  यानी  की  कमी

 *
 का  सामना  कर  रहा  सिगूर  परियोजना  पर  कार्य  शुरू  करके  दोनों  शहरों  की  पोने  के  पानी
 की  समस्या  सुलभझाई  जा  सकती  है  ।  हेदराबाद  प्रान्ध्र  प्रदेश  की  राजधानी  ये  लोग  पोौने  के
 पानी  की  कमी  के  कारण  कष्ट  उठा  रहे  सिगूर  परियोजना  हैदराबाद  के  प्यासे  नागरिकोंਂ

 फाच्ी  पखुहैय्या  कर  सकती  है  ।  स्थिरत्ति  बहुत्त  गं  मीर  लेकिन  दुःस्क-क्क  बात  केन्द्रीय
 सरकार  ने  भ्रभी  सिगूर  परियोजना  को  स्वीकृति  नहीं  है  ।  वास्तव  में  केन्द्रीय  सरकार  को
 परियोजना  पूरी  करने  की  जिम्मेदारी  स्वयं  लेनी  इसी  तरह  से  तुगभद्रा  परियोजना

 तेंलगु  गंगा  परियोजना  एक  ऐसी  परियोजना  है  जिससे  आन्ध्र  प्रदेश  और  तमिलनाडु  को  लाभ  पहुँच
 सकता  है  |  यह  रायलसीमा  जो  तेजी  से  रेगिस्तान  में  बदल  रहा  है  के  चिरकालिक  सूखाग्रस्त
 क्षेत्रों  को  पानी  श्रगर  तेलगु  परियोजना  पूरी  हो  जाती  है  तो  इस  क्षेत्र  को  लाखीं  एकड़

 भूमि  की  सिंचाई  की  जा  सकती  यह  मद्रास  के  लोगों  को  भो  उपलब्ध  करवायेगी

 तेलगु  का  महत्व  इस  तरह  से  हमारे  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  ने  इस  परियोजना  का  उद्घाटन
 किया  था  श्रौर  राज्य  सरकार  पहले  ही  इस  परियोजना  पर  100  करोड़  रुपये  खूच  कर  चुकी  है
 लेकिन  यह  हैरानी  की  बात  है  कि  केन्द्रीय  तरकार  इस  परियोजना  को  स्वीकृति  देने  में  ढील  कर

 रही  है  ।  इसको  स्वीकृति  देने  में  देरी  करने  से  नई  नई  समस्याएं  खड़ी  हो  रही  जानबूक
 कर  इसकी  बहुत  सो  समस्‍यायें  पैदा  की  जा  रही  हैं  .  तेलगु  गंगा  को  जल्दी  पूरा  करने  में  राज्य
 सरकार  की  सहायता  करने  की  बजाय  बाघायें  खंड़ी  की  जा  रही  हैं  |  इसे  शन्तर्राज्यीय  विवाद
 बनाया  गया  अब  इसके  साथ  एक  नया,आयाम  जोड़ा  जा  रहा  केन्द्र  राज्य  सम्बन्ध  की
 बात  अ्रव॒  उसके  साथ  जोड़ीਂ  जा  रही  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  और  श्रान्श्र  प्रदेश  सरकार  इस  परियोजना
 से  संकंछिल  हैं  ।  दूसरे  राज्यों  को  इसके  अन्तगंत  लाना  ठोक  नहीं  है  ।  केन्द्र  सरकार  द्वारा  दूसरे
 राज्यों  को  संबद्ध  किया  जाता  न्यायोचित  नहीं  है  मैं  सरकार  से  इस  अवसर  पर  इस  परियोजना

 को  यथाक्षीत्र  पूस  करने  झ्ौर  राज्य  सरकार  की  सहायता  करने  का  भ्रनुरोध  करता

 उच्चस्तरीय  नहर  रायल  सीमा  को  सूखे  से  बचाने  में  सहायता  करेगी  हमारे  नेता  स्वर्गीय

 कामरेड  ने  जल  उपयोग  सम्बन्धी  नीति  का  प्रतिप्रादन  किया  उनके  अ्रनुसार  सूखा
 प्रवस्ध  क्षेत्रों  में  जल  की  आपूर्क़ति  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जाये  प्रगर  भ्रावश्यकता  पड़ਂ  तो  दूसरे
 क्षेत्रों  मे ंसिचाई  जल  की  पूर्ति  एक  फसल  तक  सीमित  को  जानीਂ  चाहिए  सभी  सूखग्रस्ल  क्षेत्रों  को
 जल  उपलब्ध  कराना  संमव  हो  सकेगा  )

 श्रान्ध्र  प्रदेश  अब  अभूतपूर्व  सूखा'से  पोड़ित  है  |  केन्द्र  को  इस  बात  को  दृष्टि  में  रखते  हुए
 |

 महस्वपूर्णा  परिधोजनाश्रों  जैसे  पोचमपाडु  चरणन्दा  तु  तेलगु  गंगा  भौर  दूसरी  महत्वपूर्ण
 परियोजनाश्रों  को  स्वीकृति  देनी  चाहिए  ।  केन्द्र  सरकार  को  इन  परियोजनाञओ्रों  को  शीघ्र  पूरा
 करन्रे-के  लिए  पर्याप्त  सहायता  भी  देनी  चाहिए

 देश  की.सूसे  से  केन्द्रीय  सरकार  का  दायित्व  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को
 *  इस इस  को  महसूसਂ  करना  चाहिए  ।  कई  परियोजनाएँडुं  कई  शताडिदयोंਂ  से  निमिणाधीनः

 हैं  जिन्हें  शीज्ष  ही  पूरा  करता  सूखे  का  मुकाबला  करने  के.लिए  यह  सबसे  उत्तम  तरीका

 फ्ले  पभ्रपनाई  गई  जल  से  साधन  नीति  भ्रसफल  रही  देश  में  विभिन्‍न  परियोजनाश्रों  के
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 पूरे  न  होने  स ेसरकार  की  अश्रसफल  नीति  का  पता  चलता  कम  से  कम  श्रब  सरकार  को

 सजग  होकर  महत्वपूर्णा  परियोजनाश्रों  के  निर्माण  कार्य  को  शीघ्रता  से  पूरा  करना  चाहिए  भौरु

 देशं  को  सूखे  से  हमेशा  के  लिए  बचाना  चाहिए  आपने  मुझे  बोलने  का  जो  मौका  दिया  हैं  उसके

 लिए  भ्रापको  धन्यवाद  ।

 थ्री  भ्नादि  शरण  दास  :  समापति  जल  विभाग  की  महत्वपूरां  मांगों
 का  समर्थन  करते  हुए  मैं  चन्द  बातें  आपके  सामने  रखेना  चाहता

 हमारा  देश  विशाल  देश  है  उसका  पापूलेशन  बहुत  बड़ा  जल  से  संबंधित  एक  दो

 समस्याश्ों  का  हमको  सामना  करना  पड़ता  है  |  हमारी  सरकारों  ने  पिछले  सालों  में  इन  समस्याझरोों
 को  बहुत  कुछ  हल  किया  जैसे  पहली  योजना  के  भ्रन्तगंत  हमारे  देश  में  1951  से  1982  तक

 करोीबन  16047  करोड़  का  लागत  श्राया  था  |  इससे  मीडियम  भौर  माइनर  इरिगेशन  का

 काम  हुआ  ।  इससे  कम  से  कम  22.67  मिलियन  हैक्टर  जमीन  में  इरिगरेशन  हुआ  ।  यह  कुछ  कम

 बात  नहीं  है  ।  इसमें  मेजर  दरिगेशन  में  जो  खर्चा  हुआ  वह  10.096  करोड़  मीडियम  में  5,951
 करोड़  ओर  माइनर  में  2840  करोड़  रुपये  का  खर्चा  हुआ  |  इस  माफिक  जो  खर्चा  हुआ  उससे
 भागे  बढ़ते  हुए  करीबन  59,7  मिलियन  हैक्टर  जमीन  में  पानीदिया  गया  यह  कुछ  कम  काम

 नहीं  लेकिन  फिर  भी  कुछ  कमियां
 ह

 हमारी  आबादी  वढ़ती  जाती  है  भ्रौर  हमारी  समस्‍यायें  भी  बढ़ती  जाती  बढ़ती  हुई
 समस्याश्रों  को  देखते  हुए  हमको  भी  भागे  बढ़ना  यह  हमारी  पार्टी  का  फर्ज  हमारी  पार्टी  ने

 इसके  लिए  कुछ  प्रोग्राम  लिया  है  भ्रोर  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  हमारे  देश  में  जितनी  नदियां
 जितनी  जल  राशि  जल  सम्पदा  उसको  इकट्ठा  करने  की  पालिसी  हम  करने  जा  रहे

 हमारी  नेशनल  वाटर  डेवलपमेंट  एजेन्सी  एक  बड़े  काम  में  फंसी  हुई  है  कि  सारे  हिन्दुस्तान  में  जितनी
 छोटी  बड़ी  नदियां  हैं  उनमें  कितना  जल  है  उसका  सही  उपयोग  कंसे  किया  जहां  पानी
 ज्यादा  उसको  वहां  से  लेकर  जहां  पानी की  कमी  वहां  पर  ले  जाया  जांये  ।  इसके  लिए  बड़ी
 प्लानिंग  हो  रही  श्रागे  के  वर्षों  में  उसका  काम  मिलेगा  भौर  भागे  झ्ाने  वाले  लोग  उसका
 योग  कर  सकेंगे  ।  इस  माफिक  हम  देश  के  पानी  का  उपयोग  बढ़ा  रहे  हैं  ।  यह  जो  कुछ  हो  रहा
 हम  उसका  वड़  गवं  से  समर्थन  करते  हैं  ।

 इसके  साथ  ही  मेरे  कुछ  सर्जइचन्स  ध्राप  कहते  हैं  कि  इरिगेशन  स्टेट  सबजेक्ट  इस
 बहाने  से  भापको  पीछे  हटना  मान  लीजिए  स्टेट  आपसे  पैसा  लेकर  खर्चा  नहीं  क्रती
 धौर  इससे  जो  एस्टीमेशन  था  वह  बढ़  जाता  हैं  तो  काम  नहीं  होता  ।  प्गर  सैंटर  खामोश  रहेगा
 तो  खर्चा  बढ़ता  चला  जाएगा  भोर  काम  नहीं  हो  पायेगा  ।  हमारी  स्टेट  में  कई  प्रोजेक्ट  ऐसे  हैं  जो

 '  किसी  हिसाब  से  शुरू  हुए  लेकिन  भ्रब  उनका  खर्चा  बढ़ता  जाता  भ्राप  कहते  हैं  कि  सैंटर
 का  उसमें  हाथ  नहीं  मेरा  कहना  यह  है  कि  इस  माफिक  जहां  होता  उसके  लिए  सेंटर  में
 एक  मानिटरिंग  सैल  होता  चाहिए  जो  यह  देखे  कि  भगर  स्टेट  ठीक  से  काम  नहीं  कर  पाती  तो
 उस  काम  को  प्रापको  प्रपने  हाथ  में  लेकर  जल्द  से  जल्द  खत्म  करना  चाहिए  ।

 हमारे  हिन्दुस्तान  में  कितनो  बड़ी-बड़ी  पब्लिक  भ्रन्डरटेकिग्ज  उनके  द्वारा  हम  बाहर
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 के  मुल्कों  मे ंजाकर  काम  करते  लेकिन  हम  हिन्दुस्तान  में  ठीक  टाइम  पर  काम  नहीं  कर  पाते  ।

 इसके  लिए  हमारी  सरकार  को  सोचना  भ्रगर  हमारी  सरकार  नहीं  सोचेगी  तो  कौनसी

 ऐसी  सरकार  भ्रायेगी  जो  यह  कहेगी  कि  जितना  जल्दी  काभ  होना  वह  कर  देगी  ।

 इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  जहां  बड़े  बड़  प्रोजेक्ट  होते  उसे  भगर  लोकल  कानन्‍्दट्रग्टर
 नहीं  कर  स्टेट  नहीं  कर  पाती  तो  ठीक  टाइम  पर  श्राप  उसको  हाथ  में  लीजिए
 भ्रौर  टाइम  बाउण्ड  प्रोग्राम  बनाकर  उसको  पूरा  श्रगर  टाइम  पर  काम  नहीं  होता  है  तो
 उससे  बड़ा  नुकसान  हो  जाता  उससे  हमारा  खर्चा  बढ़  जाता  है  भौर  सब  लोगों  को  उससे
 दिक्कत  होती  है  ।

 फ्लड  कन्ट्रोल  की  बाबत  मैं  उड़ीसा  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हमारा  थोड़ा  सा

 हिस्सा  पहाड़ी  वहां  फ्लड  नहीं  ड्राउट  लेकिन  जो  कोस्टल  एरिया  समुद्र  के  किनारे  का

 एरिया  वहां  पर  पर  साल  नहीं  तो  कम  से  कम  एक  साल  के  बाद  दूसरे  साल  जरूर  फ्लड
 भाता  उससे  धनराशि  का  नुकसान  तो  होता  ही  है  उसके  साथ  हजारों  करोड़  की  फसल  नष्ट

 हाती  बंल  का  नुक्सान  होता  उसकी  बाद  में  सरकार  को  पूर्ति  करनी  होती
 इसको  ठीक  ढंग  से  करना

 हमारे  एरिया  में  एक  भीमकु ड  प्रोजेक्ट  इस  प्रोजेक्ट  को  किसी  बहाने  से  मंजूर  नहीं
 किया  क्‍योंकि  अब  ऐसा  कहा  जा  रहा  है  कि  इससे  खर्चा  ज्यादा  श्राप  श्रगर  गम्भीरता  से

 विचार  करें  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  प्राकृतिक  भ्रांपदा  के  भ्राने  के  बाद  लोगों  की  जो  सहायता
 की  जाती  उसमें  खर्चा  इससे  कहीं  भ्रधिक  आता  हैं  ।  इस  कारण  मेरा  मंत्री  जी  से  निवेदन  है
 कि  वह  भीमकु ड  प्रोजेक्ट  को  शीघ्र  लें  ।

 भाज  हम  देखते  हैं  कि  नदियों  में  बालू  बढ़ता  जा  रहा  इसके  लिए  भापने  पश्रभी  तक
 कोई  प्रोग्राम  नहीं  बनाया  जंसे  नेशनल  वाटर  डेवलपमेंट  एजेंसी  बनायी  है  ऐसा  ही  एक  प्रोग्राम

 इस  बालू  को  रोकने  भौर  समाप्त  करने  के  लिए  बनाया  जाये  ।  यही  कारण  है  कि  भाज  फ्लड  ष्मा

 रहे  हैं  जिससे  जन-घन  का  काफी  भ्रधिक  नुकसान  होता  इस  बालू  को  निकालने  के  लिए  कोई
 नेशनल  पालिसी  सरकार  की  तरफ  से  पभ्रवश्य  बनायी  जाये  |  मैं  जब  चीन  गया  वहां  देखा  कि
 नदियों  से  बालू  निकाला  जा  रहा  था  ।  इस  संबंध  में  नोति  बनाने  से  पानी  का  उपयोग  भी  भच्छी
 तरह  से  इरिगेशन  भी  ज्यादा  होगा  भ्रौर  फसल  भी  भच्छी  होगी  ।  नदियों  में  से  बालू
 लने  से  बाढ़  झ्रादि  नहीं  पानी  नदी  के  गर्म  में  ही  रह  जायेगा  ।

 हमारी  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जी  ने  कहा  थाकि  हर  एक  ट्राइबल

 एरिया  में  स्पेशल  कम्पीनैंट  प्लान  होना  चाहिए  |  इसके  लिये  हरेक  स्टेट  का  क्वाटिफिकेशन  होना

 चाहिये  ।  आज  हम  यह  देखते  हैं  कि  कोई  स्टेट  तो  क्वाटिफाई  करता  है  भौर  कोई  नहीं  करता  है
 भौर  जो  कोई  करता  भी  उसका  कुछ  ठिकाना  नहीं  होता  ण्ह  सब  देखने  के  लिए  पभ्रापके

 मंत्रालय  में  कोई  एक  ऐसा  सेल  होना  चाहिए  जो  कि  यह  देखें  कि  उसके  लिये  कितनी  धनराशि

 रखी  है  भौर  ट्राइवल  एरिया  में  कितना  क्वाटिफिकेशन  हुआ  हमने  देखा  है  कि  जो

 विजुश्नल  सकी  में  हैं  जंसा  इरिगेशन  माइनर  इरिगेदनि  लिफ्ट  हरिगेशन  इसमें  ध्राप  मदद
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 धैमुझकों  को  मांग  1986-87  9  1966:

 देते  लेकिन  हर  किछ्ली  को  यह  मदद  नहीं  मिलः  पाती  इसਂ  कारण  से  भी  इस-सेलਂ  का  बजागा

 जाना  अस्वष्याक  है॥

 सभापति  प्रमी  मैंने  बहुत  फुछ  बोलना  लेकिन  झ्ाापने  बोलने  का  समय  नहीं

 दिद्व६॥  जो।भी  :  कोलने  उसके  लिये  घन्यकद  देला

 केयूर  )  :  प्रादरणीय  समार्फा  भ्रभ्रे  जो  जल,संसाथव  क्रय

 उसका  समर्थन  करते  हुए  च्यहत्प  हैँ  कि-मह्य  जड़े  स्थितिਂ  हैंटे  जहां
 चार  बड़ी  नदियां  सोन  झौर  इन्दिरावती  निकलती  हैं  ।  चू  कि  यह  मे  दम .
 पौर  पहाड़ी  इलाका  उद्गम  के  लिये  ऐसे  स्थान  प्राकृतिक  दृष्टि  से  भ्रनुकल  रहते  हैं  लेकिन  जब

 मालिश  आजी  है  झोर  का  पानी  जहां  एकत्रित  होता  उसका  लाभ  नीचे  काले  प्रात  को

 होढ़क  हैं॥  ऐसडि  स्थिति  में  भीः  उन  क्षेत्रों  किये  विशेष  ध्यान  देना  भाष  उसमें  जाघते  हैं  कि

 नमेंदक का  उदद॒गम-जहड  ध्यारिश  का  क्षेत्र  उसी  क्षेत्र  हुआ  उस  सारे  पान्ती  का  लाम>अगर'

 होगड तो  गुन्नडात  ही  हम,यह  नहीं  चाहते  कि  गुजरात  को  न  वेसे  हीਂ  महानदी
 का  उदका जल  रोत  रायपुर.जिल  अर  मध्य  प्रदेद्ाਂ  कप  जो  पूर्वी  श्रचलਂ  है  उसमें  मगरਂ

 इसके  पानी  का  लाभ  हीराकुन्ड  बांघ  के  जरिये  से  उड़ोसा  को  हों  रहा  है  होना  भी

 बसे  ही  सीन  नदी  का  भी  वह  उत्तर  प्रदेश  भौर  बिहार  के  लिये  इन्दिरावती  का  पानी

 दक्षिण  में  भांप्र  भौर  मद्रास  के  लिये  यह  स्वोभाविक  परिणिति  ऐसी  स्थिति  में  मध्य  प्रदेश

 की  सिंचाई  के  लिये  काफी  कठिनाई  होती

 कुछ  जंसे  महफ़नदी  परियोजना  विश्क  बेंक  के  सहयोग  से  बन  रही  है  उसमें  तो

 देर  होगी  ही  ।  मगर  उसमें  गति  भाये  झौर  जह्दी  वह  पूरी  हो  यह  भो  हम  निवेदन  तो  कर  ही  रहे
 इसके  साथसाथ  यह  योजना  सफल  होने  के  बाद  भी  उस  पूरे  क्षेत्र  की  सिंचाई  हो  यह  बहुत

 ही  कठिन  बारिश  के  पानी  के  भरोसे  से  हो  ये  बड़े  बांध  भर  पायेंगे  ।  बारिश  की  अ्रगर

 हुई  तो  जंसे  प्रन्य  छोटे  छोटे  तालाब  झौर  बांधों  की  स्थिति  होती  है  वही  इस  बांध  को  भी

 ऐसी  स्थिति  में  राज  तन्‍्द  गांव  झौर  उड़से  .  लगे  हुए .
 सीधी  भौर  शहडौल  के  ये  सात  जिले  जो  हैं  इन  सब  जिलों  से  जो  नदी  निकलती  दै  उसका
 लाभ  उस  क्षेत्र  को  नहीं  हो  पाता  इसके  लिए  मेरा  निवेदन  है  कि  मंत्रीं  जी  ध्यान  देंगे  ।  जितनी

 छोटी  पौर  लघु  योजनायें  हैं  पूरा  करने  के  लिये  मध्य  प्रदेश  शासन  को  झाप.-विशेष
 देंगे  भौर  प्राप  उन्हें  भादेश  उन्हें  भ्रपने  सुकान्न  देंगे  कि  कितनी  छोड़ी  योजन्नाए
 को  बांध  करके  लिफ्ट  करने  को  जो  योजनायें  हैं  जिससे  सिंचाई  हो  सकती  है  इसको  एक  ब्रड़े  रूप

 में  प्लोड़ एक  प्रोजेक्द  के  रूप  में  परिवर्तित  करकेटइसका  काम  करें'श्लौर  इन  सभो  को  मिला
 -  उद्  क्षेत्र  को-सिडित  क्रने:का  प्रयत्त  करें+  इसके  विधा  उस  क्षेत्र  को  स्थिति  कुछ  बढ़ी

 नाओओं  के  अपने  के  फेर  उनकेन्प्  रा::हीने  के

 बाद भी जो आज को स्थिति हैःकि अकाल>से: उस औेक-के-छ़ोग प्रीक़िक हैं बी स्थिति आये भी बनी रहेगी । तो मेरा विप््वास है कि प्रापਂ सन छोदीयेद्रका झरें पूरा कहने के लिए विशेष से प्रयत्व करेंगे झोर भप्यमा जो उक्तर देंगे में उस अमबक्त पीडिब्र केडलिए विक्षेव/्योजणा आप रहेगी । इसके बारे में झाप उत्तर देंगे हपेडह-ज़ोसरें को कहुत:बड़ा। संसोफ होफा । शो



 49  1968  को  मांग  ):

 ही  फ्हीड़ीःइलक्कों  में  पीने  के  पानी  के  लिएरभी  बहुत  कठिनाई  होती  भ्ोर-शयों  से

 बे  पीने  के  धानी  के  लिए  रहे  हैं  यह  कहूं  तो गलत  नहीं  होगा  और  :  दूसरे  में

 जहां  बाश्शि  तोहहोती/ःहै  लेकिन  इसके  बाद  भी  पीने  के  पानी  के  लिए

 दूर-तक  लोगों-को  जाता-पड़ता  तो  आप  नक्शेये  रूप  सेਂ  मक्षीनों  का-झौर  कक्कीन

 का  ज्यादा  उफ्योग  करें  और  रन  गांवों  तक  पानी  फ्हुँचाने  का  विशेष  प्रयत्न  करें  जहां  तक-चानी

 नहीं  पहुँच  सकता  है  ।  तब  जाकर  उस  क्षेत्र  की  बचत  हो  पाएगी  ।

 इन  संसाधनों  के  साथ  ही  झ्ाप  वहां  लघु  सिंचाई  का  उपयोग  तो  करेंगे  वहां  की  नदियों
 में  बारहों  महीने  पानी  होता  शिवनाथ  महानदी  भ्रौर  इन्द्रावती  नदी  में  उद्दोहन  सिचाईं
 का  पूरे  तरीकै  से  लाभ  उस  क्षेत्र  को  श्राप  दे  सकते  हैं  ताकि  वह  क्षेत्र  श्रकाल  क्री  पीड़ा  से  बच

 भाज  उस  क्षेत्र  की  जो  स्थिति  है  श्रौर  खास  कर  उन  किसानों  की  क्‍या  स्थिति  है  वह  भाप
 प्रगर  पानी  की  व्यवस्था  हो  जाए  तो  सारे  हिन्दुस्तान  में  सब  से  ज्यादा  गन्ने  की  खेती  उस  क्षेत्र  में

 1.00

 हो  सकती  है|  वहां  का  वातावरण  इस  ढंग  का  है  कि  उस  क्षेत्र  में  तिलहन”को खेती  हो
 मगर  पानी  न  होने  के  कारण  भ्रकाल  से  पीड़ित  होकर  पूरे  हिन्दुस्तान  के  भ्रन्दर  श्लाप  जहां  भी

 मजदूरों  को  मंजंदूरी  करंते  हुए  सड़क  पर  काम  करते  हुए  उनसे  श्रगर  भाष  पूछेंगे
 तो  श्रोपक्री  यह  पता  लगेगा  कि  वे  सब  भूखे  प्यासे  छत्तीसगढ़  के  मजदूर  उनको  वहां  भरंपेट
 मजदूरी  नहीं  मिले  पाती  है  ।  इंसलिए  इस  तरफ  श्रापक्रो  तवज्जह  देने  की  जरूरत

 झन्तिम  निवेदन  मेरा  श्राप  से  यह  है  कि  झ्राप  उस  ऐतिहासिक  नाम  से  जुड़  हुए  -  शंकर
 जी  के  से  जिनका  कतंठ्थ  ही  जिन  की  तपस्या के  बाद  हमें  सबको  गंगा  जल  मिला  ।  झाज
 भी  हंम  सब  भ्रापसे  उसी  रूप  में  निवेदन  कर  रहे  भ्रापके  छोड़े  हुए  जल  से  हमारे  क्षेत्र  को
 ध्लांवित

 ह

 इतना  कहते  जल  संसाधन  विभाग  की  भनुद्यत्त  की  मांगों  का-मैं  समर्थन  कर्ता

 )  :  संभाषति  मैं  हूं  कि

 आपने  जेल  संसाधन  मंत्रालय  अनुदानों  की  भांगों  पर  चर्चा  करने  का  धवसर प्रदान  किया  है  ।

 इस  मन्‍्त्रालय  का  पुनगंठन  करने  के  लिए  मैं  सर्वप्रथय  प्रधानमन्त्री  को  बधाई  देता
 रूप  में  यह  सिचाई  भ्ौर  ऊर्जा  भन्त्रॉलय  था  और  अरब  इसे  पुर्नगंठित  किया  गया  है  श्रौर  इसका
 नाम  जल  संसाधन  मश्नालय  रखा  गया  मुके  इस  बात  की  भी  प्रसन्नता  है  कि  इस  मंन्त्रालय  का
 कार्यभार  मॉननीय  मन्‍्त्री  श्री  जो  हमारे  प्रधानमन्त्री  भौर  श्री  चिम्बरम  की  तरह
 संक्षिय  के पास  जल  संसाक्षनों  से  सम्बन्धित  एक  बहुत  महत्वपूर्णो  मुद्रा  हर  रोज हम
 देखेते  हैं  कि जल  के  सम्बन्ध  में  राज्यों  के  बीच  विवाद  उत्पन्न  होते  रहते  20  कार्यक्रम
 में  हमारी  सर्गीय  प्रधानमन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  सिंचाई  को  पहला  सूत्र  बनाया  था  फिर  भी

 थीजना  क्षेत्र  में  भी  इसे  उच्च  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  तथा  कई  राज्यों  में  कुछ  सिंचाई

 आाप्रों  ओरशांचों  के'लिए  पर्याप्त  घनराशि  भाषंटित  दी  जानी  केन्द्र  की  अपने
 छ

 है
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 झ्रमुदानों  की  मांगें  1986-87  9  भ्रप्न  1986

 दायित्व  से  यह  कहकर  नहीं  मुकरना  चाहिए  कि  यह  राज्य  का  विषय  है  झौर  केन्द्र  हस्तक्षेप  नहीं
 कर  सकता  ।  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से इस  देश  की  सभी  नदियों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  प्रनुरोध

 कहू गा  |  समस्याझ्रों  का समाधान  करने  के  लिए  हमें  राष्ट्रीय  जल  ग्रिड  बनाना  राज्यों  के  बीच

 कई  समस्‍यायें  उठ  रही  हैं  जिन्हें  हम  सब  जानते  कल  केन्द्रीय  जल  प्लायोग  के  श्रध्यक्ष  श्रीमन्‌
 जवित्तले  के  साथ  दूरदर्शन  पर  ही  कार्यक्रम  वह  कह  रहे  थे  कि  मूल्यवान  संसाधन

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हूँ  ।  लेकिन  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  जल  श्रायोग  जो  1945  में

 बना  पिछले  40  वर्षों  में  क्या  किया  मैं  यह  प्रश्न  यहां  पूछना  चाहता  पिछले  40  वर्षों  में

 देश  में  सिंचाई  के  सम्बन्ध  में  क्या  किया  गया  है  ।  1950-51  में  कुल  सिचित  क्षेत्र  22.6  लाश  हेक्टेयर
 1979-80  में  56.6  लाख  हेक्टेयर  1985  के  अन्त  तक  यह  68  लाख  हेक्टेयर  मैं

 जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  1985-86  के  वाधिक  प्रतिवेदन  में  दिये  गये  झ्रांकड़ं  ठीक  हैं  ?  प्रतिवर्ष

 25  लाख  हेक्टेयर  भूमि  पर  सिंचाई  क्षमता  पैदा  की  जानी  चाहिए  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 हम  इस  लक्ष्य  पर  पहुँच  गये  हैं  '  वाषिक  प्रतिवेदन  में  यह  उल्लेख  किया  जा  चुका  है  कि  विश्व  में

 सिंचाई  विकास  का  यह  सबसे  बड़ा  कार्यक्रम  मैं  भी  सहम्मत  परन्तु  मेरा  प्रश्न  है  कि  क्‍या

 धापने  लक्ष्य  प्राप्त  किया

 बाढ़  ग्रस्त  क्षेत्रों  के  बारे  में  भी  400  लाख  हैक्टर  में  से  ग्राप  केंवल  ।24.4  लाख  हैक्टर  में

 बचाव  व्यवस्था  कर  सके  ये  भ्ाांकड़  अन्दाजन  यह  भी  कहा  गया  है  कि  यह  उचित  बचाव

 व्यवस्था  झ्राप  केवल  124.4  लाख  हैक्टर  की  रक्षा  कर  सके  हैं  ।  बाढ़  नियंत्रण  से  केवल

 उचित  सीमा  तक  ही  रक्षा  की  जा  रही

 मैं  माननीय  मन्त्री  से कई  वर्षो  से  लम्बित  पड़  विवादों  के  बारे  में  उल्लेख  करना  चाहता
 मैं  कावेरी  विवाद  के  बारे  में  एक  उदाहरण  भी  दे  सकता  कावेरी  विवाद  के  बारे  में  हमारे

 माननीय  मन्त्री  पूरी  तरह  से  जानते  हैं  ।  तमिलनाडु  श्रौर  केरल  तथा  संघ  शासित  क्षेत्र

 पांडिचेरी  जैसे  नदी  वाले  राज्य  इसमें  फंसें  हुए  वास्तव  में  इसका  समाधान  1974  तक  या

 इससे  पहले  हो  जाना  चाहिए  परन्तु  दुर्भाग्य  से  उस  सप्रय  तमिलनाडु  के  मुख्य  मंत्री  श्री
 करुणानिधि  उन्हें  इस  समस्या  का  समाधान  कर  देना  चाहिए  था  क्‍योंकि  वह  1976  तक

 तमिलनाडु  के  मुख्य  मन्त्री  उन्हें  इसका  समाघान  करना  चाहिए  था  या  उन्हें  इसे  केन्द्रीय
 कार  के  ध्यान  में  लाना  चाहिए  था  तथा  1974  के  भ्रन्‍्त  तक  इसका  समाधान  कर  दिया  जाना
 चाहिए

 कावेरी  जल  को  बंटवारे  के  लिए  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  के  बीच  एक  करार  हुझा  था  ।
 में  50-  वर्षों  क ेलिए  एक  करार  हुआ  था  ।  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  50  वर्षों  के  बाद

 करार  समाप्त  हो  कभी  नहीं  ।  वास्तव  में  यह  चिरस्थायी  करार  यह  चिरस्थायी
 भौता  है  जो  यह  कहता  है  कि  जल  को  कर्नाटक  से  तमिलनाडु  को  इतने  वर्षों  तक  दिया  जाएगा  ।
 इसका  यह  भ्रर्थ  नहीं  है  कि  1974  के  बाद  तमिलनाडु  का  इस  पर  कोई  अभ्रधिकार  नहीं  कावेरी
 जल  पर  कर्नाटक  की  तरह  हमारा  पूरा  अधिकार

 केन्द्रीय  जल  भ्रायोग  भी  इस  विवाद  को  सुलभा  नहीं  सका  है  कावेरी  जल  विवाद  के  बारे
 में  यह  बताया  गया  है  कि  तमिलनाडु  भौर  कर्नाटक  तथा  संघ  शासित  क्षेत्र  पांडिचेरी  जैसे
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 नंदी  वाले  राज्यों  द्वारा  नदी  के  जल  का  पूरी  तरंह  से  उपयोग  किथा  जाता  नवम्बर
 1985  में  कावेरी  विवाद  के  बारे  में  एक  बेठंक  हुई  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  जल  के
 बंटवारे  पर  समभौता  होने  तक  राज्यों  को  ऐसी  धिचाई  भौर  पनबिजली  परियोजनाशों  को  स्वोकृंत
 दे  देगीं  चाहिये  जिनमें  जल  की  खपत  नाममात्र  होती  हो  नवम्बर  1985  में  संचिवे  तथा  मंत्री  द्वारा

 यह  सुझाव  दिया  गया  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍यों  इसे  लांगू  कर  दियां  गंया  वे  कोने
 सी  पन  बिजली  परियोजनाए  हैं  जिन्हें  श्रब  तक  इस  मंत्रालय  द्वारा  मंजूरी  दी  गई  है  ?  झापने

 हा्गेकाल  पनबिजली  परियोजना  भौर  अन्य  परियोजनाश्रों  की  मंजूरी  नहीं  दी  हैं  जो  कावेरी  विबाद
 से  जुड़ी  हुई

 समापति  महोदय  :  कृपया  श्रपना  भाषण  समाप्त

 क्री  कुलन्वईबेलू  :  श्रपने  दल  से  केवल  मैं  ही  बोल  रहा  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  पश्रापंके  दल  को  दिया  गया  सर्मय  भी  समाप्त  हो  गया  है  ।

 शो  कुलन्दईबेलू  :  मैं  भ्रपंना  भाषण  समाप्त  कर  रहा

 कावेरी  विवाद  में  माननीय  मनन्‍्त्री  भौर  माननोय  प्रधानमन्त्री  को  भौ  हस्तक्षेप  करना
 उसका  समाधान  शीघ्र  करना  चाहिएँ  भ्रन्यंथा  तमिलनाडु  को  न्यायालय  में  जाना  पड़े

 एक  न्योर्यीधिकंरण  है  लेकिन  न्यायाधिकंरणों  को  रखने  का  क्यों  फायंदी  है  ?

 करराँ  द्वारा  जो  फंसलां  दिया  जाता  है  झ्रॉप  उसे  कंसें  कार्योन्वित  करेंगे  ?  कार्यापालक  प्राधिकारी

 कहां  है  भौर  न्यायाघिकरणा  द्वारा  दिये  गये  फंसले  कौ  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कार्यान्वयन
 प्रधिकारी  कहां  है  ?  .

 मैं  कृष्णा  जल  के  मांमले  में  बछ्चावत  पंचाट  का  उदाहरण  दे  सकता  झ्राप  बछावत
 पंचार्ट  को  कैसे  लांगू  करेंगे  ?  तमिलनाडु  सरकार  झौर  कर्नाटक  सरकार  के  बीच  कृष्णा  जल  के
 बारे  में  विंवादं  चल  रहा

 जहां  तक  तेलुगु  गंगा  परियोजना  का  सम्बन्ध  हमें  पेयजल  के  लिए  मद्रास  शहर  के
 वास्ते  केवल  15  टी  एम  सी  पानी  इसकी  मंजूरी  तुरन्त  दी  जानी  चाहिए  ।  मैं  माननोय
 मन्‍्त्री  से  इन  समस्थाश्रों  का  यथा  संभव  शी  क्र  समाघान  निकालने  का  अनुरोध  करता  मैं

 नीय  मन्‍्त्री  से  पुनः  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  जब  तक  नदी  जलों  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  किया  जाता
 तब  तक  हम  इस  समस्या  का  समाधान  नहीं  कर

 ओ  धोरेवले  :  सभापति  प्राज  सर्देन  में  जल  संसोघन  मन्त्रौयय  की
 माँगी  पर  बहस  चल  रही  मैं  इन  मरगों  का  सम्थनें  करंने  के  लिए  खड़ा  हुझा  हैँ  ।

 मेरें  क्षेत्र  में  इन्दिरा  कैनाल  एरिया  के  भ्रन्दर  एक  बहुत  बड़ी  ज्वलंत  समस्‍या  बनी  हुईं
 मैं उस  समस्या  के  बारे  में  और  बाको  बातों  के  बारे  में  श्रापको  कताना  चाहता  इन्दिरा  कैनाल
 क्षेत्र  में  बने  खालों  के  सम्बन्ध  में  मेरा  निंवेदन  यह  है  कि  इन्दिरा  नहर  क्षेत्र  में  सरकार  के  सिचाई
 विंभोंग  द्वारा  पक्‍कें  खालीं  के  निर्माण  का  कार्य  कियां  गया  इस  निर्माण  कार्य  के  बारे  में
 काँपतकॉरो  को  लेबल  एवं  घटियां  सांमान  लगंनि  की  बहुंत  अषिंकांश  शिकायतें  हैं  ।  व  इस  क्षेत्र  में
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 कार्यरत  अधिकारियों  द्वारा  भ्रष्ट  तरोके  अपनाकर  व  अपने  निजी  फायदे  के  वास्ते  जो  एस्टोमेट
 तेयार  किए  गए  उनमें  बहुत  भ्रधिक  पेसे  का  व्यय  दर्शाया  गया  है  जो  कि  वास्तविकता  से  बहुत

 इसके  विपरीत  इन्दिरा  नहर  क्षेत्र  में  जो  खालों  का  निर्माण  किया  जा  चुका  है  भ्ौर  जो

 पैसा  काश्तकारों  से  वसूल  किया  जायेगा  उसके  सम्बन्ध  में  विवरणा  निम्न  प्रकार  है  :--

 1-  मिट॒टी  का  कार्य  354-00  प्रति  हेक्टेअर  काश्तकार  से  बसूल  किया

 जायेगा  ।  चाहे  चक  में  जो  राशि  कुल  बनती  उतना  काम  मिट्टी  का  हो  या  न  हो  ।

 2-  निर्माण  कार्य  842-00  प्रति  हेक्टेश्रर  सीमेंट  व  खाल  बनाने  के  काश्तकार  से  वसूल
 किये  जायेंगे  जो  भ्रघिक

 3-  नके  पुलिस  के  नाम  से  250  रुपये  काइतकार  से  वसूल  किये  जाने  हैं  जबकि  एक  मुरब्बा
 में  एक  नका  व  एक  पुलिया  का  ही  निर्माण  होना  यह  बहुत  भ्रधिक  है  ।

 4-  मैंटोनेंस  भ्रप  टू  बन  रुपये  प्रति  हेक्टेअर  काश्तकार  से  वसूल  किये  जाने

 जबकि  खाले  का  निर्माण  कार्य  छः-छः  साल  तक  पूरा  नहीं  हुआ  था  ।

 5-  टूल्स  एण्ड  रुपये  प्रति  हैक्टेभर  जो  सामान  फावड़  ,  गैंसी  श्रादि  सामान

 खरीदा  गया  था  प्रति  काश्तकार  प्रति  हैक्टेअर  चाज॑  किया  जाता  यह  सामान  एक  हैक्टेग्नर  के

 निर्माण  में  खराब  नहीं  होता  बल्कि  यह  सामान  तो  दो  साल  तक  निर्माण  काये  में  काम  भाने  वाला

 इसमें  बड़ा  मारी  गवन  किया  गया

 6-  भवन-निर्माण  68  रुपये  प्रति  हैक्टेश्नर  ।  भवनों  के  निर्माण  में  ज्यादा  धन  खर्च  किया
 गया  ।  भवनों  की  उम्र  100  वर्ष  की  यह  भवन  तो  सरकार  के  दूसरे  किस्म  के  भ्रधिकारियों  के
 भी  काम  पश्रायेगा  ।  सरकार  को  इन  भवतनों  से  किराया  प्राप्त  होगा  ।  तो  फिर  काइतकार  से  भवन

 निर्माण  का  खर्चा  क्‍यों  वसूल  किया  जाये  |  यह  गति  गर  वाजिव  है  |  इन्जीनियरिंग  एवं
 स्ट्रेंटिव  का  217  रुपए  प्रति  हैक्टर  |  सरकारी  श्रधिकारियों  को  भत्ते  एवं  वाहन  का  खर्चा  राज्य
 सरकार  देती  वह  काइतकार  से  वसूल  किया  जाता  इस  कारें  में  जो  स्टाफ  लगा  हुआ  वह
 राज्य  सरकार  का  स्टाफ  जब  ये  कमंचारी  राज्य  सरकार  के  मातहत  नोकरी  पर  हैं  तो  फिर
 कास्तकार  से  उपरोक्त  रकम  किस  बात  की  वसूल  की  जाती  इसी  तरह  से  फिजीकल

 लोहे  की  चादर  व  त्रिपाल  वगरह  का  145  रुपए  प्रति  यह  रकम  काश्तकार  से  वसल  किया
 जाना  बहुत  ही  गेर  वाजिब  क्योंकि  सारा  सामान  राज्य  सरकार  का  राज्य  सरकार  इसको
 झपने  कायें  में  प्रयोग  करती  है  तो  फिर  यह  नुक्सान  भी  राज्य  सरकार  साधारण  खर्च  के  साथ

 उठाए  तो  उचित  सर्वे  एवं  योजना  56  रुपए  प्रति  हैक्टर  यह  रकम  काश्तकार  से  वसूल
 करना  बहुत  ही  गेर  वाजिब  क्योंकि  यह  सारी  मशीन  राज्य  सरकार  की  तो  फिर  ख्च  एवं
 योजना  का  पेसा  किस  बात  का  काश्तकारों  से  वसूल  किया  जाता  खालों  के  निर्माण  में  जो
 टाइलें  लगाई  गई  हैं  वे  बिना  कमाई  मिट्टी  भद्दी  शक्ल  की  श्रौर  बिना  साइज
 की  लगाई  गई  सीमेंट  का  उपयोग  खालों  के  निर्माण  में  श्राघी  मात्रा  में  भी  नहीं  किया  गया

 खालों  के  कार्य  में  बजरी  नाममात्र  की  लगाई  गई  कहीं-कहीं  तो  बिल्कुल  भी  बजरी  नहीं
 लगाई  गई  जबकि  कागजों  में  इसका  लाखों  रुपयों  का  लेनदेन  दर्शाया  गया  खालों  के
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 निर्माण  का  काय  बिल्कुल  घटिया  स्तर  का  जो  कि  देखने  से  ही  महसूस  हो  जाता  कोई  भी
 खाल  सही  लेवल  के  हिसाब  से  नहीं  बनाई  गई  है  ।  खालों  के  निर्माण  काय  में  बहुत  ही  लापरवाही
 बरती  गई  है  ।  निर्माण  कार्य  के  समय  मजदूरों  ने  ही  मिस्त्री  का  काम  जिससे  खालों  का

 निर्माण  काये  सही  नहीं  हो  पाया  ।  खालों  के  निर्माण  में  क्योरिंग  तो  बिल्कुल  भी  नहीं  की
 खालों  के  निर्माण  के  बाद  फौल्ड  टेस्टिग  का  स्टाफ  तो  कभी  भो  मौके  पर  जाकर  खालों  को  टेस्ट

 नहीं  जबकि  खानापूर्ति  कर  दो  जाती  है  ।

 सभापति  इसके  बारे  में  मेरे  क्षेत्र  में  गंग  माखड़ा  भ्रौर  इन्दिरा  कंनाल  श्रादि
 की  बहुत  सारी  समस्याएं  लेकिन  मैं  इस  एक  समस्या  के  बारे  में  मम्त्री  जी  का  ध्यान  भ्राकरषिंत
 करना  चाहता  हूं  ।  सभापति  पक्‍की  खालों  के  लिए  जमीन  काश्तकारों  की  ली  गई  हे  भौर

 पक्की  खालें  बनने  के  बाद  सिचित  क्षेत्र  बढ़ा  हें  श्रौर  सरकार  की  झ्ामदनी  बढ़ी  हे  ।  जब  सरकार

 को  इससे  अ्रधिक  पँसा  मिलना  हूँ  तो  फिर  किसान  से  पंसा  किस  बात  का  लिया  जाता  यह
 वाजिब  नहीं  हैं  । यह  सारा  खर्च  सरकार  को  वहन  करना  चाहिए  सरकार  इस  बात  की  प्रोर

 ध्यान  यह  विषय  भ्रतिग्रावश्यक  हूँ  क्‍योंकि  बेंकों  के  कुड़की  के  प्र!डंर  किसानों  के  पास  आरा  रहे  हैं
 झौर  बड़ी  भारी  समस्या  खड़ी  हो  गई  है  ।  इसलिए  इस  समस्या  का  जल्दी  से  जल्दी  समाधान

 मेरे  क्षेत्र  मे ंसीधेमुख  व  नोहर  केनाल  से  नई  नहरें  निकाली  जानी  इस  सम्बन्ध  में  में  6

 साल  से  बराबर  चर्चा  करता  आ  रहा  हैं  श्नौर  सरकार  का  ध्यान  दिलाता  रहा  दोनों  नहरों  के

 कागजात  मुकम्मल  होकर  सेंट्रल  वाटर  कमीशन  के  दफ्तर  में  पड़  हुए  हैं  ।  इसको  झोर  आप  गौर

 फरमाएਂ  ताकि  ये  नहरें  निकलें  भौर  काश्तकार  की  भुखमरी  दूर  हो  और  राष्ट्र  की  पंदावार  बढ़  ।

 आ्रापने  मुझे  बोलने  का  समय  इसके  लिये  मैं  आपका  प्रामारी

 फूलरेणु  गुहा  :  सभापति  मैं  जल  संसाधन  मंत्रालय  की  माँगों

 का  समर्थन  करती

 जल  जीवन  के  लिए  एक  अनिवाये  साघन  है  परन्तु  बदकिस्मंती  से  देश  के  पास॑  श्राधारभुत
 जल  नोति  नही  है  ।  हमारे  देश  में  कई  नीतियां  हैं  जैसे  भ्रौद्योगिक  स्वास्थ्य  नीति  आदि

 परन्तु  श्रभी  तक  हमारे  पा  सजल  से  सम्दन्धित  कोई  नीति  नहीं  मैं  भारत  सरकार  से  प्रनुरोध
 करती  हूं  कि  संसद  के  इस  सत्र  में  या  कम  से  कम  संसद  के  अगले  सत्र  में  उचित  जल  नीति  संकल्प
 पास  किया

 कई  स्थानों  पर  सिंचाई  परियोजनाएं  श्रावश्यक  हैं  लेकिन  उनको  मंजूरी  नहीं  मिलती  है  ।
 इसके  प्लावा  कई  मौजुदा  सिंचाई  परियोजनाओं  के  आधुनिकीकरण  को  आवश्यकता  कई
 सिचाई  परियोजनाझ्रों  में  काफी  जल  को  बर्बादी  होती  है  ।

 हमारे  पास  उपलब्ध  जल  से  जिलने  क्षेत्र  में  सिचाई  की  जा  सकती  है  उसमें  भो  हम  काफी
 पीछे  सिचाई  योजनाओ्रों  के  निष्पादन  में  विलंब  के  कारणों  को  गंभोरता  से  लिया  जाना
 चाहिए  ।

 हमारे  कृषि  प्रधान  देश  में  सिंचाई  को  भूमिका  बहुत  महत्वपुरां  इस  क्षेत्र  में  हमारी
 प्रगति  संतोषजनक  नहीं  है  ।
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 बाढ़  नियंत्रण  भर  सूखा  नियंत्रण  के  लिए  भ्रभी  तक  प्रभावी  उपाय  नहीं  किए  हैं  '

 यूल्ला  झोर  बाढ़  निम्रंत्रर्य  के  लिये  प्रभावी  उपाय  किए  जाने  चाहिए  ।  कुछ  किये  हैं

 परन्तु  मै.पर्याप्त  तहीं  1962  में  सिचाई  झायोग  ने  सुझाव  दिश्वा  था,कि  जल  खझंस्राधनों  न्के
 विक्रास  के  एक  योजना  होनी

 मैं  महसूस  करती  हूं  कि  एकीकृत  दृष्णिकोर  की  कमी  है  ।  फसल  पेटने  भौर  भूमि  विकास

 सिंचाई  क्षमता  की  एक  ओर  चाहिए  और  दूसरी  ओर  किसानों  को  ऋण  की  झ्ावश्यकता  के  साथ

 तालग्रेल  ब्रेठाई  जानी  जब  तक  एकीकृत  दृष्टिकोण  नहीं  भ्रपनाएंगे  और  श्रफ्नी  योजना

 तदनुसार  तेयार  नहीं  करेंगे  तब  तक  हम  ज़ल  का  पूरा  उपयोग  नहीं  कर  सकेंगे  ।  परन्तु  इस

 योज़ना  सें.न  केवलबड़ी  सिन्नाई  नहरें  ही शामिल  को  जानी  चाहिए  बल्कि  भूमिगत  ज़ल  और  छोडी
 झौर  बड़ी  नदियों  का  मी  उपयोग  किग्मा  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  पश्चिम  बंगाल  का  संबंध  इस  समय  मैं  कह  सकता  हूं  कि
 केवल  बुरदवान  और  हुगली  जिलों  को  मुख्य  रूप  से  जल  सिंचाई  प्रदान  करती  परन्तु  यह
 सुप्लाई  भत्तिश्चित  बोरा  फसल  के  लिए  पहले  से  किसी  कार्यक्रम  की  घोषणा  नहीं  की  जात्ती

 गांबवाले  पेसा  खत  करते  हैं  परन्तु  वे  प्रायः  पाते  हैं  कि  उनके  खेत्तों  में  पानी  नहीं  पहुँचता  है  ।
 छोटी  नहरें  होबी  चाहिए  जो  बड़ी  नहरों  से  प्रत्येक  खेत  में  पानी  पहुचाथे  एकीकृत  थोजना

 सें  यह  भी  प्रावधान  होना  चाहिए  कि  कहां  गहरे  नलकृप  कम  गहरे  नलकूप  और  उठाऊ  सिंचाई  की
 व्यवस्था  की  जा  सकती  है  जिफके  ज़िए  पूरे  भारत  में  सर्वेक्षण  की  तुरंत  भ्रावश्यकता

 जब  तक  हम  एकीकृत  दृष्टिकोण  नहीं  भ्रपनायेंगे  श्रौर  एक  योजना  तेयार  बढ्ीं  करेंगे  तब
 तक  हम  पानी  का  पूरा  उपयोग  नहीं  कर  सकेंगे  !  योजना  में  न  केवल  बड़ो  सिंचाई  नहरें  होनी
 चाहिए  बल्कि  वितरण  प्रणाली  भी  शामिल  होनो  चाहिए  लोग  दूसरों  को  नुकसान  पहुचाएਂ
 ब्रिना  जल  प्राप्त  कर  सकंगे  ।  मेरे  पास  समय  नहीं  है  श्रन्यथा  मैं  इसे  स्पष्ट  करती  ।  मेरा  प्रनुमव
 है  कि  एक  जिले  को  दूसरे  जिलों  की  कोमत  पर  घनी  प्राप्त  होता  है  ।

 पूरा  करते  का  साम्र्ध  हुए  बिना  परियोजनाझों  को  शुरू  कर  देने  के  खर्चे  को  हतोत्साहित
 किया  जाना  उन्हें  शुरू  करने  से  पहले  विस्तृत  योजना  रिपोर्ट  तैयार  की  जानी  चाहिए
 पोर  प्स्सी  निव्रेश्ञ  इकट्ठे  किए  ज़ाने  चाहिए  ।  तभी  हम  लागत  में  कमी  ला  सकते

 विभिन्‍न  सप्लायरों  द्वारा  उपकरणों  की  सप्लाई  में  देरी  करने  मुख्य  साअग्नी  की  कम्मी
 घनराशि  की  पर्याप्त  व्यवस्था  न  होने  श्लौर  समय  पर  धनराशि  को  जारो  करने  में  होने  वाली  देरी
 से  स्थिति  बहुत  दुःखदायी  हो  जाती  है  |  कुए के  पानी  से  सिंचाई  करने  के  लिए  लोगों  को  बिजली
 की  सप्लाई  पर  निर्मर  करना  पड़ता  है  ।  देश  में  पम्पसेटों  की  संख्या  बढ़ने  के  बावजूद  इन  पम्पसेटों
 को  बहुत  कम  बिजली  सप्लाई  की  जाती

 गांव  में  बिजली  लगाने  के  कार्यक्रम  को  श्ौर  श्रधिक  महत्व  दिया  जाना  चाहिए  ।  सिचर्ई
 भी  बहुत  भ्रधिक  बिजली  पर  निर्मर  करती  सिंचाई  मंत्रालय  के  भ्रन्तगंत  भूतलत  जल  भ्रन्जेघरत
 विभाग  होता  भ्रब  सिंचाई  जल  संसाधव  मंत्रालय  के  अन्तगंत  भ्रा  गई  है  इसलिए  मैं  नहीं  जानता
 कि  बह  विभाग  भ्रभी  भी  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  अ्रन्तगंत  है  या  नहीं  ।  भ्राशा  है  मंत्री  जी  मुझे

 172



 ]9  1908  प्रनुंदानों  कौ  मांगें  1986-97

 क्ताए गे  कि  यह  धिमाग  प्र॒भ्नी  भी  जल  संसाधन  के  भ्रन्तगंत  है  वा  नही  ।  इस  विभाग  को  भंयकर

 सूल्या  भीड़िस  क्षेत्रों  में  पनो  करा  पता  लगाने  का  काम  प्रपने  जिम्मे  लेटा  चाहिए  ।

 केन्द्र  को  यह  कहकर  प्ृपनी  जिम्मेवारी  से नहीं  बचना  चाहिए  कि  सिंचाई  राज्य  का

 क्थिय  है  ।  सरकार  चाहे  वह  राज्य  सरकार  हो  या  केन्द्र  उस  भूमि  पर  सिंचाई

 सुविधाएं  उपलब्ध  करामी  चाहिए  जिस  पर  दो-तीन  फसलें  पैदा  की  जा  सकती  हैं  ।  लिफ्ट  सिंचाई
 के  माध्यम  से  भी  सिचाई  की  काफी  संभावनाए

 ट्यूब  से  सिंचाई  करने  के  लिए  सौर  ऊर्जा  के  इस्तेमाल  को  प्राथमिकता  देने  की  जरूरत  है
 क्योंकि  हमारे  वेश  में  सौर  ऊर्जा  का  इस्तेमाल  बढ़ता  जा  रहा

 बंगाल  के  कुछ  क्षेत्रों  में  मृमि  कटाव  क्ष रण  हो  रहा  है  जिसके  कारण  हम  प्लास  को  भूमि
 को  खोते  जा  रहे  हैं  ।  इस  कटाव  को  रोकने  के  लिए  परियोजनाएਂ  बनाने  के  प्रबंध  किए  जाने

 चाहिए  ।  म्िदनापुर  के  कुछ  हिस्से  में  भूमि  बहुत  उप्रजाऊ  भगर  वहां  सिंचाई  सुब्रश्लाए
 लब्ध  कराई  जाएਂ  तो  वह  जिला  राज्य  ही.नहीं  बल्कि  सारे  देश  के  लिए  पर्याप्त  धान  उगा  सकता

 है  ।

 सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  सिंचाई  नोति  को  इस  तरह  से  त॑यार  किया  जाए  कि  देश

 सर्वतोमुक्षी  विकास  हो  सके  ।

 जहां  तक  सूखा  क्षेत्रों  मे ंजीबव  स्तर  को  सुम्नारने  का  संबंध  पानी  के  संसाक्षय  सीमित
 होने  के  कारण  हमें  बहुत  विवेकपुर्स  ढंग  से  निर्यंय  लेना  है  कि  किन  क्षोत्रों  को  शियाई  के  लाम
 उपलब्ध  कराए  जाए  ।  समाप्त  करने  से  पूरब  मैं  जोर  देकर  कहूंगा  कि  भ्रसंख्य  गांव  ऐसे  हैं  जहां
 पीने  के  पानी  की  सुव्रिधाएं  उपलब्ध  नहीं  हैं  भ्रौर  श्रगर  उपलब्ध  है  तो  भी  अ्रपर्याष्त  मात्रा  में
 इसके  श्रलावा  बहुत  से  टयूबवेल  खराब  पड़  हैं  श्रौर  उनकी  मरम्मत  के  लिए  कोई  प्रबंध  नहीं  है  ।
 गर्मियों  में  तालाबों  में  पानी  नहीं  होता  ।  पशु  श्रौर  इन्सानों  को  इन  तालाबों  के  पानी  का  उपयोग
 करने  के  लिए  पस्स्पर  ऋणगड़  पड़ते  बहुत  से  स्थानों  पर  खासकर  गांवों  में  यह  एक  भ्राम  समस्या
 है  भौर  वह  दृश्य  बहुत  कारूरिक  होता  लोगों  को  पानी  झौर  रोजमर्रा  की  देनिक  इस्तेमाल
 की  जरूरतों  की  कमी  के  कारण  तकल्बीफ  उठानी  पड़ती

 जहां  तक  पश्चिम  बंगाल के  ग्रामीरा  क्षेत्र  का  संबंध  घटिया  किस्म  का  पानी  पीने  के
 कारस  बहां  अशिकांश  लोग  पेट  की  बीमारियों  से  ग्रसित  ग्रामीण  स्वास्थ्य  केन्द्रों  मे ं80%,
 मरोज  ऐसे  होते  हैं  जिन्हें  पेट  की  ब्रीमारियों  को  शिकायत  होती  इनके  जीवन  की  रक्षा  के  लिए
 पाइप  स्रे  पेयजल  की  सप्लाई  के  प्रबंध  करिए  ज़ाने

 श्री  श्रशुतोष  लाहा  :  सभी  जानते  हैं  कि  सदियों  से  कृषि  का

 भारतीय  प्रर्थक्यवस्था  में  एक  महत्वपुशां  स्थान  है  भोर  इसकी  पुरी  क्षमला  का  उपयोग
 करने  के  लिए  पात्री  एक  महत्वपूर्ण  निम्नेश  जल  संप्ताधन  मंऋालय  राष्ट्रीय  जल  मींति

 तेयार  करने  का  क्वाम  करता  देश  में  जल  संसाधव  के  अधिकतम  उपयोग  गा  सुधार
 के  लिए  मैं  कुछ  सुकाव  दे  रहा  जल  राज्य  का  विषय  है  पर  वस्तुतः  यह  जिम्मेवारी
 वास्तब़्  में  उद्धकी  होती  है  क्रि  बल  संसाघनों  का  पूरा  उपयोग  क्रिस  जात  |  लेकिन

 केन्द्र  सरकार  के  मंत्रालय  क़ी  भी  ब्रहुत  बढ़ी  मूमिका  होती  है  क्योंकि  उसे  जिदोध  रूप  से  ब्रेश  भा
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 के  लिए  सिंचाई  योजना  तंयार  तथा  समन्वित  करनी  पड़ती  है  ताकि  संतुलित  रूप  से  देश  में  जल
 संसाधनों  का  पुरी  तरह  उपयोग  किया  जा  सके  ।  हमें  मालूम  है  भौर  हमें  बताया  गया  है  कि

 सरकार  एक  राष्ट्रीय  जल  नीति  तैयार  कर  रही  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  राष्ट्रीय  जल  नीति

 को  क्षेत्रीय  नीति  के  झाधार  पर  तंयार  न  करके  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  के  ग्राधार  पर  तेयार  किया

 जाए  ।  रिपोर्ट  भभी  तक  तेयार  नहीं  हुई  इसलिए  सबंधित  मंत्री  महोदय  से  मेरा  श्रनुरोध  है
 कि  इस  नीति  का  ध्यान  रखा  जाए  ताकि  भविष्य  में  हमें  जल  से  संबंधित  श्रन्तर्राज्यीय  विवादों  का
 सामना  न  करना  पड़  श्र  राष्ट्रीय  जल  नीति  राष्ट्रीय  श्राधार  पर  तेयार  की  जा  सके  ।

 जल  को  एक  श्रति  महत्वपूर्ण  भ्रौर  दुलंभ॒  संसाधन  माना  जाना  चाहिए  श्रौर
 सरकार  को  इसका  ध्यान  रखना  चाहिए  तथा  श्रन्य  जल  संशोधनों  के  श्रधिकतम  उपयोग  के  लिए
 एक  राष्ट्रोय  नीति  होनी  विशेष  रूप  से  भारत  में  हमारी  अथ्थंव्यवस्था  पूरी  तरह  से  जल

 पर  निर्मर  कृषी  का  जल  संसाधनों  से  बहुत  गहरा  संबंध  है  इसलिए  देश  के  भविष्य  को  प्रभी
 से  मददे  नजर  रखते  हुए  हमें  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  पानी  का  इस्तेमाल  बहुत  सावधानी  से  किया

 जाए  तथा  देश  भर  में  जल  का  वितरण  ऐसे  संतुलित  ढंग  से  किया  जाए  कि  भविष्य  में  हमारे  देश

 का  राष्ट्रीय  संसाधनों  भ्र्थात्‌  जल  के  भ्राधार  पर  विकास  किया  जा  सके  ।

 लोक  सभा  में  पीछे  दिए  गए  वक्‍तव्य  से  मुझे  मालूम  हुप्ना  है  कि  181  प्रमुख  सिचाई
 परियोजनाश्रों  की  प्रनुमानित  लागत  3480  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  16.372  करोड़  रुपए  हो  गई

 मेरा  सुकाव  है  कि  इस  बात  की  जांच  की  जाए  कि  क्‍यों  और  किन  हालात  में  लागत  3481

 करोड़  रूपये  से  एकदम  बढ़कर  16.372  करोड़  रूपए  हो  गई  ।  भ्रगर  ऐसा  श्रपर्याप्त  घनराशि
 परियोजनाश्रों  को  शुरू  करने  में  भूमि  प्रधिग्रहणा  में  देरी  या  निर्माण  सामग्री  की  कमी  के  कारण

 हुआ  है  तो  सरकार  को  भविष्य  में  ठीक  से  ध्यान  रखना  होगा  ताकि  उन  परियोजनाश्रों  की  लागत
 में  इस  तरह  बढ़ोतरी  न  हो  जिन्हें  भ्रभी  पूरा  किया  जाना  बाकी

 भूमि  कच्चे  माल  की  खरीद  या  परियोजनाश्रों  का  निर्माण  शौर  श्रपर्याप्त

 शाशि  इन  तीन  महत्वपूर्ण  बातों  पर  विचार  करना  होगा  |  इनका  ध्यान  रखा  जाना

 जल  संसाधन  का  पूरा  उपयोग  करने  के  लिए  हमें  किसानों  को  शामिल  करना

 चाहिए  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  सिचाई  प्रणालो  की  योजना  और  प्रबंध  में  किसानों  को  शामिल  किया

 जाए  ताकि  देश  में  जल  संशाधनों  का  प्रत्यक्ष  लाम  उठा  रहे  किसान  भी  इसमें  हिस्सा  ले  सके  भ्रौर

 इस  सिंचाई  प्रणाली  के  प्रबन्ध  के  सम्बन्ध  में  ध्यान  भी  रख

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  सिंचाई  प्रणाली  का  विकास  श्लौर  जल  संसाधनों  का  पूरा  उपयोग

 एकदम  भ्रनियमित  मंत्री  जी  से  मेरा  अनु रोध  है  कि  इसकी  जांच  की

 हर  कोई  जानता  है  कि  कलकत्ता  बन्दरगाह  का  भविष्य  फरक्‍्का  बांध  के
 न्वयन  पर  बहुत  कुछ  निमेर  करता  इसके  शीघ्र  कार्यान्वयन  भौर  बंगला  देश  के  साथ  भी
 सहयोग  से  हमें  कलकत्ता  बन्दरगाह  और  इस  कलकत्ता  शहर  के  भविष्य  को  बचाने  में  सहायता
 मिलेगी  जिसका  भविष्य  कलकत्ता  बन्दरगाह  के  भविष्य  पर  निर्मर  करता  है  ।

 पद्म  बंगाल  के  तीन  जिलों  को  पानी  को  कमी  झौर  कई  बार  सूखा  भ्ौर  प्रपर्याप्त
 वर्षा  का  सामना  करना  पड़त  ये  तोन  राज्य  हैं--बांकुरा  पुरुलिया  भौर  उत्तरी  बंगाल  ।
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 बंगाल  में  बांकुरा  जिले  में  खेमवती  परियोजना  बहुत  तबाही  ढाह  रही  मेरा  विश्वास  है  कि
 राज्य  सरकार  इस  मामले  पर  विचार  नहीं  कर  रही  भ्रगर  राज्य  सरकार  सूखाग्रस्त  बांकुरा  के
 उपेक्षित  जिलों  भौर  पुरूलिया  के  भ्नन्‍्य  जिलों--जहां  खेमवती  परियोजना  को  लागू  किया  जाना

 की  देखभाल  करने  में  रुचि  नहीं  दिखता  तो  केन्द्र  सरकार  को  इस  भोर  ध्यान  देना

 एक  महत्वपूर्ण  परियोजना  तिस्‍्ता  परियोजना  में  भी  देरी  की  गई  माननीय  मंत्री  से
 मेरा  भ्ननु रोध  है  कि  वह  मामले  पर  विचार  करें  ताकि  भविष्य  में  इस  परियोजना  में  देरी  न  हो  ।

 समापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  का  समय  समाप्त  हो  गया  ।

 थ्री  झाशुतोष  लाहा  :  कृपया  थोड़ा  सा  समय  श्रौर  दीजिए  ।

 एक  मिनट  ।  ऐसा  लगता  है---अ्रनुमान  लगाया  गया  हे  कि  1130  लाख  एकड़  भूमि  के
 लिए  सिचाई  की  व्यवस्था  की  जा  सकती  है  ।  इसमें  से  580  लाख  एकड़  भूमि  पर  बड़ी  सिचाईं
 परियोजनाग्रों  भ्रौर  550  लाख  एकड़  मूमि  पर  छोटी  सिंचाई  परियोजनाश्रों  के  द्वारा  सिंचाई  की
 जा  सकती

 मेरा  भ्रनुरोध  श्ौर  सुझाव  है  कि  एकीकृत  नीति  को  पूरी  तरह  तैयार  कर  लेने  के
 बाद  जांच  की  जानी  चाहिए  कि  कया  शेष  क्षेत्र  को  मी  सिंचाई  परियोजना  के  भ्रन्तगंत  लाया  जा

 सकता  है  क्‍योंकि  ये  आंकड़  मुके  तोन  साल  पहले  मिले  थे  ।

 प्रयास  किया  जाना  चाहिये  कि  देश  भर  में  एकोकृत  जलनीति  लागू  करके  इस  क्षेत्र  में

 सुधार  लाया  जा  सके  ।

 सभापति  सहोदय  :  माननीय  सदस्य  का  समय  पूरा  हो  गया  । a

 श्री  ध्राशुतोष  लाहा  :  एक  मिनट  झौर  ।  कमान  क्षेत्र  विकास  भ्रधिकारी  सिंचाई  में  सुधार
 करने  के  लिये  विभिन्‍न  राज्यों  मे  श्रनेक  परियोजनाएं  लागू  कर  रहे  लेकिन  प्राप्त  सुचना  के

 ध्नुसार  इसका  प्रभाव  सीमित  है  क्‍योंकि  पर्याप्त  प्रशिक्षण  का  श्रमाव  वे  भरमियंता  जिनको
 कमान  विकास  क्षेत्र  में  परियोजनाओञ्रों  की  देख-भाल  का  काम  सौंपा  जाता  है  उन्हें  उचित  प्रशिक्षण
 नहीं  दिया  जाता  है  ।  अ्रतः  मैं  यह  सुझाव  दे  रहा  हैँ  कि  उन  अभियन्ताशों  को  प्रशिक्षण  देने  को
 ्रनिवायं  व्यवस्था  होनी  चाहिए  जो  कमान  विकास  क्षेत्र  में  काम  देख  रहे

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  मंत्रालय  को  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ओओ  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  सभापति  मैं  जल  संसाधन  की  मांगों
 पर  बोलने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हैँ  ।  पहले  श्रापके  इस  विभाग  का  नाम  सिंचाई  विभाग  लेकिन
 प्रब  इसका  नाम  बदलकर  जल  संसाधन  रख  दिया  गया  यह  तो  ठोक  वही  बात  हुई
 शराब  नई  बोतलਂ  ।

 श्राप  भ्रभी  तक  राष्ट्रीय  जल  नीति  तय  नहीं  कर  पाये  हैं  +  भ्राज  हमारा  देश  एक  कृषि
 प्रधान  देश  है  भौर  जल  संसाधन  कृषि  से  सम्बन्धित  होते  हैं  ।  अगर  हम  कृषि  में  जल  नहीं  पहुंचा
 सकते  हैं  तो  कृषि  को  भी  उन्‍नत  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  भ्राज  देश  में  69  प्रतिशत  भादमी  कृषि  पर  हो
 भ्राधारित  उनके  पास  कोई  दूसरा  रोजगार  नहीं  इसमें  मी  मध्यम  गरोब  किसान
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 भ्रीर  सीमे।स्त  किसान  हैं  जो  कि  43  परसेंट  हैं  बाकी  के  26  परंसैंट  खेत  मजदूर  भाज  यह
 करकारे  कूषिःमें  काफी  रुथि  व्यक्त  करती  लेकिन  फिर  भी  हमारी  कृषि  विश्व  के  भ्रम  देशों

 के  मुकाबस  कॉफी  पिंछड़ी  हुई  है  ।

 कहा  जांतां  है  कि  हम  खाद्यान्न  के  मामले  में  बहुत  भ्रात्मनिर्मर  हो  गये  भ्रब॒  हमें

 दूसरे  देशों  सेਂ  मंगाने  कौ  जहूरत  नहीं  है  ।  श्राज  इतेनां  ही  कह  कर  संतीष  कर  लिया  जाता

 हमारी  जमींन  उपजाऊं  अगर  हमने  जल  संसांधेत  कुंषि  तक  पहुँचाने  होते तो  हंमें
 विश्व  को  खिला  सकते  थे  ।

 सरकार  जितनी  भी  सिचाई  के  लिए  योजनायें  बनाती  वहं  योजनायें  समैय  निर्धारण
 में  कभी  भी  पूरी  नहीं  हो  इसका  क्या  कारण  समय  पर  योजनायें  पूरी  नहीं  होने
 खर्चा  भी  चोगुना  बढ़  जाता  है  और  योजनायें  मी  कई  साल  तक  अधूरी  पड़ी  रह  जाती  हैं  ।  भगरं

 हमने  भपनी  कृषि  को  उन्‍नत  किया  होता  तो  भ्राज  जो  बेकारी  की  हालत  है  भौर  नौकरी  न  मिलने

 के  कारण  तरह-तरह  के  प्रपराध  हो  रहे  इन  पर  मी  रोक  लगायो  जा  सकती

 कोन  को  हम  से  दो  बरस  बाद  1949  में  स्वाघीनता  प्राप्त  हुई  उससे  पहले वह  कृषि
 के्मानले  में  काफो  पिछड़ा  हुआ  वहां  की  जमसंड्या  इतनी  झ्रधिके  थी  किਂ  लोन  दर्नें-दीनी

 के  लिये  मोहताज  उन्होंने  कृषि  को  पिछड़ा  छोड़  दियों  तो  वहां  के  लोगों  किसानों  औरें

 मजदूरों  ने  च्यांग  काई  शेक  का  क्या  हाल  यह  भी  श्राप  को  यांद  रखना  वहां  कोई

 दूसरा  स्‍भानदोलन  नहीं  हुआ  था  ।  कृषकों  का  आन्दोलन  हुआ  था  और  उस  आन्दोलन  ने  उसकोਂ

 जहाज  पर  चढ़ा  कर  फारमोसा  भेज  इसको  भी  झ्रापको  याद  रखना  होगा  ।  श्राज  यहां  पर
 किसान  किस  स्थिति  से  गुजर  रहा  है  ?  हम  झ्राप  को  बतलाए  किजो  श्र  ग्रजों  ने  हमारे  यहां
 एक -  योजना  बनायी  1884  मैं  सोन  नदी  पर  एक  बाँध  बनाया  थां  जिसे  से  कईं  जिलों  के
 प्रशष्डों  को  पानी  मिलत्ता  था  भोोर  सिचाई  की  गारस्टी  थी  |  जैसे  औरंगाबाद  एक  जिलों  बने

 है  कुछ  हित्से  पटना  जिले  के  कुछ  हिस्से  शोर  गया  जिले  के  कुछ  हिस्से  माजेर्षुर
 के-हिस्से  का  उस  से  पटवंलत  होता  था  ।  लेकिन  प्रञ्मेजों  की  बनाई  हुई  चींज  को  भी  यह  सरंकॉरं

 कायम  नहीं  रख  उसकी  मरम्मत  भी  नहीं  कर  सकती  शभौर  नतीजा  यह  हुआ  है  कि  हमारें
 यहां  पर  सोन  सिंचाई  योजना  के'दों  जलवाहे  कोचहसा  जलधाहा  श्रौर  माली  जलवाही  जिनसे

 पूरा  जल  उस  मिलता  जितना  उस  समय  मिलता  था  उससे  30  प्रतिशत  जल  कम हो  गया

 है  भोर  30  प्रतिशत  उसके  कमांड  एरिया  में  कमी  श्रा  गई  जब  हम  उस  क्षेत्र  में  घूमते  हैं  तो
 किसान  कहते  हैं  कि  प्न॑ग्रंजों  के  टाइम  में  हम  कहीं  अच्छे  थे  क्यों  कि  यह  पानी  पूरा  हम  लोगों

 पहुंचता  इसका  कारण  क्या  कारण  यह  है  कि  उसंकी  श्रभी  तक॑  मरम्मत  नहीं
 हो  शकी  ।  मैं  जानता  हें  कि  यह  राज्य  सरकार  का  काम  लेकिन  मैं  मंत्री  महोदय  से  कहुंगा

 कि  राउय  सरकार  के  ऊपर  भी  उनकों  देखना  श्रापका  काम  जहां  राज्य  की  स्थिति  बिगढ़ती
 है  वहां  तुरन्त  राज्य  सरकार  पर  श्राप  रोक  लगाते  तो  मैं  श्राप  से  कहूंगा  कि  राज्य  सरकार
 का  मामला  कह  कर  इसको  भ्रापफो  टालना  नहीं  राज्य  '  सरकार  को  भ्रापकी  स्पेद्ल
 पत्र  लिखना  चाहिए'कि  वह  कोचहसा:और  माली  जलंवाहां  की  शीघ्र  से  शींध्र  सफाई  करें  जिसे
 उसके-कमांछ  को  पूरा  पानी  मिल

 दूसरी  बात-दर््षिणी  बिहार  के'लिए  दो  योजनाएं  एक  योजना  1975  में  मुहाने
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 डेम  के  नाम  से  यहां  भ्राई  हुई  है  भौर  दूसरी  योजना  1980  में  पुनपुन  दर्मा  योजना  के  नाम  से
 भाई  हुई  ये  दोनों  योजनाएं  केन्द्रीय  जल  विकास  आयोग  के  पास  पड़ी  हुई  उसकी  भभी
 तक  जांच  हो  रही  है  भौर  स्वीकृति  नहीं  मिली  मैं  बार  बार  उसके  लिए  प्राप  लोगों  से

 भाग्रह  करता  रहा  भ्ौर  विभाग  से  भी  श्राभ्रह  करता  रहा  कि  जल्दी  से  जल्दी  इसकी  जांच  करके

 स्वीकृति  भेजें  जिस  से  दक्षिणी  बिहार  के  लोग  कंगाली  झौर  भुखमरी  की  स्थिति  में  हैंउनकी
 वह  कंगाली  भौर  भुखमरी  सदा  सदा  के  लिए  मिट  जाय  झ्गर  ये  योजनाएं  पूरी  हो  जाय॑  ।

 इसलिए  मैं  श्राप  से  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  जल्दी  इन  योजनाश्रों  को  स्वीकृति  दें  ।

 साथ  ही  साथ  सरकार  के  पास  पैसे  को  कमी  उसके  पास  पंसे  नहीं  हैं  भौर
 सप्तम  पंच  वर्षीय  योजना  में  भी  इन  दोनों  योजनाश्रों  को  नहीं  लिया  प्राप  सोच  सकते  हैं
 कि  पांच  वर्षों  के  बाद  यदि  श्राप  स्वीकृति  देते  हैं  तो  क्या  स्थिति  होगी  ?  उसका  नतीजा  क्‍या

 होगा  ?  उस  इलाके  कौ  स्थिति  भ्रौर  भी  इस  इलाके  के  बारे  में  भ्रसबारों  में  भाप  रोज

 पढ़  रहे  होंगे  कि  प्रतिदिन  दस  बारह  हत्याएं  वहां  पर  हो  रही  इसका  कारण  यही  है  कि
 जब  काम  नहीं  कृषि  उन्‍नत  नहीं  बन  पायी  लोग  बेकार  हैं  किसानों  के  वेटे  बेकार  हैं  तो

 वह  गुमराह  हो  जाते  हैं  भौर  गुमराह  होकर  गलत  रास्ते  को  पकड़ते  इसलिए  यह  एकदम
 जरूरी  हम  जोर  देकर  यह  कहेंगे  कि  सप्तम  पंचवर्षीय  योजना  में  इनको  लिया  जाय  भौर

 बिहार  सरकार  को  खास  तौर  से  इन  दोनों  के  लिए  शभ्रनुदान  के  रूप  में  श्राप  धन  का  भ्ाबंटन

 तीसरी  बात-हमारे  यहां  जल  विकास  निगम  जगन्नाथ  मिश्रा  के  टाइप  में  कायम  किया

 गया  ।  विभाग  को  तोड़कर  जल  निगभ  बनाया  वह  एक  चारगाह  बन  गया  भौर  उसमें

 बड़े  बड़े  जानवर  चर  कर  मोड़  हो  गए  ।  उसका  नतीजा  यह  हुग्ना  कि  वहां  पर  साल  साल  भर

 तक  कर्मचारियों  को  वेतन  नहीं  मिला  ।  भ्रान्दोलन  हजारों  लोग  जेल  गए  भौर  पहली  भ्रप्रेल
 से  वह  निगम  विभाग  में  बदला  वहां  चार  पांच  ऐसे  प्रखण्ड

 कर्पी  और  वेला  इन  सब  प्रखण्डों  में  ट्यूबवेल  कहीं  20,  कही  15,  कहीं
 24  लेकिन  सभी  के  सभी  ट्यूबवेल  एकदम  समाप्त  हो  गए  भौर  उनका  सारा  सामान  चोरी  चला
 गया  ।  इसी  से  भ्रांप  पता  लगा  सकते  हैं  कि  सरकार  का  क्ृषि  के  प्रति  कंसा  रुख  है  ?

 इससे  यह  ज्ञात  होता  है  कि  सरकार  कृषक  विरोधी  है  या  कृषक  समर्थक  करोड़ों
 रुपया  जो  वहां  पर  लगाया  गया  वह  चाहे  जहां  भी  गया  वह  का  पंसा  है  लेकिन

 वह  पेसा  बर्बाद  हो  गया  धौर  श्रब  करोड़ों  रुपए  उन  ट्यूबवेल्स  को  ठीक  करने  सुधारने  में
 लगेंगे  ।  इसलिए  मैं  रहूंगा  कि  श्राप  इस  बात  की  भी  जांच  करवायें  कि  ऐसी  स्थिति  क्‍यों  पैदा

 हुई  है  ।

 चोथी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  1975  में  घोसी  प्रख॒ण्ड  में  तीन  ट्यूबवेल्स  के  लिए
 छिंद्र  किए  गए  थे  लेकिन  उसके  बाद  भ्रभी  तक  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  उनको  उसी  प्रकार  बांਂ
 करके  छोड़  दिया  गया  तो  सरकार  का  कृषि  के  प्रति  ऐसा  रुख  मैं  सरकार  को  याद
 दिलाना  चाहूंगा  कि  यदि  देश  में  कृषि  की  उन्‍्तति  नहीं  होगी  तो  देश  की  श्रखण्डता  को  नहीं
 बचाया  जा  इतना  ही  कहकर  मैं  श्रपनो  बात  समाप्त  करता  है  .  धन्यवाद  ।
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 थी  चिन्ता्सणि  :  श्रापका  श्राभारी  हूं  कि  मुझ्तेः  भषतेः

 चुनाव  क्षेत्र  की  कुछ  समस्याश्रों  की  प्रोर  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  श्राक्रुष्ट  करनेਂ  यह
 प्रवश्षर  मिला  मैं  मंत्री  का  साभारी  रहेंगे  मेरे  निर्वाचनत-क्षेत्र  जो  चिस्कालः  से  सूखाः
 पीड़ित  क्षेत्र  भ्राने  वाले  वर्ष  में  पिचाई  के  लिए  थोड़ा  पानी  मिल  जाए  !

 मेरे  निर्वाचन:क्षेत्र  जो  जटनी  से-दासपाला  तक  जिसके  श्रन्तगंत  लगभग  सोलह
 पंचायत  समितियां  ग्रथक्ता  ब्लाक  ऐसे  क्षेत्र  हैँ  जो चिरकाल  से  इस  सभस्या  केः

 समाधान  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  ने  परियोजनाਂ  के  नाम  से  एक  सिचाई  परियोजना

 प्रस्तुत  जिससे  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  के  कुछ  भागों  में  3  लाख  एकड़  से  अधिक  भूमि  के  लिए  सिंचाई

 की  व्यवस्था  होगी  ।  किन्तु  इस  परियोजना  पर  लगभग  1,000  करोड़  की  लागत  आएगी  श्र

 झभी  तक  कोई  भारम्भिक  काम  शुरू  नहीं  हुश्रा  इसलिए  मैं  समभता  हूं  कि  यह  सातवीं  योजना

 में  भी  प्रारम्म  नहीं  होगा  ।  मैं  समझता  हैँ  कि  यह  ठीक  होगा  यदि  यह  सातवीं  योजना  में  भ्रारम्भ

 हो  जाए  ।  किन्तु  जो  इस  समय  स्थिति  है  उससे  ऐसा  लगता  है  कि  यह  सातवीं  याजना  में  श्रारम्भ

 नहीं  होगा  ।  और  इसी  प्रकार  एक  झौर  परियोजना  जो  मध्यम  सिंचाई  परियोजना  जिसका

 नाम  ब्र्‌टांग  परियोजना  जिसे  प्रारम्भ  किया  जा  सकता  एक  भ्रलग  प्रभाग  बनाया

 केन्द्रीय  मंत्री  ने  मुके  जो  उत्तर  दिए  हैं  उनमें  से  एक  में  उन्होंने  कहा  था  कि  इस  परियोजना  को

 अ्रन्य  सिंचाई  परियोजनाश्रों  के  साथ  जुड़ी  एक  एकीकृत  परियोजना  के  रूप  में  सम्मिलित  कियो

 जा  रहा  तीन  श्रथवा  चार  परियोजाए  एक  साथ  साथ  जुड़ी  होंगी  ।  क्रिन्तु  इसमें  समय  लग

 जाएगा  ।  भ्रतः  मेरा  विचार  है  ब्रूटांग  सिच्चाई  परियोजना  को  ,  स्वतवीं  श्रलग  से
 लिया  जिससे  मेरे  क्षेत्र  में  सातवीं  योजना  में  कम  से  कम  50  से  60  हजार  में

 सुविधाए  प्राप्त  होंगी  ।  मैं  भ्राशा  करता  हूं  कि  मंत्री  जी  इस  की
 झोर  ध्यान  पिछले  में  इस  क्षेत्र  मे ंवाधिक  वर्षा  56  हुई  ।  किन्तु
 झब.यह.केवल  ,48  इन्च-ही  इस  क्षेत्र  में  बहुत  सी  नदियां  बहती  हैं  जो

 तक्ाहदी  मन्नाती  यदि  हम  वर्षा  पादी  को-बचा  सके  तो  सूखे-की  50  प्रतिशत
 का  समाधान  हो

 महोदथ  मैंने  कुछ  समवचार  पत्रों  में'पढ़ा  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  विभिन्‍न  राज्यों  में  छोटी
 सिचाई  परियोजनाश्रों  को  सीधे  सहायता  देने  पर  विचार  कर  रहो  मेरे  क्षेत्र  यदि  हमें  यह
 सहायता  मिल  जाए  तो  स्वेक्छिक  एजेंसियों  की  सहायता  से  हम  इन  नदियों  को  छोटी  नहरों
 बांघ  बना  सकते  हैं  इससे  इन  सूखपग्रस्त  क्षेत्रों  को  समस्या  सुलभावे  में  सहायता  मिलेगी  ।

 इस  संबंध-में  मैं'एक  भ्रौर  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  उड़ीसा  में  लघु  सिंचाई  के  श्रन्तगंत
 झाने  वाले  पूरे  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  किया  राज्य  सरकारों  ने  लघु  सिचाई  के
 प्रन्तगंत  भाने  वाले  क्षेत्रों  बारे  में  रिपोर्ट  दी  परन्तु  वास्तव  प्रधिकांश  लघु  '  सिचाई
 के  भन्तगंत  नहीं  पश्ाता  उड़ीसा  में  लमभग्र  सात  लाख-एकड़  भूमि  ऐसी  है.-जिसे  लघु
 योजनाश्रों  से  कोई  लाभ  नहीं  है  इनको  क्षेत्र  में  शामिल  किया
 भ्ौर  किसानों  को  इसके  लिए  कर  देने  पर  मजबुर  किया  जात  यद्यपि  ख्रिचाई  .
 की  सुविधाए  प्राप्त  नहीं  भतः  किसान  यह  शोर  मचाते  हैं  कि  इसका  फिर  से  सर्वेक्षण  यों  .
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 ते  किया  जाए  क्योंकि  श्रांकड़ं  सरकार  द्वारा  दिए  गए  हैं  कि  इतने  एकड  भूमि  में  सिंचाई  हो  रही
 भ्रतः  मैं  जोरदार  शब्दों  में  उन  क्षेत्रों  के  पुनः  सर्वेक्षण  का  समर्धन  करता  हूं  जहां  ध्िचाई

 सुविधा  नहीं  है  भ्रौर  मैं  चाहता  हूं  कि  इन  क्षेत्रों  को  सिंचाई  कर  से  मुक्त  रखा  मैं  समझता

 हूं  कि  पूरे  देश  में  लाखों  किसानों  को  इस  उपाय  से  लाभ  मैं  यह  प्राज्ञा  भी  करता  हूं  कि
 इस  से  न  केवल  उड़ीसा  की  बल्कि  देश  के  सभी  राज्यों  की  स्थिति  ठीक  हो  जाएगो  .

 एक  झौर  मह॒त्वपूर्णो  समस्था  जिसकी  ओर  मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा
 वह  यह  है  कि  उड़ीसा  एक  ऐसा  राज्य  है  जहां  हर  वर्ष  बाढ़  या  या  तूफान  आता

 उड़ीसा  में  यह  निरन्तर  चलता  रहता  भझ्रतः  हम  केन्द्रीय  सरकार  से  बार-बार  भ्रनुरोंध  कर  रहे

 हैं कक  उड़ीसा  के लिए  पृथक  बाढ़  पूव॑ंसूचना  जलविज्ञान  कैन्द्र  स्थापित  किया  जाए  ।  हर  समय  मैं
 में  प्रब्म  यूछता  और  मुभ  से  कहा  जाता  है  कि  विजाराधीन  मुझे  ब्ाशा

 है  कि  सातवीं  योजना  में  उड़ीसा  में  ग्रलग  केन्द्रਂ  स्थापित  हो  जाएगा  ।

 इस  अनुरोध  के  साथ  मैं  आपको  झौर  माननीय  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  भौर  मैं  इस
 मंत्रालय  की  झनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करता  भौर  मैं  श्राशा  करता  हूँ  कि  हमारे
 माननीय  मंत्री  मेरे  निर्वाचन  क्षत्र  के  लिए  कम  से  कम  कुछ  सिंचाई  योजनाएं

 श्री  राज  कुमार  राय  :  श्रधिष्ठाता  मैं  जल  संज्ञाधन  मंत्रालय  को  श्रनुदानों
 की  मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुश्रा  मैं  श्रापको  भी  धन्यवादं  देता  हूं  कि  आपने

 मुझे  इस  भ्रवसर  पर  बोलने  का  मौका  दिया  ।

 भारत  एक  विशाल  देझ  है  और  कृषि  प्रधान  देश  जिसभ्रें  70  80  प्रतिशत  लोग
 खेती  पर  निर्भर  करते  हैं  और  खेती  इस  देझ्न  में  पूरे  रूप  से  पानी  पर  भुनहस्सर  करती  है  1  थह
 ऐसा  देश  है  जो  कि  दुनिया  का  होठेस्ट  झ्रौर  वंठेस्ट  प्लेस  यहीं  पर  चीरापूजी  है  भौर
 भार  के  मरूस्थल  हैं  ।  इस  स्थिति  में  जल  संसाधन  विभाग  को  विचार  करना  होता  जंसे

 इस  देश  के  भ्रन्दर  एजूकेशन  पालिसी  इन्डस्ट्री  पालिसी  है  धोर  सारी  चीजें  इसलिए  मैं  आपसे

 निवेदन  करू गा  कि  आप  नेशनल  वाटर  पालिसी  पर  विचार  जिससे  जल  संसाधनों  का  ठीके

 से  उपयोग  किया  जा  सके  उसका  लाभ  खेती  के  लिए  और  दूसरे  कार्मो  के  लिए  ज्यादा  से  ज्यादा
 लिया  जा  सके  |

 किसान  की  पूरी  कहानी  इस  देश  के  जल  ससाधनों  पर  निमेर  करतो  है  ।  भन्नदाता

 किसान  ने  श्रथक  परिश्रम  करके  इस  देश  को  खाद्यान्न  के  मामले  में  आत्मनिर्मर  कर  दिया  लेकिन

 उसे  अपने  भ्रनाज  का  सही  सही  मूल्य  नहीं  मिला  ।  उसको  समय  पर  सिंचाई  के  साधन  नहीं
 मिलते  तब  भो  उसने  भ्रपना  कर्म  करके  दुनिया  को  यह  दिखा  दिया  है  कि  हिन्दुस्तान  का  किसान

 बह  शक्ति  रखता  है  कि  भ्रपने  लोगों  को  श्रपने  बलबूते  पर  खिला-पिला  सके  |  श्राज  हम  खाद्यान्न
 के  मामले  में  प्रात्म  निर्भर  हमारे  देश  को  आबादी  700  मिलियन  की  है  और  इसको  भो  ग्रोथ
 लगभग दो  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  के  हिसाब  से  बढ़  रही  यदि  यहो  स्थिति  रही  तो  इस  शताब्दीं  में

 प्राबादी  800  मिलियन  तक  पहुँच  जाएगी  :  उसके  खाद्यान्न  के  लिए  हमें  बहुत  कुछ  करना
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 बेरना  हम  श्रपने  देश  के  लोगों  को  पूरा  खाद्यान्न  नहीं  दे  हमने  श्रभी  151.11  मिलियन  टन

 झनाज  का  लक्ष्य  पूरा  करने  का  प्रयास  किया  लेकिन  जब  हमारी  प्राब्रादी  बढ़ गी  तो  हमें  200  से

 250  मिलियन  टन  श्रनाज  की  श्रावश्यकता  होगी  ।  इसलिए  यह  ऐसा  मौका  ऐसी  महत्वपुर्ण  घड़ी

 है  कि  हम  प्रपने  सिचाई  के  संसाधनों  और  जल  संसाधनों  का  ठीक  से  उपयोग  करने  की  श्रोर  ध्यान

 यदि  हम  उसका  उपयोग  नहीं  कर  तो  हमें  परेशानी  होगी  ।

 भ्राप  जानते  हूँ  कि  देश  में  वर्षा के  भ्रवटसर  40  इन्च  के  करीब  है  भ्रौर  पानी  के  लिए  ग्राउन्ड

 फ्लड  वाटर  सर्फंस  वाटर  आदि  साघन  हमारे  पास  हैं  ।

 2.00

 इसलिए  बहुत  बड़ी  बड़ी  योजनाएਂ  हमारे  सरकार  ने  ली  हैं  लेकिन  इस  माननीय  सदन  में

 दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  उसका  सही  उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  हालांकि  माननीय  शंकरानंद
 जो  हमारे  जल  संसाघन  मंत्री  उनकी  योग्यता  पर  देश  को  पूरा  भरोसा  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में

 लगभग  12  करोड़  की  आबादी  है  ।  वहां  के  लोग  ज्यादातर  खेती  पर  निर्मर  करते  हैं  ।  इसालए

 वहां  सिचाई  के  संसाधनों  की  महती  भ्रावश्यकता  है  परन्तु  जितना  महत्व  सिंचाई  को  दिया  जाना

 चाहिए  वह  नहीं  दिया  जा  रहा  भालू  बांध  भ्रौर  करनाली  की  योजना  नेपाल  सरकार  के  सहयोग
 से  शुरु  होने  वालो  थी  ।  उसका  यथोचित  कार्यक्रम  नहीं  चल  रहा  है  प्रोर  इतना  लम्बा  वह  खिच

 रहा  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  जिलों  में  हर  साल  कटाव  श्रौर  जमाव  हो  रहा  है  भौर

 किसानों  के  लिए  जो  सिंचाई  के  साधन  मुहय्या  कर  सकते  थे  या  बिजली  पंदा  कर  सकते  वह

 नहीं  कर  पाए  रहे  जो  लाभ  उससे  मिलना  चाहिए  वह  नहीं  मिल  पा  रहा  उसी  के

 कारण  हर  साल  घाघरा  राप्ती  में  श्रौर  टोंस  में  भयावह  स्थिति  पैदा  हो  जाती  बैमोसम

 बाढ़  भा  जाती  है  भोर  हजारों  लोगों  का  जन-जीवन  भ्रस्तग्यस्त  हो  जाता  है  श्ौर  मानवता  कराहने
 लगती  है  ।  मैं  झ्रापके  माध्यम  से  माननीय  जल  संसाधन  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूगा  कि  इस  पर

 विशेष  ध्यान  दें  ।  उत्तर  प्रदेश  की  बिगड़ती  सिंचाई  की  दशा  को  देखते  हुए  वहां  पर  वल्ड  बैंक  ने

 ट्यूबवेल्स  लगाने  का  सहारा  लिया  था  लेकिन  उसमें  भी  यथेष्ट  सफलता  नहीं  मिल  पा  रही
 कहीं  कहते  हैं  कि  जमीन  नहीं  कहीं  कहते  हैं  कि  स्ट्रेटा  की  कमी  है  ओर  कहीं
 बिजली  की  कमी  बताते  हैं  ।  जो  नलकृप  बने  भी  वे  ठीक  से  काम  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश
 के  कुछ  पूर्वी  जिले  ऐसे  हैं  जंसे  बलिया  श्ौर  जहा  हर
 साल  बाढ़  झभाती  सितम्बर  के  महीने  भ्रक्तूबर  के  महीने  में  जल  जमाव  होता  जल
 कटाव  होता  भोर  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  उससे  जूकती  रहतो  है  लेकिन  फिर  भी  जनता
 को  सही  राहत  नहीं  मिल  पाती  केन्द्रीय  सरकार  से  भ्रपेक्षा  की  जाती  है  भौर  मैं  माननीय
 जल  संक्षाघन  मंत्री  जो  से  निवेदन  करू गा  कि  वे  इस  श्रोर  ध्यान  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  बाढ़  की
 स्थिति  को  देखते  पश्चिम  प्रदेश  के  लोग  यह  कहने  लगे  हैं  कि  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  से  भ्नलग  हो
 खाझो  भ्रौर  इतना  रुपया  क्‍यों  बाढ़  के  लिए  खर्च  किया  इस  तरफ  माननीय  जल  संसाधन
 मंत्री  को  विशेष  ध्यान  देने  की  जरूरत  हैं  ।  वे एक  बार  ही  कोई  ऐसी  योजना  बनाए  कि  कटाव
 जल  जमाव  की  समस्या  से  पार  पा  लें  ।  श्रमी  झाजमगढ़  में  घाघरा  नदी  का  भीषण  कटाव  महुला
 अयूटोडांड  गांव  में  हो  रहा  जिस  पर  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  मेरी  प्रार्थना  पर  लगभग  17-18

 करोड  खच  किए  हैं  लेकिन  जो  सिंचाई  विभाग  के  लोग  वे उस  रुपये  को  खसोटने  भौर
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 उसका  दुरुपयोग  करने  की  फिक्र  में  लगे  हैं  श्रोर  सिंचाई  को  जो  सामान्य  प्रक्रिया  जिले  में  वह
 लगभग  ठप्प  सी  हो  गई  पूरा  विभाग  ही  इस  कटाव  पर  गिद्ध  दृष्टि  डाले  नलकृप  बेकार

 पड़े  माइनस  बन  नहीं  पा  रहे  नहीं  बन  पा  रहे  सिल्टिग

 खत्म  नहीं  की  जा  रही  है  भोर  नहर  की  सफाई  वगरह  भी  एकदम  नहीं  के  बराबर  है  भौर  फर्जी

 भुगतान  दिखाता  जार  हा  श्रावश्यकता  इस  बात  की  है  कि  सिंचाई  विभाग  से  सतक  हो  कर

 एक  एक  पानी  की  बूद  का  उपयोग  किया  जाए  श्रौर  वह  पानी  किसानों  के  पास  पहुंचकर  अधिक
 से  भ्रधिक  खाद्यान्न  पंदा  मेरा  कहना  यह  भो  है  कि  जहां  कटाव  वहां  सामान्य  कार्यक्रमों
 कौ  उपेक्षा  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 एक  दूसरी  बात  यह  कहना  चाहूंगा  कि  गांवों  में  पेय-जल  की  बड़ी  समस्या  हम  इतने
 दिनों  से  भाजाद  हैं  लेकिन  भ्रभी  तक  इस  भीषण  भौर  महत्वपूर्ण  समस्या  का  कोई  हल  नहीं  निकल

 पाया  है  ।  गांवों  में  लोगों  को  पीने  के  लिए  एक  ग्लास  शुद्ध  पानी  भी  नहीं  मिल  पाता  इस  तरफ
 मैं  श्रापका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हमारे  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  वहुत  सारे  गांव  ऐसे
 जहां  पशु  और  भ्रादमी  एक  साथ  एक  ही  गन्दे  नाले  में  पानी  पीते  एक  ही  पोखरे  में  पानी  पीते

 हैं  झोर  उस  पानी  को  श्रगर  भ्रापको  दिखा  दिया  तो  श्रापको  उबकाई  भरा  जाएगी  ।  यह  गन्दा
 पानी  नाना  प्रकार  की  भयावह  जान  लेवा  बीमारियां  फंलाता  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  पांचवीं
 पंचवर्षीय  योजना  में  पेय  जल  की  टंकियों  का  प्रावधान  किया  था  लेकिन  छूटी  श्रौर  सातवीं  योजना
 में  उसे  एक  दम  रोक  दिया  गया  है  ।  यह  कंसी  विडम्बना  है  कि  पानी  की  जब  इतनी  आवश्यकता

 तो  सरकार  ऐसे  महत्वपूरां  कार्यक्रम  पर  पाबन्दी  लगा  रही  छंटी  भौर  सातवों  योजनाश्रों  में
 न  मालूम  इन  पेय  जल  योजनाश्रों  को  क्‍यों  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।

 मान्यवर  यह  बहुत  बड़ी  विडम्बना  है  |  मैं  माननीय  जल  संशाधन  मंत्री  स ेनिविदन  करना

 चाहूंगा  कि  जो  गांवों  को  पेय  जल  की  टंकी  बांटने  की  योजना  उसको  बहाल  करें  भ्रौर  प्रत्येक

 गांव  को  एक-एक  टंकी  उपलब्ध

 शारदा  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  की  गरीबी  भ्रौर  विशेष  स्थिति  को  देखकर  शुरु  को

 गई  थी  ।  यह  योजना  कम  खर्चे  पर  भ्रधिक  जल  देने  वाली  योज  ना  जब  किसान  को  गल्ले  का

 उचित  दःम  नहीं  मिल  पा  रहा  है  तो  वह  मंहगी  सिंचाई  से  कब  तक  खाद्यान्न  पैदा  करता  रहेगा  ?

 मुझे  यह  कहते  हुए  बहुत  कष्ट  है  कि  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  आज  फंजवाद  श्रौर  बलिया  की

 रसड़ा  तहसील  में  शारदा  जो  कि  1976-77  में  पूरी  हो  जानी  अधिक  से  भ्रधिक  1980

 तक  प्री  हो  जानी  लेकिन  झ्राज  1686  में  जब  हम  बात  कर  रहे  हैं  तो  शारटठा  सहायक
 योजना  का  काम  पूरा  नहीं  हुआ  है  ।  उसका  भाधा  विकास  कार्य  भी  नहीं  हुभ्ा  है  ।  इसके  बारे  में

 ऐसे-ऐसे  मामले  उठाए  जा  रहे  हैं  कि किसान  जमीन  नहीं  दे  रहे  हरारे  पास  पंसा  नहीं
 वल्ड  बैंक  से  हमने  इतना  पैसा  इतने  सद  पर  ले  कर  काम  राका  हुमा  हमारा  कोई  समयबद्ध

 कार्यक्रम  नहीं  यह  सरकार  की  बहुत  बड़ी  खामी  श्रगर  हम  1986  तक  या  1987  तक  यह

 काम  परा  कर  लेंगे  तो  वल्ड  बैंक  को  हमें  श्रधिक  सूद  नही  देना  पड़ेगा  ।  इससे  किसानों  को  पानो

 जल्‍दी  पहुँचेगा  भौर  किसान  हमको  भ्रधिक  गल्‍्ला  देगा  ।

 उत्तर  प्रदेश  एक  कृषि  प्रधान  प्रदेश  है  ॥  वहाँ  छ्ठी  पंचवर्षीय  योजना  में  1202

 घ्ा्‌
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 वकरोड़  रुपए  खर्च  करके  15,19  हेक्टेयर  भूमि  पर  सिंचाई  करने  का  लक्ष्य  लेकिन  वह  लक्ष्य

 प्रा  नहीं  हुआ  ।  फिर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  1869  करोड़  रुपए  खर्च  करके  हमने  14  लाख

 हेक्टेयर  में  सिचाई  का  लक्ष्य  रखा  है  जो  कि  एकदम  गलत  यह  भ्रधिक  होना  चाहिए  मैं

 करू गा  कि  उत्तर  श्रदेश  में  सिंचाई  बढ़िया  हो  सकती  खास  कर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में

 अहां  बाए  वाटर  कन्द्रोल  रिवर  कन्ट्रोल  करने  और  वाटर  मनेजमैंट  की  जरूरत

 अ्हा  धाटर  फ्लड  ड्राट  कंट्रोल  की  जरूरत  हमारे  पास  बीस  सूत्री
 नम  कै  जिसका  प्रहला  सूत्र  है सिचाई  के  लिए  जल-संसाघन  का  चिकास  भाननीय  इन्दिरा
 जी  भ्रब  नहीं  है  ।  हम  उनके  एहसानमन्द  हैं  कि  उन्होंने  देश  में  ऐसी  योजनाएं  शुरू  की  ।  लेकिन

 उनके  नक्शे  कदम  पर  चलने  वाली  हमारी  यह  सरकार  उत्तर  प्रदेश  जसे  कृषि  प्रधान  प्रदेश  में  सिंचाई

 का  लक्ष्य  उत्तरोत्तर  कम  करती  जा  रही  उसके  लिए  पैसा  कम  देती  जा  रही  यह  उत्तर

 प्रदेश  की  उपेक्षा  की  जा  रही  है  |  कृषि  मे  पशुपालन  में  जल  संसाधन  के  जुटाव  में

 परिवार  नियोजन  के  लक्ष्यों  के  प्रति  उपेक्षा  की  जा  रही  मथुरा  में  हाई  ब्रीड  सेंटर

 छुटाया  गया  ।  मैं  इन  उपेक्षात्रों  की  श्रोर  आपका  ध्यान  झाकषित  करते  हुए  निवेदन  करूंगा  कि

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  की  बहुत  बड़ी  समस्या  वाटर  लांगिग  की  जिससे  झ्रादमी  के  झ्राने  जाने  के

 रास्ते  रुक  जांते  खेतों  में  पानी  भर  जाता  मकानों  में  पानी  चला  जाता  उनमें  सील  भर

 जाती  है  जिनसे  बीमारियां  फंलती  हैं  और  मनुष्य  भ्रकाल  ही  मृत्यु  का  शिकार  हो  जाता  इस

 पानी  को  वहां  से  निकालने  के  लिए  तेजी  से  कदम  उठाए  जायें  ।

 इतना  कहते  हुए  मैं  आपका  घन्यवाद  करता  हूं  ।

 थ्रो  जुकझार  सिह  समापति  पानो  हमारे  देश  की  इकोनोमिक
 डवलपमेंट  में  एक  बहुत  इम्पारटेट  फैकक्‍्टर  है  |  मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  भारत  सरकार  ने

 झौर  प्रदेश  सरकार  ने  पानी  के  यूटिलाइजेशन  के  लिए  हर  पंचवर्षीय  य।जना  में  काफी  काम  किया

 है  ।  हमारे  वाटर  पोटशयल्स  हैं  जिनको  कि  हमें  इस  सेन्चरी  के  आख़िर  तक  यूटिलाइज  करना

 113  मिलियन  हेक्टेग्नर  के  हैं  जिनमें  से  मिलियन  हेक्टेश्नर  पानी  उपलब्ध  करा  पाए  सातवीं

 चंथवर्षीय  योजना  में  12.8  मिलियन  हेक्टेग्नर  का  प्रावधान  किया  गया  इसी  सन्दर्भ  में  हमारे
 शाजस्यान  में  5  लाख  70  हजार  हेक्टेश्नर  में  पानी  देने  का  प्रावधान  है  ।

 सभापति  राजस्थान  एक  डेजर्ट  प्रदेश  वहां  पर  बहुत  बड़े  हिस्से  में  डेजर्ट

 एरिया  पानी  की  बहुत  कमी  मारत  सरकार  ने  प्रयास  करके  राजस्थान  में  इन्दिरा  गांधी

 नहर  भौर  बहुत  से  साधन  उपलब्ध  कराने  की  कोशिश  की  लेकिन  मैं  ऐसे  इलाके  से  ्राता  हूँ
 जहां  सिंचाई  बहुत  कम  होती  राजस्थान  के  इस  हिस्से  में  पानी  बहुतायत  से  है  और  मैं  ऐसी
 उम्मीद  करता  था  कि  उस  हिस्से  में  जहां  पर  कि  पानी  काफी  अच्छी  तादाद  में  उपलब्ध  उसको
 ठीक  तरह  से  डेवलप  किया  लेकिन  सभापति  मैं  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस
 झ्ोर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  राजस्थान  का  वह  जिसको  भालावाड़  कहते  हैं  और  जिसमें
 करीब  3-4  बड़ी  श्रौर  कई  छोटो  नदियां  बहती  हैं  सिचाई  की  कई  योजनायें  भी  हैं  लेकिन  राजस्थान
 के  उस  हिस्से  में  जितना  पानों  उपलब्ध  करा  पाए  हैं  वह  मात्र  6.78  परसेंट  क्षेत्र  में  यह
 सेंटेज  राजस्थान  के  जो  दूसरे  27  जिले  उनमें  स ेकरोब-करीब  सब  से  कम  सभापति  महोदय
 मैं  इस  हाउस  के  माध्यम  से  भाननीय  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि
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 राजस्थाम  के  दूसरे  हिस्सों  में  का  परसेंटेजਂ  अ्रधिक  कोटा  जिले  में  30  प्रतिशत  केਂ  क्री बਂ
 बू  दीं  में  55  टोंक  में  20  परसेंटਂ  श्रौर  बूसरे  जिलों  में  मी  सिचाई  का  प्रतिशतਂ  क्‍प्धिक

 है|  लेकिन  फालावाड्ਂ  जिले  में  सिंचाई  का  प्रतिशत  बहुत  कम  मेरा  एक  निवेदन  यह  हैं  कि  जहां
 पामी  उप्रलब्वः  जहां  सिंचाई  की  योजनायें  बनी  हुई  जहां  पर  बिना  किसी  प्रयास
 के  पानी  उपलब्ध  कराया  जा  सकता  सिंचाई  उपलब्धः  कराई  जा  सकती  उस  जिले'में  सबतेंਂ

 कम  भाग  में  सिघाई  हम”कर  मैं  निवेदन  करू गा  कि  इसਂ  बात  के  ऊपर  ध्यान  दिया  जॉनां
 चाहिए  भौरे  जो  इनकम्पलीट  सिंचाई  योजनायें  जिमकीਂ  मंजूरी  हो  चुकीं  उनकीं  झोर  भी
 ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 पीढासोन

 मेसे  कांस्टी  ट्वेंसी:में  छकडी
 हथाई  ये  सब  ऐसी  इरगिशन-स्कीम्स  हैंਂ  जिभको  प्रप्रनयः  किमा  जाਂ  चुका
 लेकिन  भ्रभी  तक  इन  पर  कोई  काम  शुरू  नहीं  किया  गया  इसलिए  मैं  समभता  हूं  किः  इककਂ
 योजनाशों  को  प्रायरिटी  से  लिया  जाय  श्रौर  जो  इरीगेशन  का  गेप  हो  गया  पानी  उप्रलब्ध  होते
 हुए  जो  इर्रगिशन  का  गप  हो  गया  उसको  किसी  तरह  से  बेलेंस  ताकि  वहां-केः
 लोगों  को  सिंचाई  के  साप्रन  उपलब्ध  हो

 उफध्यक्ष-महोदय  मैं  यह  निवेदनਂ  करता  चाहता  हूं  कि  ऐसेः  हिस्से  में
 हमेशा  से  पानी  बहुतायत  से  रहा  है  भौर  पुरासे  स्टेट्स  टाइमः  पर:भरे  यहां  पानी
 किया  गया  था  झौर  बहुत  से  बांध  तथा  तालाब  बनाए  गए  लेकिन  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  हैं
 कि  जितने  पुराने  बंने  और  तालाद  शअ्रथवा  इर्रगेशन  सिरटम  उनमें  काफो  इरोजन  लीकेज
 है  भौर  पानी  काफी  मात्रा  में  वेस्ट  हो  रहा  नए  साधन  उपलब्ध  नहीं  कराये  गए  झौर
 पुराने  साधन  उनका  मेंटीनेस  नहीं  हो  रहा  इसलिए  कम  से  कम  जो  उपलब्ध  साधन
 उनके  ऊपर  उचित्त  ध्यान  देने  की  श्रावश्वकता  उपाध्यक्ष  पानी  के  साथ  साथ  जो(पावो  -
 से  संबन्धित  दूसरी  इम्पोरटेंट  चीजें  जंसे  इरोजन  वाटर  लासिंग  इनकी  भोर  भी  ध्यान
 देनेन्‍्की  वाटर  लासिंग  की  समस्या  उन  इलाकों  में  मेनेजमेंट  ठीक  न  होने  को
 बजह  से  है  जो  काफी  गम्भीर  होती  जा  रहीਂ  एक  तरफ  तो  के  साधन  नहीं  बढ़  रहे  हैं
 श्रौर  जो  उपलब्ध  सिंचाई  केःसाधन  उनका  ठीकः  तरह  से  न  होने  की  वजह  से  वाटंरਂ
 लागिग  शुरू  हो  रहा  चम्बन्न  कमांड  एरिया  में  हजवरों  बीघा  जमीन  वाटर  लासिग  की  बजह  सेਂ
 खराब  हो  रही  उसके  डेवलपमेंट  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।  इती  तरह  से  इरोजन  की  भी  बहुत
 बड़ी  समस्या  राजस्थान  का  छोटा  डिंवीजन  का  एरिया  प्व!इन्ट  आफ  व्यू  से  बहुत
 छोटा  हिस्सा  सिचिंत  लेकिन  जहां  तक  इरोजन  का  सवाल  राजस्थान  का  करीब  50  परसेंठ
 इरोजन  इस  छोटे  से  इलाके  में  ही  हो  रहा  है  भौर  वह  इस  वजह  से  कि  यहां  पर  जमीन  की  जो
 लेण्ड  यूज  पालिसी  उनको  पूरी  तरह  से  फालो  नहीं  किया  पानी  ज्यादा  बरसता
 उसको  रोकने  के  लिए  कोई  साधन  नहीं  हैं  भौर  जो  फ्लड्स  शआ॥राते  उससे  जमीन  का  कटाव

 होता जमीन की फर्टेलिटी कम होती जा रही यह मी इम्पोरटेंट फैक्टर जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए । इसी तरह से की बहुत बड़ी स्कीम है'भौर बहुत बड़े हिस्से 388:
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 में  सिचाई  की  जा  रही  लेकिन  वहां  पर  सेंडीमेंटेशन  होने  लग  गया  जिससे  पूल  की  कंपेसिटी
 कम  होती  जा  रही  है  भौर  पानी  का  प्रापर  उपयोग  कम  हो  रहा  साइल  इरोजन  को  न  रोकने

 की  वजह  से  चंबल  नदी  में  मी  धीरे-धीरे  मिट॒टी  बढ़ती  जा  रही  है  ।  उसकी  क्षमता  कम  होती  जा

 रही  है  इसलिए  उसके  ऊपर  ध्यान  देने  की  ग्रावर्यकता  जमीन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  लैंन्ड

 सीलिग  एक्ट  झाया  जिसमें  छोटे  काइतकारों  को  मदद  करने  की  कोशिश  की  काफी  प्रयास्रो
 के  बावजूद  43  लाख  एकड़  जमीन  डिस्ट्रीब्यूशन  के  लिये  श्रापको  उपलब्ध  हो  पाई  उसके

 कन्ट्रास्ट  में  चार  गुना  जमीन  वाटर  लासिंग  की  वजह  से  खराब  हो  गई  है  ।  वह  जमीन  बहुत
 भच्छी  है  जिसमें  प्रोडक्शन  काफी  हो  सकता  ऐसी  जमीन  मिस-मेनेज  मेंट  की  वजह  से  बेकार
 होती  जा  रही  उसके  ऊपर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  बहुत  सी  ऐसी  जमीन  जो
 गरीब  भादमियों  के  काम  में  श्रा  सकती  बह  मी  वाटर  लासिंग  की  वजह  से  खराब  होती  जा

 रही  हम  लोग  तो  बहुत  कम  श्रौरु  कभी-कभी  बोलते  उसके  लिए  मी  बहुत
 कम  टाईम  मिलता  भ्रन्त  में  मैं  यही  कहना  चाहुँगा  कि  जिन  एरियाज  में  पानी  उपलब्ध
 उसका  यूटिलाइजेशन  होना  चाहिये  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  समाप्त  करता

 +छ्वी  सुदर्शन  दास  :  उपाध्यक्ष  ग्रासाम  के  करीमगंज  भौर  कछार
 जिले  जो  बारक  घाटी  के  नाम  से  जाने  जाते  हैं  श्रौर  जो  भौगोलिक  कारणों  से  बहुत  पिछड़े  हुए
 हैं  उनकी  भ्रनगिनत  समस्याये  हैं  |  परन्तु  यह  दुःख  का  विषय  है  कि  न  ही  तो  राज्य  सरकार  भौर
 न  ही  केन्द्र  सरकार  किसी  भी  समस्या  को  शान्तिपूर्ण  तरीके  से  सुलकाने  के  उपाय  कर  रहो  हैं  ।
 इस  कारण  इस  क्षेत्र  के  लोगों  के  विचार  कठु  श्रौर  दूषित  होते  जा  रहे  हैं  ।

 इस  क्षेत्र  क ेलगभग  80  प्रतिशत  लोग  गांवों  में  रहते  हैं  श्रौर  कृषि  उनका  एक  मात्र  पेशा  है
 तथा  जीवन  यापन  का  साधन  दुर्भाग्यवश  प्रतिवर्ष  इस  क्षेत्र  मे ंबाढ़  ग्राती  है  भौर  कभी  कभी
 तो  बाढ़  दो  तीन  बार  तक  आती  है  ।  बाढ़  के  परिणाम  स्वरूप  किसानों  की  हालत  दिन  प्रतिदिन
 बिगड़ती  जा  रही  करीमगंज  के  कुछ  क्षेत्रों  में  बाढ़  के  पानी  को  कम  होने  में  बहुत  समय  लग
 जाता  है  ।

 इस  क्षेत्र  की  मुख्य  नदी  बारक  नदी  इस  नदी  का  उद्गम  श्रोत  मणिपुर  में
 फिर  यह  सिलचर  भनुमण्डल  में  से  बहतो  हुई  करीमगंज  जिले  में  मगा  के  निकट  यह  सुरमा  तथा

 कुशियारा  का  नाम  धारण  करती  है  भोर  वहां  से  यह  बंगला  देश  में  चली  जाती  भंगा  से  26

 दूरी  तय  करके  यह  कुशियारा  नदी  भारत  बंगलादेश  सीमा  में  प्रवेश  करती  है  ।

 जतिगां  नदी  उत्तरी  कछार  की  पहाड़ियों  से  निकलकर  बारक  नदी  में  गिरतो
 घालेश्वरी  नदी  मिजोरम  से  निकलतो  है  और  हेयलाकुण्डी  श्रनुमम्डल  के  समस्त  पानी  को  समेटती
 हुई  यह  नदी  कटखल  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  कटखल  नाम  ग्रहण  करती  हुई  बारक  नदी  में
 गिरती  करोम  गंज  की  दो  मुख्य  नदियां  भ्रर्थात  सिंगला  श्रौर  लांगई  मिजोरम  से  निकलकर
 क्रीमगंज  कस्बे  के  पास  झापस  में  मिल  जाती  वहां  से  वे  बह  कर  बंगला  देश  में  हाकालुकी
 हाभोर  नदी  में  गिरती  पहले  सिंगला  श्लौर  लांगई  नदियों  का  लगभग  भ्ाधा  पानी  कुशिया  रा

 बंगाल  में  दिये  गमे  माषण  के  श्र  ग्रजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रुपान्तर
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 नदी  में  जाता  था  ।  परन्तु  बारंक  नदी  की  बाढ़  के  पानी  को  करीमगंज  जिले  में  जाने  से  रोकने  के

 लिए  चार-गोला  के  निकट  काचुआ  नदी  पर  जो  सिगला  नदी  की  एक  सहायक  नदी  एक  बांध
 का  निर्माण  किया  गया  है  ।  इस  नदी  पर  बांघ  बनाकर  समस्त  पानी  को  लांगई  नदी  में  गिरा  दिया
 गया  लांगई  नदी  इस  विशाल  पानी  भार  को  ले  जाने  में  सक्षम  नहीं  है  क्योंकि  .  बंगला  देश  में

 हाकालुक़ी  हाओर  नदी  गाद  से  भरतो  जा  रही  है  |  मैंने  सुना  है  कि  बगला  देश  सरकार  ने

 लुक्ी  हापरर  नदों  की  दशा  सुधारने  के  लिए  परियोजनायें  चालू  कर  दो  यदि  ऐसा  है  तो
 करीमगंज  जिले  के  व्यापक  क्षेत्र  पानी  में  डूबे  इस  समस्या  का  केवल  एक  ही  समाधान  है
 कि  बारक  बांध  का  निर्माण  किया  ॥

 मेरे  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  माननीय  जल  संसाधन  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  1500
 में  की  क्षमता  वाली  प्रस्तावित  बांधਂ  परियोजना  केन्द्रीय  ऊर्जा  मन्त्रालय  के  विद्युत  विभाग
 के  भ्रधीन  विचारार्थ  जितनी  जल्दी  यह  झ्राथिक  रूप  से  व्यवहायं  परियोजना  कार्य  शुरू
 हो  जायेगा  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  कर ूगा  कि  इस  बारक  बाँध  पंरियोजना  पर
 कार्य  शीघ्र  किया  जाये  ।

 जब  बारक  परियोजना  आरम्भ  हो  जायेगी  तो  समस्त  क्षेत्र  की  अव्यवस्थित  कृषि
 व्यवस्था  में  जीवन  संचार  होगा  और  इसे  नया-जीवन  मिलेगा  |

 बारक  घाटी  को  विनाशकारी  बाढ़  के  प्रकोप  से बचाया  जा  सकेगा  और  किसान  लोग
 प्रपनी  भूमि  परशान्ति  पूर्वक  निडर  होकर  खेती  कर

 उन  खेतों  की  सिंचाई  करना  सम्भव  होगा  जिनकी  सिंचाई  निरन्तर  भ्राने  वालो  बाढ़  के

 कारश  सम्भव  नहीं  हो  पाई  बाढ़  के'समय  समस्त  झ्ान्तरिक  यातायात  व  संचार  भ्वरुद्ध  हो
 जाता  सड़कें  भ्रनुपयोगी  हो  जाती  हैं  ।  जिसके  परिणामस्वरूप  समस्त  त्रिपुरा  मिजोरम  पद्िचमी

 उत्तरी  कछार  की  पहाड़ियों  श्रौर  बारक  घाटी  में  सड़क  यातायात  अ्रवरूद्ध  हो  जाता

 बाढ़  के  बाद  सड़कों  की  हालत  बहुत  ही  दयनीय  हो  जाती

 जब  बांघ  का  निर्माण  हो  जायेगा  तो  अप्रैल  श्रौर  मई  महीनों  में  उगाई  जाने  वाली  फसलें

 अर्थात्‌  बोरी  धान  तथा  प्रारम्भिक  भ्रास  धान  की  फसलें  बचाई  जा  संकेंगी  जो  भ्ब  बाढ़  से  नष्ट  हो
 जाती  जो  हजारों  एकड़  घान  की  फसल  को  नष्ट  कर  देती  इस  लिए  मैं  बारक  घाटी  की

 इस  आरांसुभों  वाली  नदी  पर  लोगों  की  भलाई  के  लिए  बांघ  बनाकर  इस
 क्षेत्र

 को
 समृद्ध  फसल  उगाने  वाला  क्षेत्र  बनाने  के  लिए  माननीय  महोदय  से  निवेदन  करता

 हूं  ।
 |

 यदि  यंह  परियोजना  श्रारम्भ  हो  जाती  है  तो  इस  क्षेत्र  में  विद्युत  कमी  को  दूर  करने  के

 साथ  ही  यह  नये  उद्योगों  के  विकास  में  भी  सहायक  होगी  और  बेरोजंगारी  की  समस्या  का  समाघान

 करने  में  भी  इससे  सहायता  मैं  एक  बार  फिर  इस  बारक  परियोजना  को  शीघ्र  प्रारंभ

 किये  जाने  के  लिए  निवेदन  करता  हूं  ।  इसके  साथ  मैं  श्रपना  भाषण  समाप्त  करता  हूँ  ।

 श्री  बालासाहेब  विखे  पाटिल  :  उपाध्यक्ष  मैं  जन-संसाधन  विकास

 मंत्रालय  की  श्रनुदान  मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  हमारे  देश  में  पिछले  30-3  5
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 छालों  में  जल-संसाक्षनों  का  काफी  विकास  हुआ  इस  मंत्रालय  का  क्रषि  से  सीधा  सम्बन्ध  है
 झौर  कृषि  का  देहए्तों  में  होता  है  ।  इसलिए  मैं  इस  क्किय  पर  ज्याद्धा  नहीं  कहेया  क्‍यों  कि  उम्के

 लिए  समय  नहीं  है  झौर  संक्षेप  में  ही  अपने  बिनार  अभस्पके  सामने  रखू गा  ।

 सातवीं  पंचर्वीय  योजना  का  पहला  साल  होने  के  कारण  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  इसके

 बारे  में  हम  लोग  यहां  जो  भी  सुझाव  श्ामके  सामने  श्राप  उनका  गहराई  के  साथ  अध्ययन

 करेंगे  शौर  जहां  सुधार  करने  भावश्यकता  श्रावश्यक  कदस  उठायेंगे  |  त्मीਂ  देश  में
 '
 कृषि  का और  जल  साधनों  का  विकास  सम्भव  झ्ञापने  सात्तवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कुल
 11,556  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  है  भौर  इससे  जो  भूमि  शिचित  होने  वाली  उसमें  खाली

 कमाष्ड  एरिया  के  लिए  1771  करोड़  रूपये  रखे  यए  मैं  समम्ाता  हूं  कि  देश  में  छरीगेशन
 पोहेन्श्यल  डेकलप  करने  के  लिए  यह  रावि  बहुता  ही  कम  है  और  इससे  ज्यादा  फ्रसा  रखा  जकना

 काहिए  |  इससे  ज्यादा  पेसा  चाहिए  क्योंकि  शुके  जो  महाराष्ट्र  का  अनुभव  उसके  आशार  पर

 मैं  कहंगा  कि  प्रोजेक्ट  शुरू  होने  और  कम्फलीट  होने  के  दस  साल  बाद  भी  कमांड  एरिया
 मेंट  प्रोग्राम  चल्तां  है  श्रौर  डेम  में  पानी  वैसे  ही  रह  जाता  है  और  पानी  का  इस्तेमाल  हम  नहीं  कर

 सकते  हैं  ।  इसलिए  इसमें  थोड़ा  ज्यादा  धन  राक्ति  देने  की  जरूरत

 दूसरी  बात  यह  है  कि  हमारे  प्रोजेक्ट  हमेशा  डिले  हो  जाते  हैं  ।  156  प्रोजेक्ट्स  की  कीमत
 565  प्रतिशत  से  ज्यादा  बढ़  गई  पहले  इन  प्रोज॑क्ट्स  का  खर्चे  2156  करोड़  था  भब
 14  हजार  से  ज्यादा  हो  गया  पहली  पंचवर्षीय  योजना  में  एक  हेक्टयर  भूमि  को  सिंचित
 करने  के  बारह  सौ  रुपए  खत  जाते  थेਂ  भ्रव  वह  खर्च  बढ़  कर  19771  छटवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  तथाਂ  सातवीं  पंचर्थीय  योजना  में  वहਂ  खर्च  26872.  रुषए  हो  गया  इसमें  भूमि  सुधार
 का  पैसा  भी  नहींਂ  भूमि  बाटर  सोस  श्लरॉर  वाटर  मनेजमेंट  का  खर्चा  भी  नहीं  लगा  हुआ  है  ।  तो

 मैं  मंत्री  जो  से  यह  जानना  चाहता  हैं  कि  जो  राज्य  निर्थारिल  समय  में  प्रोजेक्ट  को  कम्पलोट
 हैं  उनके  लिए  वे  क्या  बोनस  देते  हैं

 या
 उनके  लिए  पैसे  का  ज्यादाਂ  प्रावधान  करते  हैंਂ  भौर  जो

 कग्ोंक्रि  उनमें  काफ़ी  इन्वाक््व  होती  इसलिए  प्रोजैक्ट्स  हमेशा  डिले  हो
 जाते  उसके  लिए  किसी  की  द्वोती  क्योंकि  स्टैट  लिए  सेंट्रल  गवर्कमेंट  कहती
 है  कि  स्टेट  ने  ठीक  ये  कोजता  नहीं  भौर  स्टेट  गव्मेंट  सेण्ट्रल  कें  लिए  कह  देतीः  है
 कि  सेण्ट्रल  से  समय  पर  नहीं  कमी  कहती  हैं  कि  टेक्नीकल  जल्दी
 मिलने  के  कारण  है  ।  इस  करे  कई  प्रश्नों  के  उत्तर  देते  समग्र  मंत्री  जी  ने  बतपया-है
 कि  डिले  के  कारण  इंन  प्रोजेक्ट्स  की  कितनो  ज्यादा  कीमत  बढ़  गई  इसलिए  इस  बारे  में  मेरा

 है  कि  ज्यादा  डिले  नहीं  होनी  चाहिए  झौर  देरी  में  जो  जिम्मेदार  हैं  उनको  सजा  मिलनी
 चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदयਂ  हम  सातक्ीं  फंचचर्बोय  में  इस्गिश्षनः  का  पोटेंक्यल
 हेक्टेयर  करने  जा  रहे  तो  सहोः  मायने  में  जोशवाहर  लागिश  की  प्रगब्ला  हमारे  देश  में  है  भोर
 सभो  जगह  पर  उसे  हम  कंसे  हल  करेंगे  इस  बारे  में  सोचना  चाहिए  तथा  वाटर  मैनेजमेंट  और
 मार्ड्नाइजेशन  के  हिसाब  से  हमें  इस  वाटर  लागिंग  की  प्रोब्नम  को  हल  की  तरफ़  ध्यान
 देना  चाहिए  ।.  जब  तक  वाटर  लागिंग  की  प्राब्लम  हल  नहीं  होती  है  तक  हम  वाटर
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 कितना  ही  डिवेलप  कर  इससे  कोई  फायदा  होने  वाला  नहीं  है  क्‍योंकि  श्रमी  तो  हम  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  चार  लाख  हेक्टेयर  जमीन  को  ही  श्विचित  करने  जा  रहे  उसी  हिसाब  से
 तीन  लाख  हेक्टेयर  ज्यादा  हमारी  जमीन  में  वाटर  लागिग  हो  रहो  इस  प्रकार  से  हम  एक

 जगह  पर  प्रोडक्टिविटी  बढ़ाने  के  लिए  भूमि  सिचित  करने  जा  रहै  हैं  भोौर  जगह  पर  वाटर  लागिंग

 हो  रहा  है  ।  इसलिए  हमें  इसके  साथ  ही  साथ  ट्रं  निंग  की  व्यवस्था  भी  करनी  जैसे  श्रभी
 वलड  बैंक  के  एक  प्रोजेक्ट  के  लिए  सेंटर  ग्राउण्ड  वाटर  के  सम्बन्ध  में  ग्राउन्ड  वाटर  की  स्कौम
 नेशनल  लेबल  पर  चालू  की  इसी  प्रकार  से  महाराष्ट्र  तथा  भ्रन्य  राज्यों  ने  मी  इसी  प्रकार  की

 ट्रेनिंग  की  स्कीमें  भेजी  हैं  उन्हें  मान्यता  दीजिये  ।  इसलिए  इसके  कडा  के  साथ  हो  साथश्नगर  ग्राउण्ड
 वाटरस्कीम  नावाडके  के  ऐसी  स्क्रीम  लगा  दें  जिसमें  इन्ट  सिव  एग्रीकल्चर  और  इन्हें सिव  इरिगेशन

 हो  सकेगा  श्रौर  वाटर  लागिंग  की  समस्या  न  इन्टेन्सिव  इरीगेशन  के  कारण  हम  कैवल  इतना

 ही  जानना  चाहते  हैं  कि  डेम  में  कितना  पानी  कितना  खर्च  हुभ्ा  नहीं  हुभा  तो  इन्टेन्सिवे
 इरीगेशन  कर  दो  ।  भ्रभी  हमारे  यहां  एक  गायकवाड़ी  है  और  वहां  एंक  डम  महाराष्ट्र  के  भच्छे
 शासक  यहां  बंठे  हुए  हैं  मिस्टर  क्षित्र  ,  उनकी  पता  है  कि  गायकवाड़ी  और  मूलामें  को  कितनी
 जमीन  में  हमने  पाटश्यल  डिवेलपमेंट  भ्राघे  हिस्से  से  ज्यादा  जमीन  नायकामयाब  हो  गई

 इसी  प्रकार  से  मेरा  रूयाल  है  कि  दूसरे  हिस्सों  में  भी  हुआ  होगा  ।  इसके  लिए  भी  प्रण्डर  वाटर

 स्कीम  से  एक  समस्या  हल  हो  सकती  है  लेकिन  कोई  दूसरा  तरोका  मुझे  पता  नहीं

 क्योंकि  हमारी  कैनाल  के  अन्दर  भी  सीवरेज  की  बड़ी  समस्या  वहां  भी  50-55  प्रतिशत  तक

 सीवरेज  और  इवेपोरेशन  होता  भ्रभी  लाइनिंग  का  काम  तो  चल  रहा  लेकिम  जहां  सूखा
 इलाका  वहां  पर  मेरे  रूयाल  से  लाइनिंग  के  लिए  कोई  भी  पंसा  ख  करने  की  नहीं

 है  ।  लाइनिग  के  प्रलावा  वही  पंसा  सूखे  इलाके  की  परिस्थिति  दूर  करने  के  लिए  या  वहां  पानी

 लाने  के  लिए  वह  पैसा  दिया  तो  उससे  सूखे  की  समस्या  का  कुछ  हल  हो  सकता  है  ।  लेकिन

 जो  50  प्रतिशत  हमारा  पानी  खत्म  हो  रहा  जिसको  हम  काम  में  नहीं  ले  रहे  उससे  बचत

 भी  हो  सकती  है  क्योंकि  इसके  लिए  बल  बैंक  ने  भ्पनों  रिपोर्ट  में  लिखा  है  कि  30  प्रतिशत  को
 *

 अगर  हम  अपने  काम  में  ले  तो उससे  काफी  जमीन  सिचित  हो  सकती  है.प्रोर  जब  ज्यादा

 भूमि  सिचित  हो  सकती  तो  हम  पोर्टेशयल  क्रिएड  करने  के  लिए  ज्यादा  इन्फ़ास्ट्रक्चर  बना  दें

 क्योंकि  दिन  प्रति  दिन  हमारे  इन्फ्रास्ट्रक्चर  को  कीमत  बढ़  रही  है  जिसके  कारण  ज्यादा  पैसा  खर्च

 होता  है  ज्यादा  पैसा  खर्च  होने  के  कारण  हम  उसके  लिए  पंसा  कम  देते  हैं  प्रौर  काम  ज्यादा  सोचते

 लेकिन  काम  होता  नहीं  ।  भ्रभी  वहां  पर  एक  प्रोजैक्ट  है  जिसकी  डिले  का  कारण  यही  हो  सकता

 है  कि  री-हैबिलिटेशन  प्राफ  दि  एरिया  री-हैबिलिटेशन  के  प्राजेक्ट  के  बारे  में  राज्य

 सरकार  ने  कई  कानून  बनाये  हैं  ।  भब  ये  कहते  हैं  कि  ये  हमारा  सब्जेक्ट  नहीं  है  स्टेट  का  सब्जक्ट

 है  ।  री-हैबिलिटेशन  में  किसानों  की  जमीनों  को  कीमतें  पूरी  नहीं  देते  जब  वे  भ्रपना  केस  कोर्ट

 में  ले  जाते  तो  कोर्ट  के  फैसले  के  मुताबिक  दस-दस  गुना  ज्यादा  पैसा  उनको  श्रपनी  जमीनों  का

 मिलता  है  ।  इसलिए  मेरा  इस  बारे  में  निवेदन  है  कि  ऐसा  प्रावधान  कर्ता  जरूरी  है  ।  कि  किसान

 को  भ्रच्छा  दाम  मिले  ।  उनकी  भूमि  10  साल  के  बाद  सिचित  होने  वाली  है  श्रीर  श्राज  हम  कह

 रहे  हैं  कि  भ्राप  गांव  में  जाकर  बेठो  ।  भ्रकेला  किसान  बेठ  नहीं  सकता  मेरा  सुझाव  है  कि

 ग्रूप-प्रूप  के  किसान  गांव  में  बेठ  कर  यह  देखें  कि  भूमि  को  हम  जल्दी  से  जल्दी  कंसे  सींच

 सकते
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 अभी  हम  एम्पलायमेंट  गारन्टी  स्क्रीम  की  बात  कर  रहे  महाराष्ट्र  में  हम  एम्पलायमेंट

 गारन्टी  स्कीम  चला  रहे  उसी  के हिसाब  से  हम  रूरल  एम्पलायमेंट  स्कीम  बनायें  भ्रौर  एक

 लैंड  भूमि  सेना  बनाकर  नहर  बनायें  और  डेम  प्रधान  मंत्री  जी  ने  सूखा  क्षेत्र  के

 लोगों  के  बारे  में  विश्वास  दिलाया  था  कि  हम  ऐसी  योजना  बनायेंगे  जिससे  सूखा  फिर  से  हमारे

 सामने  न  भ्राये  ।  ड्राउट  इफेक्टेड  होने  के  कारण  कहीं  ड्राउट  रेजिस्टेंस  एरिया  न  बन  जाये  ।  मेरा

 सुझाव  है  कि  भूमि  सेना  बताकर  हरेक  स्टेट  से  किसानों  से  काम  लिया  जाये  |  हमारे  पास  अनाज

 का  मंडार  काफी  पड़ा  भ्रनाज  गोदामों  में  सड़  रहा  हम  फूड  फार  वर्क  की  स्कीम  बनाकर

 क्यों  न  एक  भूमि  बनायें  जिसके  कारण  भूमि  की  सिंचाई  ज्यादा  से  करके  विकास  कर

 सके  ?

 वाटर  मैनेजमेंट  जब  तक  ठीक  नहीं  होगा  तब  तक  काम  ठीक  नहीं  होगा  ,  भ्रमी  सर्फेस  डाउन

 ग्राउन्ड  वाटर  की  बात  चल  रही  श्रमी  कड़ा  में  एक  सकुलर  निकाल  दिया  गया  है  कि  ड्रिफ्ट
 लिफ्ट  इरिंगेशन  भौर  स्थप्रिकंल  इरिगेशन  स्टेट  सवर्जक्ट  है  ।  इसका  भापने  शभ्रपनी  रिपोर्ट

 में  भी  जिक्र  किया  मैं  चाहूँगा  कि  जो  भूमि  वाटर  डिस्ट्रीब्यूशन  से  सिचित  होने  वाली  है  उसके
 लिये  कुछ  प्रबन्ध  होना  चाहिये  |  श्लौर  उसके  लिये  ड्रिफ्ट  श्रौर  स्प्रिंकल  इरिग्रेशन  का  प्रावधान  क्‍यों
 न  रखा  किसान  10  हजार  का  ऋण  लेता  है  भोर  बाद  में  कुछ  सब्सीडी  गवनंमैंट  से  लेता

 मेरा  कहना  है  कि  प्रोजेक्ट  में  श्राप  ऐसा  प्रावधान  कर  दें  जिसके  कारण  वाटर  लागिग  की

 समस्या  हल  हो  जाये

 महाराष्ट्र  में  ड्रिफ्ट  श्रौर  स्प्रिंकल  इरिग्रेशन  के  लिये  किसान  को  ऋण  देने  के  अलावा

 झाप  कुछ  प्रोजेक्ट  बनायें  ।  मेरे  रूपाल  से  इससे  वहां  कुछ  न  कुछ  काम  श्र  बढ़  जायेगा  ।

 पझापने  भ्रपनी  रिपोर्ट  में  जिक्र  किया  है  हम  किसान  कों  फ्री  बोर-वेल  दे  रहे  मेरा

 प्रनुमव  है  कि  महाराष्ट्र  में  चाहे  स्माल  फा्मर  माजिनल  फामर  हो  या  आदिवासी  फामंर  हो
 किसी  को  मुफत  बोर  वेल  नहीं  मेरा  सुझाव  है  कि  श्राप  एक  नेशनल  लिफूट  इरिगेशन
 कार्पोरेशन  बना  लिफ्ट  इरिगेशन  की  कई  योजनाएं  एग्रीकल्चर  डिपार्टमैंट  के  पास  हैं  ।
 प्रब॒  तक  50  प्रतिशत  75  प्रतिशत  तक  सबसीडी  मिलती  थी  |  जब  तक  हम  डंजर्ट  सुखे
 क्षेत्र  के  लिये  कुछ  नहीं  करेंगे  तब  तक  काम  नहीं  श्राप  नेशनल  लिफ्ट  इरिगेशन  कार्पोंशन
 बना  दें  |  श्रब  सभी  का  एक  मंत्रालय  बन  गला  है  सब  कामों  का  एक  ही  मंत्रालय  जिम्मेदार

 उसका  दायित्व  है  कि  उसने  ही  पानी  के  बारे  में  सब  कुछ  करना

 महाराष्ट्र  में  25  मेजर  प्रोजेक्ट  भ्रौर  47  मध्यम  प्रोजेक्ट  पड़  हुए  पता  नहीं  क्या  हो
 रहा  है  ?  गोदावरी  भौर  तेलुगु  गंगा  की  भी  बात  चल  रही  थी  |  मैं-मंत्री  जी  से  कहूंगा
 कि  तेलुगु  गंगा  का  कोई  भो  निएंय  संबंधित  राज्य  से  बात  करे  बगेर  लेना  खतरनाक  होगा  ।
 उससे  श्रसंतोष  बढ़े  गा और  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।

 महाराष्ट्र  से  जितने  प्रोजेक्ट  श्राये  बह  श्राप  जल्द  से  जल्द  भेज  भ्रमी  जो  सूखा
 महाराष्ट्र  में  पड़ता  हमारे  नये  चीफ  मिनिष्टर  ने  एलान  किया  है  कि  जितने  डेम  झौर  नहरें

 वह  सब  काम  एम्लायमैंट  गारन्टी  स्क्रीम  में  ले  लेंगे  ।

 मारत  सरकार  की  यह  नीति  रही  है  कि  सूखे  इलाके  के  लिये  एक  ऐसा  काम  कर  दें
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 जिसके  कारण  वहाॉं  सूखा  न  मैं  मंत्री  महोदय  से  झ्ाग्रह  करू गा  कि  पंचवर्षीव  योजना
 की  भ्रब  शुरूआत  वह  महाराष्ट्र  के  लिये  ज्यादा  से  ज्यादा  धनराशि  दे  दें  भौर  सूखे  को  मिटाने
 के  लिये  काम  करें  क्‍योंकि  पानी  के  बगेर  जानवरों  के  पीने  के  पानी  की  समस्या  रिहैब्लीटेशन
 की  समस्‍या  किसान  को  पानी  के  बगर  बड़ी  तकलीफ  भ्रगर  उसे  पानी  मिल  जायेगा  तो
 यह  काम  ठोक  हो  जायेगा  ।

 113  मिलियन  हैक्टर  का  जो  यहां  जिक्र  किया  गया  महाराष्ट्र  के  बारे  में  यह  भ्रनुभव
 रहा  है  कि  बवें  इरिंगेशन  कमीशन  की  रिपोर्ट  है  कि  वहां  30,35  प्रतिशत  से  ज्यादा
 सिंचाई  नहीं  लेकिन  भ्रब  भ्नुभव  से  यह  पता  चल  रहा  है  कि  40  प्रतिशत  से  ज्यादा  वहां
 भूमि  सिंचित  होने  वाली  क्योंकि  नया  इरिगेशन  सिस्टम  लाना  जरूरी  जँसे  ही  नया  सिस्टम

 मार्डनाइजेशन  वाटर  मेनेजमेंट  में  सुधार  करेंगे  तो  मेरे  ख्याल  से  113  मिलियन
 से  ज्यादा  भूमि  सीचित  हो  सकती

 :
 भ्रन्त  में  मैं  माननीय  मंत्रों  जी  से यह  भी  झाग्रह  करू गा  कि  जहां  पर  सूखा  पड़ा  वहां

 के  लिये  भ्रघिक  घनराशि  झ्रावटित  करें  भ्रौर  भूमि  सेना  बनायें  ।  इसके  साथ  ही  साथ  सूखे  इलाकों
 में  ज्यादा  नहरें  बनायेंगे  तो  उससे  किसानों  को  भी  राहत  मिलेगी  ।  यह  चन्द  बातें  कह  कर  मैं
 इन  डिमांड्स  का  समर्थन  करता

 रंगा  :  उपाध्यक्ष  मुझे  खुशी  है  कि  इस  मन्‍्त्रालय  को  नया
 रूप  दिया  गया  पहले  इसका  नाम  सिंचाई  मन्त्रालय  जो  इतना  सन्तोषजनक  नहीं
 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  पाटिल  ने  इस  विषय  पर  भ्रक्छी  तरह  विचार  किया

 दो  तीन  बातें  हैं  जिन  पर  मन्त्री  महोदय  को  देना  चाहिए  तेलयू  देशम  दल  के

 एक  हमारे  साथी  केन्द्र  सरकार  और  मन्त्री  महोदय  श्रान्ध्र  प्रदेश  सरकार  के  तेलगू  गंगा  के
 दावे  की  जानबूक  कर  अ्रवहेलना  करने  के  लिए  दोषी  ठहरा  रहे  थे  |  दोषारोपरा  में  मैं

 उनका  साथ  देने  के  लिए  तैयार  नहीं  हूं  परन्तु  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हैँ  कि  बे  इस

 भोर  विशेष  ध्यान  दें  और  इस  मामले  को  दूरदर्शितापृवंक  विचार  करने  की  कोशिश
 प्राखिरकार  यह  किसी  दल  विशेष  की  मांग  नहीं  है  परन्तु  इस  प्रश्न  में  हम  सब  शामिल

 विवाद  को  जड़  क्‍या  केवल  श्रतिरिक्त  पानी  के  बारे  में  उनके  भ्रपने-भपने  हिस्से  का
 बंटवारा  न्यायाधिकररा  द्वारा  किया  गया  था  ।  इसके  प्रतिरिक्त  भी  कुछ  श्रतिरिक्त  पानी  बचेगा  ।

 परन्तु  कठिनाई  यह  है  कि  यह  झ्रावश्यक  नहीं  है  कि  भ्रतिरिक्त  पानी  सदा  के  लिए  ही  रहेगा  ।'

 कुछ  सालों  में  यह  सम्भव  है  कि  झतिरिक्त  पानी  उतना  नहीं  रहेगा  भौर  इसलिए  उस  समूचे
 जल  मार्ग  के  भ्ाखिरी  क्षेत्र  को  पर्याप्त  पानी  न  मिलने  का  खतरा  पंदा  हो  जायेगा  ।  यदि

 प्रदेश  निवासी  यह  जोखिम  .  उठाने  के  लिए  तैयार  हैं  भोर  सूखा  प्रवण  रायलसोमा  क्षेत्र  के

 किसानों  की  मदद  के  लिए  प्रपनी  दो  या  तीन  सिंचाई  योजनाझ्नों  पर  भागे  कायंवाही  करने  के

 लिए  तैयार  हैं  तो  मेरी  समझ  में  नहीं  ग्राता  कि  हमारे  लिए  श्पने  लोगों  की  सन्तुष्ट  करना  कंसे

 सम्भव  इस  सम्बन्ध  में  मेरे  कन्नड़  मित्र  द्वारा  लिया  गया  पक्ष  पूर्ण  रूप  से  न्‍्यायोचित

 यही  बात॑  है  जहां  हमारे  सामने  कठिनाई  झाती  परन्तु  इसके  साथ  ही  हमें  यह  बात  भी  ध्यान  . हज
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 में  रखभी  पड़ती  है  कि  उस  समय  क्या  होगा  जब  यह  अतिरिक्त  पानी  नहीं  प्राप्त  होगा  भौर

 पाषा  की  कमी  झौर  तब  उस  हालत  में  रायलसीमा  में  केवल  नई  सिंचाई  परियोजनाश्ों
 को  हो  जिमका  कि  भप्रब  रिर्मारा  हो  रहा  परन्तु  पहले  से  चालू  परियोजनाझों  को  भी  धक्का

 पहुँचेगा  ।  तब  प्रथ  नथे  लाभान्वित  ओर  पहले  से  लामानिन्वत  लोगों  में  तनाव  पंदा  हो
 भ्रान्प्रप्रदेश  सरकार  यह  जोखिम  उठाने  के  लिए  तंयार  है  तथा  हमारे  लिए  यह  सम्भव

 नड्डीं  है  कि  हम  सम्रग्र  रूप  से  आान्ध्रप्रदेश  के  लोगों  को  विश्वास  दिला  सर्क  कि  उनका  यह
 उठसत्प्र  न्‍्वायोचित्त  नहीं  यदि  हम  यह  कहते  हैं  तो  इसका  भ्र्थ  है  कि  हम  श्रथनें  राजनेतिक

 बतभेदों  को  बहुत  महत्व  दे  रहे  हैं  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  मेरे  माननीय  मन्त्री

 झनावद्यक  विब्ाद  के  फलस्वरूप  पैदा  हुई  इस  परेशानी  के  कारण  जो  अतिरिक्त  पानी  के

 उपयोग  को  लिकर  उठाया  गया  है  विचार  यह  विवाद  पानी  के  वितरण  की  मात्र  को

 लेकर  जो  कि  पहले  ही  तय  हो  चुकी  यह  इसलिए  है  कि  श्रतिरिक्त  पानी  कितना

 इस  भतिरिक्‍्त  पानी  पर  संन्देह  केवल  कुछ  सालों  तक  ही  रहेगा  ।  मैं  चाहता  हैँ  कि  मन्त्री  महोदय
 और  मम्त्रालय  इस  पहलू  पर  विशेष  ध्यान  दें  अन्यथा  लोगों  में  विश्वास  पंदा  करने  में  यह  भ्रइचने
 पक्ष  '  करेजा

 |

 *  मुझे  मालूम  है  यह  कर्नाटक  के  लोगों  के  लिए  भी  यह  उतनी  ही  परेशान  करने  वाली  बात

 है  ।  वास्तव  एक  समय  उनके  मुख्य  मन्त्री  ने  यह  कह  कर  एक  राजनेता  होने  का  परिचय  दिया
 था  कि  हस  पर  कोई  श्रापत्ति  नहीं  होगी  भ्रौर  इसकी  संभावना  पर  भी  भ्राइचय  व्यक्त  किया
 वे  भ्रांश्ज-प्रदेश  के  मुक्य  मम्त्री  के  साभथ्र  राजनीतिक  मामलों  में  सहयोग  के  लिए  तंयार  थे  और

 उन्होंने  ध्रापक्ति  नहीं  उठाई  कितु  उन  लोगों  ने  स्वयं  हो  पगलपन  किया  ्रौर  उन्हें  परेशान
 किया  जिसका  परिणाम  यह  हुआ  कि  वे  प्राज  बाधा  डालने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  भब  विवाद
 केन्द्र  में  यह  मामला  उनके  हाथों  में  सौंप  दिया  गया  संबन्धित  पार्टियों  को  इस  बात  की

 कोई  चिन्ता  नहों  कि  केन्द्र  के लिए  यह  किस  प्रकार  सम्भव  होगा  ।  उन्हें  केवल  इसकी  चिन्ता  है
 कि  केन्द्र  को  झपना  कर्तव्य  पूरा  करना  केन्द्रीय  सरकार  का  कया  कतंव्य  है  ?  केन्द्र
 कार  इस  मामले  को  किस  प्रक्नार  हल  कर  सकती  है  ?

 मैं  एक  सुझाव  देना  चाहूंगा  |  केन्द्र  सरकार  दो  या  तीन  इन्जीनियरों  को  इस  मामले  की
 _

 जांच्र  कश्ने  क ेलिए  नियुक्त  करे  कि  उसमें  से  कितना  जल  अतिरिक्त  माना  जा  सकता  है  भौर
 कितने  जल  के  यहां  प्रयोग  की  श्रनुमति  दी  जा  सकती है  या  श्रान्श्न  प्रदेश  को  दिया  जा  सकता
 इसकी  रिपोर्ट  छह  मास  में  या  भ्रधिक  से  श्रधिक  एक  वषं  में  प्राप्त  हो  भ्रांध्र  प्रदेश  के  लोग

 1  व्च  तक  भी  हन्तजार  करने  के  लिए  तंयार  नहीं  यह  सहो  किन्तु  साथ  ही  साथ  सरकार
 को  भी  इस  समस्या  विशेष  का  सम्राधान  करना  उनसे  इस  चीज  का  भ्रध्ययन  करवाया
 जाये  कि  कितने  ध्रतिरिक्त  जल  किप्त  प्रकार  प्रयोग  के  लिए  आन्न्र-प्रदेश  के  लोगों  को  श्रनुमति
 दी  जा  प्तकती  यह  बाधा  डालने  के  लिये  नहीं  झ्रान्ध्र  प्रदेश  के  लोगों  द्वारा  इस
 रिक्त  जल  जो  कि  भ्रभी  ससुद्र  मे  जा  रहा  के  यथासम्भव  सर्वोत्तम  -  प्रयोग  के  लिए  किया  जाये  ।
 प्रभ्यथा  हन्वारे  लिए  लोगों  को  समझो  कर  संतुष्ट  करना  बहुत  कठिन  हो  जाएगा  ।

 ह  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  पाटिल  द्वारा  एक  भ्रीर  बात  कही  गई  यह  जल  भगवान  द्वारा
 दिया  हुप्ना  वरदान  है  जिसे  भारविक  प्रयोगों  से  नष्ट  किया  जा  रहा  सभी  स्पूतनिक  भ्रन्तरिक्ष
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 में  छोछ़  जाते  हैं  के  वरिसांमस्वस्प  कर्षा  पर  कुप्रभाव  पड़ता  अब  हम  मानसून  पर  लरोखो

 नहीं  करे  समी  कुछ  अश्रव्यकस्कित  हो  जावेगा  श्लौर  इस  कात  का  प्रध्ययत  किमा  जाका

 चाहिये  कि  हम  इस  प्रकार  को  भ्रव्यवस्था  से  अपने  ग्रापकों  किस  सीमा  तक  भ्राश्वस्त  कर  सकते

 हैं  ।

 तीसरी  बात  बिहार  और  उत्तर-प्रदेश  के  बारे  में  वे  राजनीतिक  दृष्टि  से

 बहुत  शक्तिशाली  प्रतीत  होते  हैं  और  जनसंख्या  की  दुष्टि  से  भी  बहुत  शक्तिश्याली  हैं  भ्नौर  बढ़े
 राज्य  किन्तु  साथ  ही  साथ  वे  प्रत्याधिक  पिछड़  हुए  राज्यों  में  से  यदि  किसफ्रनों  की  स्थिईल
 के  दुष्टिकोण  से  देखें  तो  ये  बहुल॒  कम  विकसित  हैं  ।  हिमालम  के  नीचे  इतना  फनी  है  ऊन्‍्हें
 यह  नहीं  मालूम  कि  इसका  प्रकार  प्रयोग  किया  जाये  ।  यह  फनी  महत्वपूर्णा  मिट्टो  को

 -  प्रपने  साथ  बहा  ले  जाता  है  जिसके  परिणामस्वरूप  किसान  लाचार  हो  जाते  उनकी  फसलें
 नष्ट  हो  जाती  उनके  लिए  के  में  एक  भ्रच्छी  फसल  करने  पर  भरोसा  करना  भी  कठिन

 हो  जाता  उन्हें  इस  प्रकार  पानी  के  बहाव  से  बचाने  के  लिए  कुछ  किया  जाना  इन
 राज्यों  के  दक्षिणी  भाग  विशेषकर  बिहार  में  भ्रक्सर  सखा  पड़ता  उन्हें  इससे  भी  बचाया  जाना

 चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  इन्जीनियरों  को  श्रापस  में  सलाह-मशविरा  करना  होगा  कि  किस  प्रकार

 इन  दो  बड़े  राज्यों  उत्तरी  और  दक्षिणी  भागों  कें  किसानों  को  बचाया  जाये  |  उनका  हमारे  देश
 में  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  है  क्योंकि  7000  लाख  लोगों  में  से  लगभग  1500  से  1700  लाख  लोंग

 -  बहां  रहते  हैं  ।  जब  ग्राप  इस  समस्या  पर  किसानों  की  स्थिति  की  दृष्टि  से  व्रिचार  करें  तो  पायेंगे
 कि  वे  सबसे  किधंन  व्यक्ति  हैं  उनकी  सक्षयता  जानी  चाहिये  |  इस  समस्या  की  ओर

 एमबैंकमेंटਂ  तथा  खिर  मंनेजम्रेंटਂ  के  जिनको  सरकार  द्वारा  कुछ  समय  पहुँले
 प्रारम्भ  किया  गया  कम  ध्यान  दिका  गया  किन्तु  प्रभी  कुछ  किम्रा  जाना  बाकी

 प्रौर  यहां  नेपपल  हमारी  में  महत्वपूरां  है  ।  हमें  नेपफलਂ के  सकाया
 मित्रभाव  से  व्यवहार  करना  चाहिए  ता।के  उन्हें  भी  लाभ  हो  झौर  हम  हिमरेल्य  से  इन  नक्ष्यों
 के  बहाव  से  बच

 मैं  दक्िर्य  बात्त  पर  भ्रात्ता  केरल  के  मेरे  एक  मित्र  ने  सुझाव  दिया  कि

 केरल  के  जलमभाग  को  राष्ट्रीय  ज्लमर्ग  माना  बरकिधम  नहर  का  मी  ऐशा  ही
 मामाला  है  जो  काकीनप्रडा  से  शुरू  होकर  मद्राप्त  से नागापटीनम  भाक्ती  यह  लगभग  750

 से  800  लम्बा  जलमार्ग  इसका  विक्रास  रेलचे  के  शुरू  होने  से  किया  गया

 श्रग्नेजों  के  भाने  के  बाद  इसकी  उपेक्षा  की  गई  क्योंक्रि  छलमार्गों  की  भ्रपेक्षा  उनकी  क्लिचस्पी

 रेलवे  में  इसे  देश  का  एक  पत्यन्त  महत्क्पूर्णा  राष्ट्रीय  जलमार्ग  माना  जाना

 कलकत्ता  से  इलाहाबाद  तक  ऐसे  ही  गंगा  जलमागं  भी  मुके  इस  बात  की  त्रसन्नता  है
 कि  गंगा  प्राधिकरण  कलास्ा  गया  तथा  कावेरी-के  लिए  भी  इसी
 प्रकार  जल  प्राधिक्रर रा  स्थापित  करने  की  ऋवदयकता  है  |  ऐपताः  नहीं  कि  इसा  कारे  में  सीचाः  नहीं
 गया  ।  क्ल्यात  इल्जीनियर  सक  द्वारा  यह  सोचा  गया  था  झौर  उन्होंने  हमें

 यह  बताथा  कि  यदि  हमारे  इन्जीनियर  तथा  एक  दूसरे  से  सहयोग  करें  गंगा  के  पानीਂ

 को  कावेरो  से  कन्याकुमारी  तक  पहुँकाने  के  लिए  श्रावश्यक्र  निधि  जुहाधें  को  सर  आर्थर  कांटन  केਂ

 सपते  को  सकार  किया  जा  सक्तता  है  ।  ऐसा  किया  सकता  हैं  ।  इसे  चरणवार  ग्यवहारिकਂ  रूप
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 से  किया  जाना  संभवतः  50  या  60  वर्ष  का  समय  भवब  हम  शताबदी  में
 प्रवेश  कर  रहे  हैं  भोर  हमें  जलमार्गों  और  जल  के  प्रयोग  की  दिशा  में  शुरूभ्रात  करनी

 इसके  बाद  बाढ़  का  प्रश्न  श्राता  श्राप  देख  रहे  हैं  कि  मेरे  सहित  भनेक  व्यक्तियों  ने
 सिंचाई  पर  झ्त्यधिक  बल  दिया

 सिंचाई  महत्वपूर्ण  कितु  साथ  साथ  जल  की  निकासी  की  भी  भझावश्यकता  होती  है  ।

 हम  इसके  बारे  में  चिन्ता  नहीं  करते  ।  हम  झ्रधिक  से  भ्रधिक  सिंचाई  नहरों  परियोजनाभों  की
 मांग  करते  चले  जाते  इसलिए  जल  की  निकासी  तथा  सिंचाई  की  शोर  साथ  साथ  ध्यान  दिया

 जाना  चाहिए  ताकि  हम  जब  भी  कोई  सिंचाई  परियोजना  शुरू  करें  तो  इससे  अ्रतिरिक्त  जल  के

 रचनात्मक  उपयोग  के  बारे  में  भी  सोचें  ताकि  कम  ऊचाई  वाले  क्षेत्रों  को  क्षति  न  पहुँचे  ।

 तीसरे  जब  भी  सिंचाई  होती  उदाहरणार्थ  पंजाब  तो  अ्रतिरिक्त  पानी  बचता  है

 मिट्टी  नष्ट  होती  है  श्रौर  कुछ  समय  के  बाद  सिंचाई  को  क्षति  पहुँचती  है  और  भूमि  जलमग्न  होने
 .  के  कारण  उत्पादन  पर  केप्रभाव  पड़ता  है  .  भ्रब  गाद  भरने  की  समस्या  भी  हल  करनी  होगी  |  इस

 पहलू  को  प्रर्याप्त  महत्व  नहीं  दिया  गया  दुर्माग्यवश  पंजाब  के  हमारे  मित्रों  ने  इस  स्थिति  को

 महसूस  नहीं  किया  इसलिए  वे  पानी  के  राजस्थान  को  बहाव  पर  एतराज  उठाते  हैं  भौरः  फलस्वरूप

 यह  विवाद  उत्पन्न  हो  गया
 -

 ॥  मेरे  विचार  से-भ्रब  उपयुक्त  समय  है  कि  केन्द्रीय  सिंचाई  प्रधानमंत्री  तथा

 पूरे  देश  के  सिंचाई  मत्री  मिलजुल  कर  इस  समस्या  का  कोई  राजनीतिक  हल  ढदूढ़ने  का  प्रयास

 पहले  सिंचाई  राज्य  का  एक  प्रमुख  विषय  मुद्दा  होती  थी  ।  केन्द्र  की  जिम्मेदारी  केवल

 नियन्त्रण  की  होती  थी  ।  किन्तु  भ्रब  हम  देख  रहे  हैं  कि  पूरे  भारत  में  उभरते  हुए  प्रांतीयवाद  भौर
 राज्य  के  प्रति  वफादारी  की  भावना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  झौर  भी-भ्रावरयक  हो  गया

 यह  इतना  आ्ावश्यक  हो  गया  है  कि  सिंचाई  की  विकास  केन्द्र
 झौर  राज्यों  के  बीच  बंटवारा  कर  दिया  जाए  भौर  मुख्य  जिम्मेदारी  केन्द्र  को  सौंप  दी  जाए  ?

 केन्द्र  को  मुख्य  जिम्मेदारी  सौंपी  जाए  श्रौर  राज्यों  को  सहायक  की  जिम्मेदारी  दी  अन्यथा

 यह  मामले  सुलकाना  असम्मव  हो  मैं  श्राशा  करता  हूं  कि  सरकारिया  भ्रायोग  पहलू
 पर  गम्मी रता  पूवंक  विचार  करेगा  श्र  केन्द्र  सरकार  के  नेता  राज्यों  के  सहयोग  से  यह  प्रयत्न
 करेंगे  कि  विवाद  इतनी  शीघ्र  न  उत्पन्न  भौर  जब  हों  तो  उन्हें  वर्षों  तक  लम्बित  रख  कर

 देशवासियों  की  भावनाओं  को  भौर  राज्यों  के  एक  दूसरे  के  साथ  संबंधों  को  ख़र।ब  न  किया

 »

 शी  जंगा  रेड्डी  :  माननीय  उपाध्यक्ष  वाटर  रिसोर्सेस  मिनिस्ट्री  की
 डिमांड  पर  हम  लोग  झ्राज  सदन  में  विचार  कर  रहे  पानी  के  बारे  में  सब  लोग  कहते  हैं  कि

 खुदा  का  दिया  हुझा  पानी  इसलिए  श्रापस  में  क्ता  लड़ते  हो  ।  देश  की  खेती  के  भ्रादमी  के  लिए
 झभौर  हर  चीज  के  लिए  बिना  पानी  के  काम  नहीं  चलता  इसलिए  ग्गर  किसी  देश  को  सोने  की

 चिड़िया  मानना  है.तो  हर  हाथ  के  लिए  पानो  भौर  हंर  स्तेत  के  लिए  पानी  की  जरूरत  हर  हाथ
 के  लिए  कःम  हर  खेत  के  लिए  यह  सारी  चीज  सरकार  की  नीति  पर  झाधारित
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 सेंकिन  शभ्राजादी  के  38  सालों  के  बाद  मी  हम  हर  हाथ  को  काम  उपलब्ध  नहीं  करा  पाए  हैं  ।  हर

 हाथ  को  काम  देंने  में  हमारी  मजबूरी  इस  कारण  से  दक्षिण  में  या  उत्तर  में  श्रोर  स्थानों

 पर  हपग्रधादिभों  जैसी  ला  एन्ड  भ्रार्डर  की  प्राब्लम  किएट  कर  रहे  ला  एंड  भाडर  को  प्राब्लम

 हो  रही  इसलिए  कम  से  कम  हर  हाथ  को  काम  झौर  हर  खेत  को  पानी  देने  के  लिए
 सरकार  को  सोचना

 प्राजादी  के  38  सालों  के  बाद  हम  श्रपने  देश  को  फूडग्न नस  के  मामले  में  ब्रात्म  निर्मर  कर

 सके  लेकिन  फिर  भी  हम  हर  खेत  को  पानी  दे  सके  ।  यह  स्थिति  आप  राजस्थान  में

 राबल  सीमा  पर  तेलगांना  में  देखें  या  कहीं  पर  भी  कहीं  पानी  ज्यादा  है  तो  कहीं  पर

 पानी  कम  ।  ज्यादा  पानी  तो  हम  कन्ट्रोल  नहीं  कर  सकते  लेकिन  जहां  पर  पानी  नहीं  जहां
 पर  सूखा  पड़ा  हुआ  उस  पानी  को  हम  वहां  पहुंचाने  को  कोशिश  तो  कर  सकते  हर  खेत  को

 पानी  दे  सकते  पानी  को  खेत  तक  पहुँचाने  के  लिए  हमारे  पास  साधन  होने  पर  भी  हम  केन्द्रीय

 सरकार  झ्ौर  राज्य  सरकार  के  भगड़ों  में  फंसफकर  उसका  उफ्योग  नहीं  कर  पाते  क्रेन्द्रीम

 कार  झ्लौर  राज्य  सरकार  के  भागड़ों  में  पड़कर  प्रोजेक्ट  क्लीयर  होने  तक  एक  रुपया  का  श्रोजेब्ट  जीन

 रुपए  तक  पहुंच  जाता  है  ।  कई  गुना  बढ़  जाता  उसके  लिए  साधनों  की  कमी  होने  के  कारण

 हम  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्म  होने  तक  भी  हम  हर  खेत  को  पानी  देने  में  मजबूर
 हर  खेती  को  पानी  देने  अ्रसमर्थ  हैं  ।  गांव-गांव  में  पीने  का  पानी  नहीं  है  |  खेती  के  लिए
 पानी  नहीं  पशुश्नों  के लिए  पानी  नहीं  है  ।  बरसात  होत्ती  है  उत्तर  प्रदेश  में  और  आढ़
 अतो  हैं  बिहार  बाढ़  के  पानी  का  उपयोग  कंसे  किया  जा  सकता  यह  श्री
 स्व  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  बताया  गंगा  का  पानी  हम  कावेरी  तक  ले  जा  सकते

 यह  बहुत  बड़ा  प्लान  एक  बहुत
 '

 बड़ी  योजना  लेकिन  हम  उसको  पूरा  नहीं
 कर  ख़कते  बिहार  शोर  उत्तर  प्रदेश  में  गांव  के  लोग  बाढ़  से  परेशान  हो  जाते  हैं  और  हर
 साल  बाढ़  भाने  के  कारण  करोड़ों  रुपयों  का  नुकसान  होता  है  ।  कावेरी  या  गंगा  भौर  कृष्णा  बेसिन
 के  लोगों  को  झ्लेती  के  लिए  पानी  न  होने  के  कारण  सूखे  से  परेशानी  हैं  ।  इस  पानी  को  वहां  धर  ले
 जाने  के  लिए  इन्जीनियरों  ने  भ्रफ्नो  रिपोर्ट  दी  उसके  मुताबिक  हम  प्रा  प्रयास  सकते  हैं  ।

 हो  सकता  है  कि  इसके  लिए  ज्यादा  पैसे  की  जरूरत  हो  ।  पालियामेंट  के  हर  सेशन  में  हम  सूखा
 भौर  बाढ  के  निवारण  के  बारे  में  बात  करते  बाड़  के  निवारण  के  लिए  फंसा  चाहिए  श्रौर

 सूखा  निवारण  के  लिए  पंसा  हम  बाढ  एरिया  से  सखे  एरिया  तक  पानी  पहुंचा  सकते  हैं
 झौर  इस  तरह  से  सूखे  का  निवारण  कर  सकते  हैं  श्रोर  बाढ़  का  निवारण  कर  सकते  हैं  श्र  खेतों
 को  पानी  पहुंचा  सकते  हैं  श्लौर  दोनों  तरह  से  लाभ  उठा  सकते  हैं  मगर  78  साल  की  स्वाधीनता  के
 बाद  मो  यह  काम  नहीं  हूँ  |  हम  गंगा  कावेरी  योजना  को  पूरा  नहीं  कर  सके  है  ।  इसलिये
 हमें  बाढ  और  दोनों  च्रीजों  का  मुकाबला  करने  के  लिए  करोड़ों  रुफ्या  खच्ं  करना  पड़  रहा

 मैं  यह  चाहता  हूँ  कि  गंग्रा-कावेरी  को  जो  नाले  से  मिलाने  की  योजना  उसको  जल्दी  से
 शल्दी  पूरा  किया  जाए  ।

 अरंध  मैं  ग्रापफे  सामने  कुछ  आ्रान्घ्र  प्रदेश  की  बात  रखना  चाहता  हूं  ।  कृष्णा  और  गोदावरी
 हभारे  यहां  दो  बड़ी  नदियां  हैं  लेकिन  हमारा  जो  तेलंगना  और  रायलसीमा  का  इलाका  वह
 बिलकुल  सूछा  है  पीने  का  पानी  वहां  पर  100,  100  श्रौर  200,  200  फीट  नीचे  भी  अ्प्त  नहीं
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 en हो रहा है। उसको निकालने के लिए  ॒॒  “  “  asl

 हो  रहा  उसको  तिकालने  के  लिए  कोई  तरीका  झ्रापकों  सोचना  बचावत  कमीशन

 के  फैसले  के  भनुकूल  तेलगू  गंगा  का  काम  चल  रहा  है  मगर  इसको  एक  मसला  इसको

 एक  समस्या  बनकर  कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  का  झगड़ा  शुरू  किया  जाता  है  ।  इसके  बारे  में  ध्िचाई

 मंत्री  जी  को  ध्॒पनी  कोन्ट्स  देनी  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  भ्रान्ध्र  प्रदेश  जो  कर  रहा

 वह  ठीक  मैं  भ्रान्ध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  जी  से  यह  निवेदन  करना  चाहता  है  कि  बेंच  के  पास

 झाकर  फंसला  करें  श्रौर  बेचावत  कमीशन  के  माफिक  केन्द्रीय  सरकार  को  जल्दी  प्रोजेक्ट  का

 येरेंस  देना  बचावत  कमीशन  के  खिलाफ  श्रगर  तेलगु  गंगा  का  निर्माण  तो  इन्दिरा
 जी  क्‍यों  नींव  डालती  और-जो  उद्घाटन  भाषणा  उन्होंने  उस  समय  किया  था  उस  समय  श्री  राम

 कृष्ण  हेगड़े  भी  उस  सभा  में  शामिल,थे  भौर  उन्होंने  उस  समय  इसके  खिलाफ  कोई  बात  नहीं
 दो  साल  काम  शुरू  होने  के  बाद  यह  भगड़ा  क्यों  कर्नाटक  सरकार  भौर  महाराष्ट्र

 कार  की  शोर  से  जो  झंगड़ा  किया  गया  वह  ठीक  नहीं  एक  राज्य  श्र  दूसरे  राज्य  के  बीच
 में  झगड़ा  लगाना  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  भ्रच्छा  नही  है  श्रौर  न  ही  वह  देश  के  लिए  श्रच्छा  है  ।
 झगर  दो  राज्य  झ्ापस  में  लड़ते  रहे  श्रौर  बिल्ली  की  तरह  केन्द्रीय  सरकार  देखती  तो  यह
 ठीक  नहीं  इस  स्थिति  को  जल्दी  से  जल्दी  सुधारना  चाहिए  ।

 तु  गभद्रा  बोड  के  एबोलौशन  की  मांग  कर्नाटक  सरकार  को  झभोर  से  हो  रही  यह  ठीक

 नहीं  तु  गमद्रा  प्रोजेक्ट  भ्रान्ध  भौर  कर्नाटक  के  राज्यों  को  सिंचाई  के  लिए  पानी  देती  पानी
 का  सही  इस्तेमाल  करने  के  लिए  बोर्ड  बना  अगर  राज्यों  में  भगड़ा  पदा  हो  जाता  तो  यह
 ठीक  बात  नहीं  होगी  ।  इसलिए  तु  गभद्रा  बोर्ड  को  रह  करने  को  जो  बात  चल  रही  उसको
 केन्द्रीय  सरकार  को  नहीं  मानना  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  बड़ी  बड़ी  नदियों  का  जो  पानी
 उस  पानी  के  इस्तेमाल  का  निर्णय  राष्ट्रीय  स्तर  पर  होना  चाहिए  श्रौर  उनके  पानी  को  नेशनल
 वाटर  के  रूप  में  देखना  चाहिए  ।  गंगा  और  कावेरी  जो  बड़ी  बड़ी  नदियां  उनको
 नेशनल  रोवसे  डेक्लेयरं  करना  चाहिये  झ्ौर  उनका  पानी  नेशनल  लेविल  पर  बांटा  जाना

 सेन्‍्ट्रल  गवनंमेंट  को  भ्रपनी  भ्रोर  से  बांघ  बांधने  चाहिएਂ  भ्रौर  यह  नहीं  कहना  चाहिए  कि  यह  केन्द्र
 का  सबजेक्ट  नहीं  केन्द्र  की  ओर  से  बांध  बांब  कर  सिंचाई  का  प्रबन्ध  करना  चाहिए  ।  जब  दो
 राज्य  भापस  में  लड़ते  तो  उसके  कारण  पानी  का  सही  इस्तेमाल  नहीं  हो  पाता  है  भ्ौर  सिंचाई
 का  प्रबन्ध  न  होने  से किसान  भूखा  नेशनल  रीवस  का  पानी  कहां  कहां  इस्तेमाल  करना

 इसके  बारे  में  एक  नीति  बननी  चाहिए  ।
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 एक  बात  मैं  श्रीराम  सागर  प्रोजेक्ट  के  बारे  में  कहना  चाहता  वहां  200
 फीट  वाटर  भवेलेबल  इसीलिए  वे  उसका  काम  करना  चाहते  उसका  75  सी.फीट
 बाटर  लिया  भौर  75  झ्रौर  लिया  तो  यह  150  एमਂ  हो  सकता  है  ।  उसके
 माफिकर  हम  बना  रहे  हैं  ।  उसके  बारे  में  भ्रलग  ढंग  से  निकाल  कर  गवनेमेंट  पूछती  उसके  बाद
 फिर  दुबारा  हो  गया  ।  दुबारा  होने  पर  215  पर  पहुँच  गये  श्रौर  फिर  दुबारा  171  पर  पहुंच  गए  ।
 171  वाटर  पर  पहुँचने  पर  हमारा  सेकिड  फेज  में  भी  नालगरोंडा
 भौर  सूयपिट  में  बड़ा  सूखा  वहां  दस-बीस  साल  से  पीने  के  लिये  पानी  श्रापने  कॉकेटीया  नहर
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 की  250  तक  वे  पहले  ही  अभ्नुमति  दे  दी  उसके  बाद  भो  काफी  जल  उपलब्ध  ध्राप
 जांच  कर  सकते  गोदावरी  में  2000  फीट  जल  उपलब्ध

 यह  प्रोजेक्ट  1983  से  क्लोयरेंस  के  लिए  श्रननेसैरीली  केन्द्र  सरकार  के  पास  रखा  83
 से  श्रव  तक  3  साल  हो  उसके  लिये  इतनीं  देर  सरकार  लगाती  है  भौर  इस  प्रकार  से  परेशान
 करती  है  ।

 एक  दूसरा  गोदानरी  में  2000  एम*  फीट  पानी  प्रवेलेबल  सबमरजीव॑ंल
 एरिया  मध्य  प्रदेश  में  भ्राता  महाराष्ट्र  में  श्राता  मध्य  प्रदेश  वाले  भ्राब्जेक्शन  नहीं
 महाराष्ट्र  वाले  भ्राब्जेक्शन  नहीं  करते  ।  उनके  मुख्य  मंत्री  हस्ताक्षर  करते  वे  एग्रीमेंट  करते  हैं  ।

 वह  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  पड़ा  हुभ्रा  उसकी  क्लीयरेंस  नहीं  मिलती  है।इस  तरह  से  2000
 फीट  वाटर  समुद्र  में  गिर  रहा

 वहां  पर  इचमपल्ली  प्रोजेक्ट  पोलावरम  प्रोजेक्ट  बोलावरम  जो  प्रोजेक्ट  उससे
 विशाखापत्तनम  स्टोल  फंक्ट्री  को  पानी  जाता  मगर  उसके  लिए  भो  क्लीयरेंस  देने  में  भाप
 इतनी  देर  करते  हैं  ।  वह  केवल  आन्ध्र  प्रदेश  के  लिए  ही  नहीं  है  ।

 भ्रापने  13  1985  को  पालियामेंट  में  एक  क्वेश्चन  का  उत्तर  देते  हुए  कहा  ।  इस
 क्वेश्चन  में  बताया  ॥

 ह
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  धमंपालसिह  मलिक

 श्री  जंगा  रेड्डी  :  मध्यम  और  छोटी  सिंचाई  योजनाशञ्रों  के  लिये  काफी  जल  उपलब्ध

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कायंवाही  वृतांत  .  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  श्री
 घमंपाल  सिंह  मलिक  ।

 श्री  जंगा  रेडडो  :  कृपया  एक  मिनट  झभौर  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भाप  क्‍यों  बोलते  चले  जा  रहे  तीन  मिनट  की  बजाय  आपने

 ग्यारह  मिनट  ले  लिए  हैं  ।  मैंने  इससे  पहले  श्रापको  चेतावनी  दी  मैंने  प्रापको  सतके  किया

 कुछ  भी  कार्यवाही  बृतान्त  में  सम्मिलित  किया  जाएगा  ।  )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  भ्रपना  समय  नष्ट  कर  रहे  कुछ  भी  रिकार्ड  नहीं  होगा  ।  श्री

 घमंपाल  सिंह  मलिक  ।  भ्रापका  भाषण  कार्यवाह  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 )

 भरी  धर्पाल  सिह  सलिक  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  जल  सुंसाधन  मंत्रालय
 को  मांगों  के  समर्थन  के  लिये  खड़ा  हुझा

 चू  कि  समय  बहुत  कम  आपने  दिया  इसलिये  मैं  थोड़  से  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  भाप
 सभी  जानते  हैं  कि  पानी  की  कमी  से  हमारे  यहां  सूखा  पड़ता  है  भौर  दूसरी  झ्नोर  जो  हमारा  रेनवाटर

 वर्षा  का  पानी  उसका  60  प्रतिशत  पानी  बंगाल  की  खाड़ी  में  जाकर  गिर“जाता  है  भौर  वह
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 पानी  समुद्र  के  खारी  पानी  में  मिलकर  बर्बाद  हो  जाता  इस  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  चाहता  हूं
 कि  उस  पानी  सदुषयोग  करने  के  लिये  हमारी  सरकार  को  रिजरवायसं  बनाने  50
 मील  100  मील  पर  ये  वनाने  उस  पानी  को  बंगाल  की  खाड़ी  में  गिरने  स ेबचाकर

 उसका  किसानों  के  खेतों  के  सिंचाई  के  लिए  उपयोग  किया  जा  सकता  जिससे  यहां  पानी

 की  कमी  से  जो  सूखा  पड़ता  है  वह  दूर  हो  सकता  है  झौर  पानी  का  सदुपयोग  होने  से  कृषि  को

 लाभ  ही  सकता
 ह

 दूसरी  चीज  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  समुद्र  क ेपानी  का  भी  उपयोग  किया  जा  सकता

 इजराइल  इत्यादि  देशों  में  डीसेलीनेशन  प्रोसेस  से  पानी  को  प्योरीफाई  किया  जाता  है  भौर

 उसको  पीने  के  पानी  के  लिए  तथा  सिच्चाई  के  लिये  इस्तेमाल  किया  जःता  यह  प्रोसेस  उसी

 तरह  का  है  जैसे  शरीर  में  किडनी  काम  करती  खून  को  साफ  करती  उसी  ढंग  से  प्रानी  को

 प्योरीफाई  किया  जाता  उसमें  से  श्राप  मिनरल्स  भी  निकाल  सकते  हैं  श्रोर  पानी  का  मो

 योग  किया  जा  सकता  है  एक  चीज  मैं  यह  कहना  चाहता  है  कि  हमारे  पास  जो  एवलेबल  वाटर
 उस  वाटर  का  हम  सही  ढंग  से  उपयोग  करें  तो  20  प्रतिशत  भ्रधिक  जमीन  को  सिंचित  किया

 जा  सकता  हमारी  बहुत  सारी  केनाल्स  ट्रिब्यूट्रीज  ब्रॉंचेज  उसके  किनारे  कच्चे  पड़े
 उनको  ज्यादा  से  ज्यादा  पक्का  किया  उनकी  लाइनिंग  की  ताकि  पानी  जो  जमीन

 के  भन्दर  चला  जाता  बरबाद  हो  जाता  है  उस  पानी  को  बरबाद  होने  से  रोका  जा  सक्षता  है  ।
 इसी  तरह  से  नालियां  भ्ोर  खाल  वगरह  भी  पक्के  बनाए  नहरों  को  पक्का  किया  जाए  तो
 20  प्रतिशत  पानी  बचाया  जा  सकंता  है  श्रौर  उससे  किसान  को  बड़ा  मारी  लाभ  हो  सकता

 एक  चोज के  बारे  में  श्रौर  कहना  चाहता  हूं  कि  भूनि  का  जो  वाटर  लेवल  है  वह  5  फूट  से  15  फुट
 के  बीच  में  होना  चाहिये  ।  यदि  भाप  श्रच्छी  बढ़िया  काश्त  करना  चाहते  हैं  तो  यह  जरूरी

 बहुत  सारी  जगह  तो  हम  देखते  हैं  कि  श्राममेंटंशन  ट्यूबवेल्स  से  पानी  जमीन  से  ऊपर ले  लैते  हैं
 झौर  भूमि  का  वाटर  लेबल  बहुत  नीचे  चला  जाता  है  और  बहुत  सारी  जगहों  पर  जहां  लगांतार

 नहरें  चलती  फ्लड  आझ्ाता  वहां  वाटर  लेबल  बहुत  ऊंचा  आ  जाता  इसलिए  वाटर  लेब्रल
 को  5  से  15  फुट  के  बीच  में  रखने  के  लिये  हमें  योजना  बनानी  चाहिए  शौर  देखना  चाहिये  कि  हर
 खेत  हर  जमीन  को  ठीक  ढंग  से  पानी  मिले  ।  हमारे  पास  वाटर  रिंसो्सेस  कम  नहीं  लेकिन
 उस  पानी  का  सदुपयोग  करेंने  की  जरूरत  उस  प्रानी  के  उपयोग  के  लिए  ठीक  ढंग  से  योजचायें
 बनाने  की  जरूरत  मैं  हरियाणा  प्रंदेश  से  हमारे  पास  कनाल  का  भगड़ा
 काफी  समय  से  चल  रहा  सतलुज-यमुना  लिक  कैनाल  के  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि  भाप  पंजाब  की  स्थिति  को  कहां  पर  फ्लड  है  वहां  पर  पानी  की  कोई  जरूरत  नहीं
 वाटर  लेवल  दो-तीन  फुट  पर  भ्रा  चुका  इस  ढंग  से  यदि  उस  पानी  का  इस्तेमाल  सही  नहीं
 किया  गया  तो  वहाँ  की  जमीन  कंडम  हो  सकती  उसकी  नुकप्षान  हो  सकता  प्गर  वहं  पानी
 हरियाणा  को  दे  दिया  जो  हमारा  हिस्सा  है  वही  हमको  दे  दिया  जाये  तो  उससे  हरियारा
 के  किसानों  में  समृद्धि  श्राएणी  ।  किसान  समृद्ध  होगा  ती  उसे  त्तमाम  देश  समद्ध  तभाम  देश
 धागे  बढ़  गा  ।

 बात  भौर  कहना  चाहता  हूं  कि  पानी  के  बारे  में  बहुत  सारे  प्रांतों  के  प्रापस  में  भगड़
 जैसा  मैंने  पहले  कहां  कि  पानी  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  यह  किसी  एक  फ्रांत  की  नहीं
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 प्राज  इरीमेशन  दाज्य  ग्ररकार  का  विषय  में  यह  कहता  चाहता  हूं  कि  इस  पर  गहराई  से  सोच
 यदि  आप  पानी  की  प्राब्लम  को  हल  करना  चाहते  हैं  तो  इस  विषय  को  केन्द्रीय  सरकार

 भपने  हाथ  में  ले  भौर  उसके  लिए  जेसे  बहुत  सारी  कनाहस  हैं  जो  एक  स्टेट  से  दूसरी  स्टेट  में  जाती
 उससे  इन्टरस्टेट  डिस्प्यूट्स  पैदा  होते  उसके  लिये  मेरी  गुजारिश  है  कि  तमाम  जितनी  भी

 कंनाल्‍्स  हैं  उन  सबका  एडमिनिस्ट्रटिव  कन्ट्राल  केन्द्रीय  सरकार  श्पने  हाथ  में  ले  भौर  इसके
 लिये  कनाल  पुलिंस  फोसे  कनाल  पुलिस  फोस  के  माध्यम  से  उनकी  देखभाल
 1985  में  दो  बार  माखड़ा  डेम  काटा  जिससे  हरियाणा  के  लोगों  को  पानी  ही  नहीं  मिला
 बल्कि  छंसते  उनके  लैतों  के  भ्रन्बर  बाढ़  भी  ज्ञाई  शोर  बढ़ा  भारी  नुकसान  हुआ  ।  इसके  साथ  ही
 राजस्क्ान  को  भी  नुकआल  हुक  |  झगर  वह  पाता  ठोक  ढंग  से  चलता  भ्रोर  न  काटा  जाना  लौ
 हरिक्रलत  कोर  साज्रस्च्ान  को  तुकस्ान  न  होता  ।  इसके  श्रलावा  बहुत  सारी  ऐसी  तब्रद्ियां  हैं  ज़िकतका
 पानी  किल्कुत्र  ब्रस्द्मद  हो  जता  उस  बाबी  कया  सद्भुपयोय  नहीं  किया  जञादा  ब्रल्कि  उबसे  क्ाढ़
 प्राती  है  ।  हरियाणा  के  प्नन्दर  जो  नदियां  हहुतो  प्रामठोर  प्र  बरसाद्ी  नाढे  के  नाम  से  आान्नी
 जाती  जेसे  साहिबी  घष्घरड़  न  8,  नजफगढ़  ड्रेन  श्लौर  यमुना  नदी  ।  इनके  पानी
 का  भ्रगर  ठीक  से  इस्तेमाल  किया  जाये  धर  प्रिड  सिस्टम  लागू  किया  जाए  और  उसके  बाद  लिफ्ट

 इरीगेशन  से  पानी  दिया  जाये  तो  मैं  समझता  हूं  कि  राजस्थान  भ्लौर  जो  उत्तरी  भारत
 उसके  बहुत  सारे  हिस्से  की  यही  पांच  जिनका  मैंने  जिक्र  किया  वह  उसको  पूरा  कर

 सकती  मैं  यह  भी  कहना  चाहुंगा  कि  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  सोनीपत  में  एक  नमेवा  गांव  है  जहां
 पर  पांच  सी  एकड़  जमीन  पर  पिछले  40  साल  से  कोई  काश्त  नहीं  की  गई  ।  यह  ज्यों  की  त्यों

 वहां  लीगीं  ने  मछली  पालना  शुरू  कर  दिया  बह  इन्डीविजुश्रल  भोनसं  की  जमीन  है  ।  इस

 तरह  की  जमीन  को  इस्तेमाल  करके  रिजुरवायर  बनाया  जा  सकता  है  भौर  जो  वहां  पर  रेनी

 वाटर  उसको  इकट्ठा  करके  आभे  दिया  जा  सकता  हरियाणा  का  श्रन्डरग्राउन्ड  वाटर
 पीने  के  काबिल  कहीं  उससे  लोगों  की  सेहत  पर  असर  पड़ता  तमाम  नगरपालिकाझों  को
 विशेष  रूप  से  कहा  जाए  क््योंकि  भ्राबादी  बढ़  चुकी  है  ध्लोर  लोगों  को  प्रापर  ढंग  से  पानी  नहीं
 मिलता  ।  इन  शबदों  के  साथ  मैं  इन  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ओओ  झमर  राय  प्रधान  :  उपप्रध्यक्ष  '
 (

 उपाध्यक्ष  मही दय  :  प्लापके  लिए  केब्रल  पांच  मित्ट  हैं  ।

 श्री  भ्रमर  राय  प्रधान  :  श्रोमन्‌  पांच  मिनट  बहुत  ऋृषम्म  है  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सबको  पांच  मिनट  मिलेंगे  ।  करेंई  पक्षपरत  चहीं  हफेवा  ।  प्रश्न
 वाद  सब  बराबर  हैं  ।

 क्री  भ्रमर  राय  प्रधाम  :  उपाध्यक्ष  श्वीमन्‌  सुर्के  स्तेद  है  कि  मैंड्रस  बलट  करा

 समर्थन  नहीं  कर  सकता  क्‍योंकि  इस्त  ब्रजट  में  आपने  पश्चिस  जंगल  पूर्वी  भारत  की  अं
 उपेक्षा  की

 मैं  भ्ासत-बंगव्य  देदा  संसुक्त  नदी  प्राग्नोग  से  शुरू  करना  आ्रापने  ब्रंमन्ना  देश  के

 साथ  कई  बेठकें  की  भौर  भन्तिम  अेकठ  ढाका  में  1985  में  हुई  थी  श्लोर  कई  दिल्टी  में

 1985  में  हुई  थी  ।  लेकिन  इन  बेठकों  का  क्या  पर्स  निकज्ा  है  :
 छलका  झट  क्षय  है  :

 श्र
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 फरक्का  पर  गंगा  के  बहाव  में  वृद्धि  के  लिए  दीघंकालीन  योजना  या  योजनायें

 शोर

 दोनों  देशों  के  भ्रापसो  लाभ  के  लिए  उपलब्ध  नदी  जल  संसाघनों  के  बंटबारे  के

 विकल्पों  का  पता  लगाना  ।

 3.12

 शरद  डिघे  पोठासोन

 इससे  यह  पता  चलता  है  कि  श्राप  बंगला  देश  की  देरी  करने  के  दांवपेच  में  श्रा  गये  हैं
 झौर  थह  भी  सच  है  कि  श्रापको  वहां  भ्रच्छा  रात्रि  भोज  भ्रच्छा  मध्याह्ष  मोज  भ्रौर  पीने  को  भ्च्छा

 मिल  जाता  है  भ्रौर  श्राप  इनका  प्ानन्द  लेकर  वापस  आला  जाते  लेकिन  पच्चिम  बगाल  लोगों

 को  सूखे  का  सामना  करना  पड़  रहा  यह  बिल्कुल  सच  फरक्‍्का  सूखा  भागी
 भोर  तीस्ता  सूखी  उत्तर  बंगाल  तथा  पश्चिम  बंगाल  सूखे  हैं  ।

 कलकत्ता  बन्दरगाह  कलकत्ता  शहर  की  जीवन  रेखा  है  श्रौर  कलकत्ता  न  केवल  पश्चिम
 बंगाल  कां  है  बल्कि  पूरे  पूर्वी  भारत  का  हृदय  है  ।  कम  पानी  वाले  महीनों  में  तुरन्त  40,000
 सेक  जल  उपलब्ध  करवाने  की  श्रावश्यकता  थी  ।  क्‍या  श्राप  मुझे  बता  सकते  हैं  कि  श्राप  कितना
 पानी  दे  रहे  हैं  ?  गंगा  उत्तर  बिहार  भ्लौर  पश्चिम  से  बहती  है  भोर  तब  वंगला  देश  में  जाती

 है  लेकिन  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  यह  एक  राष्ट्रीय  नदी  नहीं  इस  समय  गंगा
 की  कया  स्थिति  उत्तर  प्रदेश  में  गंगा  एक  नदी  है  जब  यह  बिहार  जाती  है  यह  नहर  नाला  बन
 जाती  भ्रर्थात्‌  उप  नदी  बन  जाती  है  ।  जब  यह  हृश्चिम  बंगाल  जाती  है  तो  एक  छोटा  नाला
 वन  जाती  यह  स्थिति  भ्राप  बंगला  देश  के  साथ  पानी  का  बंटवारा  कर  सकते  भाप  बंगला
 देश  के  साथ  कितनी  ही  बातें  कितने  ही  संवाद  कर  सकते  हैं  लेकिन  यह  सच  है  कि  श्लाप  गंगा  के
 जल  का  बंटवारा  विभिन्‍न  राज्यों  श्र्थात्‌  उत्तर  बिहार  भौर  पश्चिम  बगाल  के  साथ  नहीं
 करना  चाहते  ।  भाषपने  उत्तर  बिहार  भौर  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  बाढ़  नियन्त्रण  आयोग
 बनाया  है  लेकिन  तीन  राज्यों  के  बीच  गंगा  जल  बंटवारे  के  लिए  एक  श्रायोग  क्‍यों  नहीं
 मेरा  ठोस  सुझाव  है  कि  गंगा  जल  का  तुरन्त  उचित  बंटवारा  करना  प्ावश्यक  उत्तर
 बिहार  भौर  पद्चिम  बंगाल  के  लिए  एक  झायोग  बनाया

 मैं  भ्रब  तीस्ता  नदी  को  लेता  यह  संयुक्त  नदी  झ्रायोग  की  रिपोर्ट  में  मैं
 सोचता  हूँ  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने  इसे  पढ़ा  है  ।

 झी  यादव  :  उन्होंने  इसे  नहीं  पढ़ा
 भी  झ्मर  राय  प्रधान  :  तब  इसके  लिए  मुझे  खेद  उत्तरी  बंगाल  के  जिलों  के

 पिछड़  क्षेत्रों  क ेकृषि  विकास  के  लिए  तीस्ता  नदो  ही  केवल  एक  स्रोत  तीस्ता  बांध  का  काग्रे
 1976  में  शुरू  हुआ  ।  लेकिन  भापको  इसके  लिए  प्रसन्‍न  नहीं  होना  यह  मलादा  में  केवल
 उद्घाटन  समारोह  था  जिसका  उद्घाटन  उस  समय  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  जो  श्रब  पंजाब  के
 पाल  हैं--.मैं  उनका  नाम  नहीं  लेना  किया  गया  1977  के  बाद  जब  बामपंची  सत्ता
 में  ध्लाए  उन्होंने  कार्य  करना  शुरू  किया  ।  इससे  कोई  इन्कार  नहीं  कर  सकता  ।  भाप
 रिकार्ड  देखिये  भौर  भापको  पता  चल



 19  1908  प्रनुदानों  की  मांगें  1986-87

 यह  सच  है  कि  1947  से  सरकार  ने  उत्तरी  बंगाल  के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिए  कोई  सिंचाई
 परियोजना  नहीं  बनाई  1947  से  1977  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  की  तत्कालीन  राज्य
 सरकार  ने  एक  भी  परियोजना  आरम्म  नहीं  की  ।  देश  के  इस  भाग  की  कंसे  उपेक्षा  की

 )
 1968  में  बाढ़  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  मानसिंह  समिति  की  रिपोर्ट  इसमें

 झफलचन्द  वन  पर  एक  बांध  भोर  गोखाली  के  ऊ7री  हिस्से  पर  तीस्ता  नदी  पर  बांध  मास्टर
 प्लान  परियोजना  के  बारे  में  उल्लेख  जब  झापने  इस  फरियोजना  कार्य  को  हाथ  में  लिया  उसी
 समय  बंगला  देश  ने  भो  इसी  तीस्ता  नदी  पर  भारत  बंगला  देश  सीमा  के  विह्कुल  नीचे  एक
 योजना  को  श्रपने  हाथ  लेकिन  परिचम  बंगाल  राज्य  में  घन  की  कमी  की  बजह  से
 इस  परियोजना  का  काये  बहुत  घीमा  चल  रहा  इसके  विपरीत  विश्व  बेंक  की  सहायतां  के
 साथ  बंगला  देंश  परियोजना  का  का  तेजी  से  हो  रहा  भ्रगर  एक  बार  बंगला  देश  बांध
 योजना  तीस्ता  पर  पूरी  हो  जाती  तब  क्या  होगा  ?  तब  पूरा  उत्तरी  बंगाल  भ्रसम  का  एक
 हिस्सा  झौर  सिक्किम  का  हिस्सा  पूरी  तरह  जलमग्न  हो  जाएंगा  ।  भाप  तीस्ता  जल  के
 बंटवारे  नहीं  कर  पाए  लेकिन  झापने  इसके  दूसरे  भाग  को  कर  दिया

 तीस्ता  जल  के  बंटवारे  के  संबंध  में  बंगला  देश  के  साथ  किए  गए  तदर्थ  समभोौतों  के

 प्रनुसार  36%,  जब  बंगला  देश  को  दिया  29  प्रतिशत  जल  भारत  को  शौर  25  प्रतिद्ात

 विस्तृत  ग्रध्ययन  के  बाइ  बांटा  विस्तृत  श्रष्ययन  का  क्या  ग्रर्थ  है  ?  नहर  में  भ्रब  भी
 पानी  नहीं  लेकिन  आपने  केवल  बंटवारा  क्रिया  पश्चिम  बंगाल  के  लोगों  की  भी  यही  मांगें

 हैं  कि  इस  नदो  में  80%,  जल  प्राने  पर  इसे  उत्तरी  बंगाल  के  जिलों  में  बांट  दिया  भन्यया

 तीस्ता  पर  500  करोड़  रुपए  की  लागत  से  बांध  परियोजना  का  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।

 प्रब  हम  वित्तीय  विषय  को  लेते  योजना  श्रायोग  का  कार्य  दल  ने  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  में  22|  करोड़  रुपए  की  सिफारिश  की  थो  ताकि  इसे  1990  में  पूरा  किया  जा  सके  ।

 इस  परियोजना  पर  पश्चिम  बंगाल  सरकार  वाषिक  बजट  का  70  प्रतिशत  पहले  ही  खर्च

 कर  चुकी  श्राप  सुनकर  हैरान  होंगे  कि  राज्य  सरकार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  150  करोड़

 रुपए  मुहैय्या  करा  सकती  बाकी  घन  कहां  से  झ्रायेगा  ?  इसलिए  केन्द्र  को  सहायता  के  लिए
 प्रागे  भ्राना  श्रापने  वर्ष  1984-85  में  19.5  करोड़  रुपए  का  झाश्वासन  दिया  भापने

 उस  परियोजना  के  लिये  एक  पैसा  भी  नहीं  दिया  ।  1985-86  के  आपने  18  करोड़  रुपये

 का  भ्राववासन  दिया  था  ।  प्रब॒  तक  आपने  कितना  घन  दिया  है  ?  क्या  प्राप  मुझे  बता  सकते

 नहीं  ?
 ॥  ह

 प्रब  भापने  तीसता  बराज  बांघ  लेफ्ट  बैंक  केनाल  को  मंजूरी  दे  दी  लेकिन  श्रापने  इस

 उद्देश्य  के  लिए  एक  रुपया  भी  नहीं  दिया  ।  यह  कंसे  किया  जायेगा  ?  यह  देश  का  सामान्य

 कानून  है  कि  जिस  क्षेत्र  से  नदी  बहती  है  उन  क्षेत्रों  जल  पहले  मिलना  इस  मामले

 में  भ्ापने  तीस्‍्ता  नदी  जहां  से  बहती  है  वहां  से  पानी  लिया  प्रापने  जलपाईगुड़ी
 झोर  कच  बिहार  इन  तीन  जिलों  को  पानी  देने  से  इन्कार  किया  श्रापने  1976  के  प्रस्ताव  में

 प्रापने  कहा  है  मलादा  जिले  को  पहले  पानी  लेवे  दो  ।  भव  भाप  निदचय  ही  सहमत  इसके

 99
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 मैं  श्रापंका  भौभारी  जलपाई  को  भी  पहले  पाली  लैंने  तेफिन

 प्रापने  इस  उंह  १य  के  लिए  एक  रुपया  भी  नहीं  दिया  है  ।

 तीस्ता  और  ब्रह्मंपुत्र  परियीजेंनायें  बंहुतें  दिनों  सै  ल॑म्बित  1954  में  बंहुत  पहले  सर्वेक्षण

 किया  था  ।  लेकिन  झापने  इस  पर  कोई  विंचौर  चैंहीं  मैं  मंत्री  जी  से भनु रोध  करूगा  कि

 सिंचाई  परिथोजेना  ओर  बांढे  नियम्भेण  परियोजना  पर  नथे  सिरे  से  विचार  कियौ  ब्रह्मपुत्र
 कऋषैर  तीस्ता  के  बीच  में  गोलंपाड़ा  जिले  से  श्रौर  ऋंत्तरी  बंगाल  क्षेत्र  से  होत्ती  हुई  एक  नहर  मिकाली

 ज्ञांयै  ।  यह  गंगा  तंक  बेहे  भौर  भ्रं्मपुत्र  तीस्ता  और  गंगां  परिधोजना  हो  1

 संवगं  रेखा  परियोजना  कैं  संबंध  में  भ्रांप  फैब  तैकें  ईसकी  उपेक्षा  करेंगे  ?  यह  पिछले  चार
 वर्षी  से  प्रापंके  पास  लम्बित  प्रापने  इसे  मंजूरी  नहीं  दी  है|  इंसलिए  इन  हालातों  में  मैं  बजट

 का  सेंमेर्थन  कैसे  कर  सकता  मुर्भ  खेद  है  ।

 शक्लो  भरत  सिह  दिल्‍ली  :  माननीय  समापति  श्राज  मैं  सिंचाई  को  वर्ष
 1986-87  की  प्रनुदान  मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिये  खड़ा  हुआ  हूं  ।  भारत  जेसे  कृषि  अधान
 देश  जिसमें  तीन  चौथाई  लोगों  का  कृषि  पर  गुजारा  होता  है  भश्लौर  जहाँ  सिंचाई  के  साधन  के
 लिंए  हर  सलिं  सरकार  काम  करती  हमारे  देंश  में  भ्रमतीर  पर  कुदरती  सिंचाई  के  लिए _
 कॉफी  जोरं  दिया  जा  रहें  परन्तु  मेरे  विचार  में  सभी  कुदर॑ती  क्षाघनों  से  प्री  सिचोई  को
 इंधवस्था  नहीं  हुई

 जल  संसाधन  विभाग  की  भीर  से  व  1986-87  की  रिपोर्ट  में  विभिन्‍न  पंचवर्षीय
 नांग्ों  में  सिंचई  कौ  मैद  में  किए  गेए  भ्रीर  किये  जाने  वाले  खंचें  को  ब्यौरा  किया  गया  है  झौर
 कब  किंत॑तो  जमीन  में  सिंचाई  की  सुविधा  बढ़ाई  गेई  इसका  ब्यौरा  भी  रिपोर्ट  के  दिया  गया

 सरभीपति  हेमारी  सरकार  की  हमेशा  फौशिंश  रही  है  कि  ज्यादा  से  ज्यादा
 सिंचाई  देश  में  हो  जिससे  श्रैन्न  की  पैदावार  बढ़ाई  जा  सके  ।  इस  बौरै'में  मैं  निवेदन  करना  चाहुंगा

 जकि  हैमें  ऐेसी  व्यधस्था  करमी  कआाहिए  कि  णजहां  पर  आढ़  झाती  है  यहां  पर  काह  मत  झ्राएं  भौर  जहां
 आुखा  पड़ता  पहां  सूला  म  पड़े  ।  इसके  लिये  काफी  लफ्बे  बांध  श्रमाथे  भयेडहंझौर-नाजियां  लोदी
 तोई  हें  ।

 हरियाशा  से  पोनी  दिल्ली  श्राता  हरियाशा  के  ढांसा  बाघ  से  पानी  दिल्‍ली  में  सप्लाई
 किया  लाता  स्‍प्गर  वहां  पर  उंसको  बांघ  दिया  जांए  तो  उसके  पानी  का  उपयोग  सिंचौंई
 लिये  किया जा  संकता  है  भर  बाढ़  भ्ाने  से  भी  रोंका  जा  संकता

 दिल्‍ली  शहर  गंदा  पानी  नाले  के  जरिए  यमुना  नदी  में  गिरावा  व्यया  है  जिससे  यमुना
 का  पानो  दूषित  और  बिषेला  हो  रहा  यमुना  को  गंदे  पानी  के  गिरते  से  कचाने  के
 हँसें  सोेचना-होगा  झौर  इस  बारे  में  कोई  कारगर  कदम  उठाने  होंगे  ।  इस  श्रानी  क्रो  बजाय  .  यमुना
 में  डालने  इस  गंदे  पानी  को  खेतों  तक  पहुँचाना  होगा  जिससे  सिंचाई  को  बढ़ोत्तरी  हो
 और  ज्यादा  से  ज्यादा  भ्रनाज  चंदा  हो  ।

 भ्राप  आनते  हैं  कि  पहले  सिन्वाई'के  लिए  कॉफी  की  मर्मकदार  दिल्‍सी  में
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 मिलती  लेकिन  श्रंब  तो  हमें  पीने  क ेलिए  भी  पानी  कम  मिल  रहा  दिल्‍ली  की  प्रांबादी  बढ़
 रही  पंहले  यहाँ  कितना  पानी  मिलता  था  भौर  देखिये  बहुत  थोड़ा  पानौ  मिलता  है  जिससे
 हमारे  किसान  सिंचाई  नहीं  कर  पीने  के  काम  में  ही  ला  सकते

 वेसे  तो  हमारी  प्राइम  मिनिस्टर  श्रीमती  इंन्दिरा  गांधी  जिनका  स्वर्गवास  हो  गया
 के  द्वारा  बेंक  नेशनलाइज  करने  पर  किसानों  ने  काफी  मिकदार  में  ट्यूबेवैल  लगायें  जिससे

 काफी  खेती  की  पंदावार  बढ़ी  है  लेकिन  हम  चाहते  हैं  कि  बरसात  में  जहां-जहां  ज्यादा  पानी
 उस  पानी  को  रोककर  मक्षीन  के  द्वारा  जिन  खेतों  में  पानी  नहीं  मिलता  उनको

 दिया
 ह

 श्र  मैं  बाढ़  की  तरफ  श्राता  हूं  ।  जब  ज्यादा  वर्षा  होती  है  तो  कई  जगह  पानी  इकट्ठा
 होकर  बाढ़  भा  जाती  मैंने  .  पेपर  में  पढ़ा  था  कि  विहार  में  काफी  बाढ़  भ्राई  भौर  हर  साल
 बाढ़  झ्राती  उसके  लिये  हमें  साधन  जुटाने  हैं  क्योंकि  उसमें  काफी  पैसा  खचच  होता  है  है  उसके
 लिये  अगर  पहले  से  हो  साधन  जुटायें  तो  ठीक  हो  ।  जिस  तरह  से  हरियाणा  में  पहले-बाढ़  ब्लाई
 तो  संकड़ों  गांव  को  ऊचा  किया  गया  शऔ्लौर  हजारों  गांव  बाढ़  से  बच  गये  ।  मैं  चाहुंगा  कि  जहां
 जहां  ज्यादा  बाढ़  श्राती  उससे  खेती  को  बचाने  के  लिये  वहां  प्रलंहदा  नाली  बगेरह  छोदी
 जायें  या  बांध  बगेरह  लगाया  जाये  जिससे  खेती  भ्नौर  पशु  बाढ़  से  बच  :  बाढ़  से  कई  बार
 खेती  को  फसल  तबाह  हो  जातो  किसान  पुरे  साल  मेहनत  करता  लेकिन  इसके  कारण
 वह  फसल  किसान  को  नहीं  मिल  पाती  ।  उस  इलाकें  के  गरीब  जो  उस  फंसल  से  गुजारा  करते  हैं
 वह  भूखे  हो  जाते  कमजोर  हो  जाते  उनेंको  रोजगार  नहीं  मिलता  ।  ट्यूबबैल  बिजली  से
 चलते  हैं  ।  मैं  मंत्री  जी  का  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  कि  सिचाई  के  लिये  जितने  ज्यादा  से  ज्यादा

 ट्यूबवेल  लगायेंगे  वह  ठीक  होगा,ट्यूबवेल  भी  बिजली  से  चलते  श्राप  बिजली  के  लिये  ज्यादा  से
 ज्यांदा  थंमेल  पावर  लगाकर  ज्यादा  से  ज्यादा  ट्यूबवैलों  के  लिये  कनैक्शन  दें  जिससे  ज्यादा
 सिंचाई  हो  ।  न

 आपने  समय  इसके  लिये  घन्यवाद  ।

 श्री  महाथोर  प्रसाद  यावव  :  मैं  जल-संसाधत  मन्त्रालय  की  का
 समर्थन  केस्‍्ता  हूं  ।  मेरा  विचार  है  कि  जो  कि  भारत  में  आत्म-निर्मेरता  की  सीमा
 तक  पहुँच  गया  भारत  संरकार  द्वारा  क्किसित  सिचन-सुविधाश्रों  एवं  सिंचन  क्षमताओं  के  कारण

 मैं  भारत  की  एक  महत्वपूर्णा  परियोजना-कोसी  परियोजना--के  श्रच्छे  एवं-बुरे
 फ्हलुग्रों  पर  मानमीय  जल-संसाधान  मंत्री  का  ध्यान  झ्लाकधित  करना

 पेडित'जगाहर  लाल  नेहरू  वर्ष  1954  में  कोसी  नदी  द्वारा  किए  विनाश  एंवं  क्षत्ति  पर
 भ्रेत्यंत  दुःखी  हुये  थे  |  भ्राप  जानते  ही  हैं  कि कोसी  नदी  को  बिहार  का  शोक  कहा  जाता
 भौर  इस  प्रकार  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  निर्णय  लिया  कि  कोसी  परियाजना  का  निर्माण  किया
 जाये  तथा  इस  पर  एक  बांध  तथा  दो  तट  बांघ  बनाये  यह  बांघ  भारतीय  सीमा  से  एक

 '  श्राने  नेषालਂ  के  भूमि-माग  में  स्थित  हे  ।  यह  एक  उत्तर  परियोजना  लेकिन  इसने  कुछ
 उत्पल्न  की  हैं  जो-इस  क्षेत्र  में  रह  रहे  लोगों  के  प्रस्तिव  के  लिए  सतरा  पंदा  कर  रही

 ऐसी  €क  सभस्या  गाद  का  जमाव  यह  सभस्या  इतमी  विकट  है  कि  दो  तट  के  बीच
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 मदी  तटबंधों  के  वाह्य  भाग  से  भ्रधिक  ऊचा  होता  जा  रहा  है  भौर  इस  कारण  तट  बंध

 पर  भ्रधिक  दबाव  पड़  रहा  दो  वष  पूर्व  पूर्वी  तट  बंध  में  दरार  पड़  गयी  थी  जिससे  5  खण्डों

 में  बड़ा  विनाश  और  बरबादी  हुयी  भ्रतएव  गाद  के  जमाव  की  समस्या  इस  क्षेत्र  के  लोगों  के

 लिए  परेशानी  का  कारण  बन  रही  मैं  इस  विषय  पर  सरकार  कां  ध्यान  पभ्राकषित  करना

 चाहूंगा  श्रौर  चाहूंगा  कि  इस  समस्या  का  निदान  हो  ।

 दूसरी  जिसे  मुझे  माननीय  मन्त्री  जी  के  ध्यान  में  लाना  यह  है  कि  हमारा  क्षेत्र
 जल  संसाधनों  में  बड़ा  ही  धनी  है  ।  भ्राप  यह  जानकर  खुश  होगें  कि  केवल  20  से  30  फीट  तक  की

 गहराई  पर  जल  प्राप्य  यदि  किसानों  को  नल-कृप  या  पम्प  सेट  उपलब्ध  करायें  जाए  तो
 किसान  भूमिगत  जल  का  भ्रच्छी  तरह  उपभोग  कर

 एक  भ्रौर  बात  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  के  ध्यान  में  लाना  पम्प  सेट  उन  लोगों
 को  दिए  जाते  हैं  जिनके  पास  भूमि  नहीं  ऐसे  पम्प  सेट  जो  सरकार  द्वारा  भूमिहीनों  को  प्रदान

 किए  जाते  बाजार  में  बेच  दिये  जाते  हैं  ।  इस  प्रकार  सरकार  बहुत  पेसा  बरबाद  कर  रही  है  ।

 दूसरी  भोर  वे  लोगों  को  जिनके  पास  भूमि  पम्प  सेट  प्राप्त  नहीं  हो  पा  रहे  यह  श्रपेक्षाकृत
 बड़ी  विसंगंति  पूर्ण  बात  है  कि  उन  लोगों  को  पम्प  सेट  दान  नहीं  किए  जा  रहे  हैं  जिनके  पास

 भूमि  है  जबकि  उन  लोगों  को  दिये  जा  रहे  हैं  जिनके  पास  भूमि  नहों  है  ।

 मैं  यह  भी  चाहूँगा  कि  कोसी  परियोनजा  इस  क्षेत्र  की  एक  महत्वपूर्ण  परियोजना

 है  ।  इस  परियोजना  की  देखभाल  भली  प्रकार  नहीं  हो  रही  केन्द्र  सरकार  कृषकों  की
 कठिनाइयों  पर  उचित  ध्यान  नहीं  दे  रही  मैं  रंगा  का  भ्राभारी  हूं  कि  उन्होंने  माननीय
 मन्‍्त्री  जी  का  ध्यान  कोसी  परियोजना  की  ओझोर  प्राकृष्ट  किया  मैं  श्राशा  करता  हूं  कि
 माननीय  राष्ट्र  हित  भ्रौर  जनहित  में  कोसी  परियोजना  पर  उचित  ध्यान  देंगे  ।  रंगा

 पूर्व  ही  सुझाव  दे  चुके  हैं  कि  केन्द्रीय  परियोजनाओं  की  देखभाल  की  प्राथमिक  जिम्मेदारी
 केन्द्र  सरकार  की  होनी  चाहिए  तथा  गौण  दायित्व  राज्य  सरकारों  का  होना

 क्री  पाटिल  :  सभापति  शुरू  में  ही  मैं  मन्‍्त्री  भहोदय  का
 ध्यान  हमें  दिये  गये  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  निष्पादन  बजट  प्रतिवेदन  में  विद्यमान  भ्रसंगतियों  की
 भोर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  ये  भ्रसंगतियां  पूरे  प्रश्न  पर  विभाग  के  दृष्टिकोश  को
 दर्शाती  ये  1955-56  में  पेदा  की  गई  क्षमता  के  बारे  में  हैं  ।  वाधिक  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  11  में
 बताया  गया  है  वर्ष  1985-86  के  दौरान  7  लाख  हैक्टेयर  क्षमता  पंदा  की  जायेगी  ।  परन्तु
 निष्पादन  बजट  में  बताया  गया  है  कि  यह  क्षेत्र  6  लाख  हैक्टेयर  होगा  ।  इसका  अर्थ  है  ।  लाख
 हैक्टेयर  का  प्रन्तर  |  जड्डां  तक  पूरे  देश  के  संदर्भ  में  यह  भनन्‍्तर  अधिक  महत्वपूर्ण  नहीं  है  ।  परन्तु  .
 मैं  दो  प्रकाशनों  की  भोर  ध्यान  दिला  रहा  हूं  जो  कि  हमें  साथ-साथ  उपलब्ध  किए  गए  यदि
 इस  तरह  भसंगतियां  बनी  रहती  हैं  तब  हम  यह  नहीं  जान  सकते  कि  पूरें  देश  में  क्या  हो  रहा
 क्या  हमें  उपलब्ध  कराई  गई  जानकारी  पर  विश्वास  किया  श्रथवा  ।

 सिंचाई  का  प्रश्न  जटिल  बताया  गया  है  कि  भारत  की  नदियां  14400  लाख  एकड़
 जल  ले  जाती  है  जिसका  मानसून  के  दौरान  लगभग  80  प्रतिशत  समुद्र  में  जाता  इसका  भ्र्थ

 है  मानसून  के  चार  महीनों  के  दौरान  वर्षा  के  पाती  तथा  नदियों  के  पानी  उपयोग  नहीं  किया
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 जाता  ।  बताया  गया  है  कि  लगभग  20  प्रतिशत  सिंचाई  के  उपयोग  में  भ्राता  इसका
 कभी  भी  पनुमानी  नहीं  किया  कि  कितने  पानी  जो  कि  समुद्र  में  बेकार  जाता  सिंचाई  के

 उद्देश्यों  के  लिए  उपयोग  किया  जा  बताया  गया-है  कि  सतही  पानी  की  तथा  भूमिगत
 पानी  की  क्षमता  11.3  करोड़  हैक्टेयर  भूमि  के  तुल्य  परन्तु  कहीं  भी  यह  नहीं  बताया  गया
 कि  समुद्र  में  बेकार  जाने  वाले  कितने  पानी  का  उपयोग  किया  इस  समस्या  पर  कहीं  भी
 गंभी  रता  से  विचार  नहीं  किया  गया  ।  इस  पर  भ्ववश्य  ही  ध्यान  दिया  जाना

 महाराष्ट्र  में  भर्वे  आयोग  की  महाराष्ट्र  में  पंदा  की  जाने  वाली  क्षमता  का  भ्रष्ययन  करने
 के  लिए  नियुक्त  किया  गया  था  तथा  आयोग  ने  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया  कोंकण  महाराष्ट्र  का

 एक  भाग  है  जोकि  समुद्र  के  श्रति  निकट  श्रायोग  के  प्रतिवेदन  में  बताया  गया  है  कि  कोंकण
 क्षेत्र  में  सिचाई  की  कोई  सम्भावना  नहीं  परन्तु  श्रब  हम  देखते  हैं  कि  वहाँ  पर  न  केवल  लघु
 श्रथवा  मध्यम  अपितु  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाएं  भी  वहां  पर  स्थापित  की  जा  सकी  तथा  की
 जा  रही  इस  संदर्म  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  समुद्र  को  जाने  वाले  व्यर्थ  जल  का  कंसे  उपयोग
 किया  जाये  जो  भी  पानी  देश  में  उपलब्ध  है  उसका  भ्रधिकतम  उपयोग  किया  जाना
 इस  पर  झाग्रह  किया  गया  है  कि  यह  कार्य  किया  जाना  चाहिए  परन्तु  मैं  देखता  हूं  कि  यह  कार्य

 नहीं  हो  रहा

 जहां  तक  वर्तमान  स्थिति  का  सम्बन्ध  लगभग  246  बड़ी  परियोजनाशों  में  केवल  48

 परियोजनाए  तथा  178  में  से  ।8।  परियोजनाएं  पहली  पंचवर्षीय  योजना  से  सातवीं  योजना  तक

 भ्रपूर्ण  चली  भ्राई  हमें  इस  बारे  में  कोई  विस्तृत  जानकारी  नहीं  दी  गई  कि  कितनी  प्रमुख
 योजनाएं  पहली  पंचवर्षीय  योजना  से  द्भुसरी  दूसरी  योजना  से  तीसरी  तीसरी  योजना  से
 चौथी  चौथी  योजना  से  पांचवीं  में  पांचवीं  योजना  छठी  में  तथा  छठी  योजना  से  सातवीं
 योजनाप्रों  में  भ्राई  हैं  । यदि  उक्त  जानकारी  दी  गई  होती  तो  हमें  पता  चल  जाता  कि  विभिन्‍म
 परियोजना  के  पूरा  होने  में  कितना  समय  मेरी  जानकारी  के  अभ्ननुसार  तीसरी  योजना  में

 शुरू  की  गई  परियोजनाएं  श्रभी  तक  पुरी  नहीं  हुई  हैं  इसका  श्रमिप्राय  यह  है  कि  2  वर्ष  ब्यतीत  हो
 जाने  पर  भी  परियोजनाएं  पुरी  नहीं  हुई  ।  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाइता  हूँ  कि  निर्माणाधीन
 श्रवधि  कितनी  है  जिसे  ध्यान  में  रखना  चाहिए  तथा  किसी  प्रमुख  परियोजना  के  पूरा  होनी  की
 संभावित  श्रवध्रि  क्या  यदि  बड़ी  परियोजनाप्नों  पर  20  से  25  वर्ष  लगते  हैं  तो  यह  कहने  का

 पानी  का  अधिकतम  उपयोग  करने  जा  रहे  हैं  ।””  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  यह  तो  उद्ं  श्य  के  प्रति
 मात्र  मौखिक  सहानुभूति  व्यक्त  करना  है  तथा  जनता  तथा  राष्ट्र  को  गुमराह  करना  बची  हुई
 परियोजनाओ्रों  की  लागत  24800  करोड़  रुपए  हो  गई  है  क्योंकि  उन्हें  उचित  समय  में  पूरा  करने

 की  झोर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।

 भ्रब  तक  पैदा  की  गई  क्षमता  305  लाख  हैक्टेयर  उसमें  से  253  हैक्टेयर  का

 किया  जा  रहा  इसका  श्रर्थ  है  कि  52  लाख  हैक्टेयर  भूमि  जिसे  पानी  दिया  जाना  नहीं
 दिया  गया  यह  भूमि  चौड़ी  नहीं  है  ।  इससे  बढ़कर  जो  भूमि  क्षारीय  हो  गई  है  तथा  पानी  जमा

 होने  के कारण  जिसका  उपयोग  नहीं  हो  रहा  उसकी  मात्रा  34  लाख  हैक्टेयर  इसका  भर्थ  है
 गलत  आयोजना  के  कारण  लगभग  86  लाख  हैक्टेयर  भूमि  उपयोग  में  नहीं  भरा  रही  ।  राष्ट्र  की

 यह  भारी  क्षति
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 विश्विन्न  प्रकार  के  उत्पादनों  के  लिए  जो  पाती  उपलब्ध  कराया  जाना  उसके  उपयोग
 में  न  लाये  जा  सकने  के  कारण  करोड़ों  रुपए  का  पू'जी  नियोजन  व्यर्थ  जा  रहा  इसके  प्लाक

 पानी  ज़मा  होने  के कारण  34  लाख  हैक्टेयर  मूमि  व्यर्थ  पड़ी  हुई  इसका  श्रभिप्राय  है  भूमि  का
 उत्पादन  के  लिए  उपग्रोग  नहीं  किया  जा  रहा  ।  वहां  पर  पानो  का  दुरुपयोग  हो  रहा  है  पानी  जम

 होने  से  मूमि  क्षारीय  हो  गई  है  तथा  उसके  कारण  वहां  पर  कुछ  भी  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  मैं

 कार  तथा  मन्त्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हैँ  कि इसके  लिए  कौन  उत्तरदायी

 प्ब  मैं  भ्रपनी  भ्रन्तिम  कात  में  बता  चुका  हूं  कि  इस  परियोजना  को  पूस  करने
 पर  ब्रहुत  समय  लग  गया  मूमि  के  जलमग्न  होने  का  एक  कारण  यह  भी  है  कि  उसे  उचित
 समय  के  भीतर  भ्रप्िकार  में  नहीं  लिया  जा  रहा  |  यह  इसी  कारण  है  कि  जलमग्न  होनी  कली

 धरक्षी  के  बदले  में  किसानों  को  दूससी  घरतों  नहीं  दी  है  यदि  उनका  पुनर्वास  नहीं  होता  तो

 भूमि  का  कब्जा  नहीं  दे  पाते  ।  प्रतः  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  परियोजना  के  कारण  प्रिस्थाफित

 होने  वाले  क्रिसानों  के  पुमर्वास  को  परियोजना  के  लागन्त  ठयय  में  सम्मिलित  क्रिया  जाना  चाहिए
 ताकि  उन  किसानों  को  जिनकी  श्राजीवोका  के  साधन  समाप्त  होने  की  संभावना  है  ।  वे  भ्रपनी

 भूमि  देने  के  विरुद्ध  नहीं  होंगे  ।

 मैं  मन्‍्त्री  महोदय  का  ध्यान  सूखा-प्रस्त  क्षेत्रों  की  श्रोर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  जहां  तक  इस
 विभाग  का  सम्ब्रन्ध  है  इरो  कोई  विधिष्ट  महत्व  नहीं  दिया  गया  ।  मैं  जानता  हुਂ  कि  यह  कार्य  राज्य
 सरकार के  क्षेत्रधिकार  में  श्राता  मैं  जानता  हूਂ  कि  वा्िक  प्रतिवेदन  में  जातियों  क्या

 जनजातियीं  तथा  अन्य  पिछड़े  वर्गों  का  उल्लेख  किया  गया  कि  विभाग  इस  बात  का  ध्यान
 रखता  है  कि  उन  क्षेत्रों  में  जहां  पर  कि  जातियों  तथा  जनजातियों  के  लोग  रहते  हैं  वे
 सिथाई  परियोजनाओं  पर  ध्यान  देते  म्रभी  तक  ऐसा  लगता  है  कि  विभाग  ने  सूखा-यग्रस्त  क्षेत्रों
 पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  ।  ऐसा  उन्होंने  रिपोर्ट  में  भो  बताया  है  ।  पृष्ठ  74  पर  बताया  ग्या  है  :

 ने  नोट  क्रिया  है  कि  तमिलनाडु  शोर  प्रान्ध्र  प्रदेश्ष  के

 सूलग्रस्त  क्षेत्रों  में  विभिन्‍न  संस्थाश्रों  को  सौंपे  मये  भ्रष्ययन  का  कार्य  उन्होंने  पूरा  किया  ।
 उत्तर  जम्मू  तथा  काश्मीर  झभौर

 पश्चिम  बंगाल  के  सम्बन्ध  विभिन्‍न  संस्थाओं  द्वारा  वेसा  ही  अ्रध्ययत  फ्राति  के  विकिनन
 चरणों  में  है  ।””

 यदि  विभाग  क्वरा  सामाजिक  श्राथिक  हालात  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  तो  मैं  कहंना
 चाहता  हू  कि  सूखा-पग्रस्त  क्षेज्रों  में सिचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  करने  के  लिए  विभाग  द्वारा  कोई
 प्रयास  नहीं  किया  गंया  ।

 थ्रो  राव  :  समापति  श्रोमान्‌  मैं  जल-संस्ाधन  अन्त्रालय
 की  प्ननुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करता  इस  संदर्भ  में  मैं  तेलुगु  देशम  पार्टी  के  कुछ  सदस्यों
 द्वारा  तेलुगु  गंगा  के  बारे  में  व्यक्त  किये  गये  विचारों  का  उल्लेख  करता  चाहू  वास्तव  में  किसी
 भी  कांग्रंसी  नेता  ने  बछावट  पंचाट  द्वारा  कृष्णा  नदी  से  जल  के  भंपने  भाग  को  प्राप्त  करने  के

 तेलुबरु  देश  के  प्रधिकार  पर  कोई  विवाद  प्रकट  नहीं  किया  ।  तेलुगु  देशम  के  राज्य  स्तर  के  नेता  इस
 बारे  में  भड़काने  वाले  भाषण  .  देते  रहे  वे  राजनीतिक  दृष्टि  से  केन्द्रीय  सरकार  को  दोष
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 चाहते  हैं  ।  यदि  यह  ऐसा  सच  है  कि  भारत  सरकार  इसके  लिए  जिम्मेदार  है  तो  एक  अ्रन्य  ब्रिप्रक्षी
 पार्टी  द्वारा  ज्वाषित  कर्नाटक  राज्य  द्वारा  उच्च  पत्नाट  पर  व्रिकाद  पैदा  किया  गय्या  ब्रह  बात
 नहीं  है  कि  भारत  सरकार  श्रथवा  कोई  भ्रन्य  सरकार  इसके  लिए  उत्तरदायी  लोकतंत्रीय
 चना  में  प्रत्येक  सरकारी  नेता  के  लिए  प्रावश्यक  है  कि  वार्ता  द्वारा  समस्याएं  सुल॒भाई
 स्थाओं  के  सदभावना  पूर्ण  समाघान  में  किसी  व्यक्ति  का  भ्रह म  बाघक  नहीं  होना  त्राहिए  वेशक
 दिये  गये  प्रंचाट  की  व्याख्या  के  बारे  में  मतभेद  हो  भ्रथवा  उसे  समझने  में  भन्तर  हो  1

 इस  संदर्भ  में  मैं  ऋहत्ता  हूं  कि भारत  सरकार  विशेष  रूप  से  सिंचाई  मंत्री  इस  बारे  में

 पहले  करें  तथा  समस्या  का  पता  लगाकर  उसका  समाधान  किया  जा  सके  तथा  किसी  के  अहम  के
 कारण  भ्रांध्न  के  लोगों  को  कष्ट  न  उठाना  पड़े  ।

 यह  विवाद  पहले  नहीं  उठाया  गया  यह  विवाद  राज्य  सरकार  द्वारा  व्यापक
 प्रचार  करके  उठाया  गया  जिसके  कारण  अन्य  राज्य  के  लोगों  में  सन्देह  पैदा  हो  गया  भौर  या

 विबाद  खड़ा  ही  मैं  मंत्री  महोदय  से  मिकेदन  करता  हूं  कि  वार्ता  क ेलिए  सभी  मुख्य
 मंत्रियों  को  प्रामंत्रित  करें  ग्रथवा  मामले  के  शीघ्र  समाघान  के  लिए  एक  श्रौर  न्‍्यायाधिकरण  गठित
 करें  ताकि  लोगीं  को  परियोजना  का  लाभ  मिल  सके  ।

 कृष्णा  डेल्टा  प्रणाली  100  वर्ष  पुरानी  है  श्रौर  यदि  उस  पर  मात्र  केन्द्रीय  श्रथव्ा  राज्य
 सरकार  के  संसाधनों  से  200  करोड़  रुपए  व्यय  कर  दिये  जाते  हैं  तो  प्रति  वर्ष  100  करोड़  रुपए
 की  अभ्रधिक  उपज  पेंदा  की  जा  सकती  नई  परियोजनाओं  पर  हजारों  करोड़  रुपए  व्यय

 करनेਂ  के  स्थान  पर  जोकि  अधिक  खर्चीली  तथा  अलाभग्रद  हैं  पुरानी  परियोजनाश्रों  का  -
 करणशा  तथा  चालू  योजनाओं  को  पूरा  करने  श्रधिक  लाभश्रद  रहेगा  ।  उससे  किसानों  के  लिए
 देश  के  लिए  भ्च्छे  परिस्ताम

 कृष्णा  जिले  में  नौ लाख  एकड़  क्ृृष्य  भूमि  में  नाली-पद्धति  में

 रजबाहों  भ्रादि  के  भ्रभाव  में  बहुत  कठिनाई  हो  रही  ग्रदि  इस  पर  ध्यान  दिया  जाए  तो  प्रति

 एकड़  उपज  में  बृद्धि  होगी  भ्रौर  इस  प्रकार  राज्य  तथा  राष्ट्र  की  भ्राय  में  बढ़ोतरी  उसी

 प्रकार  समुद्र-तट  पर  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  एटी  मन्डी  चीना  गोपालम  ग्राम  है  जहां  पर  लगभूय
 600  एकड़  भूमि  का  क्षरण  हो  चुका  है  ।  इसकी  कीमत  3  करोड़  के  श्रास-पास  पूरा  गांव

 नारियल  के  वृक्ष  उगाता  है  श्रौर  इसकी  प्रतिक्धं  ध्वामदनी  लगभग  एक  करोड़  रुपये  सीमानन्‍्त

 कृषक  अपनी  संपूर्रा  मुमि  से  हाथ  घो  बेठे  *'  यहां  ससुद्री  कटाव  को  रोकने  की  ही

 एक  योजना  ****“मैं  मंत्री  जी  से  अनु रोध  कर ूगा  कि  कृपमा  वह  एक  श्रध्ययन  दल  बहां  भेजें

 तथा  इसका  मिदाव  खोजें  तथा  एक  परियोजना  तैयार  करके  कृषक  समुदाय  को

 जैसा  कि  पहले  ही  प्रतिचेदन  में  उल्लेख  किया  जा  चुका  है  कि  चालू  परियोजनाश्रों  को  पुरा  करने

 पर  जोर  दिया  जाएਂ  क्योंकि  परियोजनाप्नों  में  बिलम्ब  से  प्रकल्पनीय  क्षत्ति  पहुँच  रहीं
 इससे  न  केकल  परियोचना  लामत  में  वुद्धि  होती  है  बल्कि  उसको  घामांश  भी  नहीं  मित्र  पाछ्म  ।  जो

 कृषको  को  पहले  ही  प्रदान  किया  जा  सकता  इसंक्षे  प्रारंस्मिक  भ्रकलित  लमगत  श्री  हुई  सौ

 प्रतिक्षत  बड़  को  है  जिससे  मुद्रा-स्कोति  में  वुद्धि  होढी  है  ।  भ्रमन्‌ू  राजवीशतिक  ड़॑ई
 रो  के

 प्राक़र  फर  नग्नी  पस्त्रिजक  को  शुरू  करते  के  बजाय  चालू  प्रियोज़नाओों  पर  ध्यात  केन्द्रित  शिनका
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 जाये  तथा  वे  शीघ्र  पूर्ण  की जाए  ।  समय  की  महत्ता  भी  उन  लोगों  के  मस्तिष्क  में  डाली  जाए
 जो  इन  परियोजनाश्रों  से  संबद्ध  हमारे  पास  इस  क्षेत्र  में  पर्याप्त  संख्या  में  प्रभियन्ता  सक्षम  एवं

 बुद्धिमान  लोग  भी  लेकिन  वे  विदेशी  राष्ट्रो  की  श्रोर  पलायन  कर  रहे  हैं  तथा  वहां.पर
 वधि  में  परियोजनाश्रों  का  निर्माण  करके  यशाजंन  कर  रद्र  लेकिन  मारत  में  उसी  प्रकार  यह
 नहीं  हो  पाता  क्‍योंकि  यहां  पर  परियोजनाझों  के  समय  पर  पूरा  करते  पर  जोर  नहीं  दिया  जा

 रहा  यदि  बिलंब  के  लिए  कड़े  दण्ड  का  निश्चित  प्रावधान  करते  हुए  परियोजनाझों  को  समय

 पर  पूरा  करने  पर  जोर  डाला  जाये  तो  मैं  निश्चय  के  साथ  कहता  हूं  कि  परियोजनाएं  समय  पर

 पूर्ण  होंगी  तथा  सुपरिणाम  भी  कमतर  लागत  पर  अति  जञीक्र  प्राप्त  किया  जा  सकता

 बिलंब  के  लिए  उत्तरदायी  कुछ  कारणा  हैं  त्र्‌टिपूर्ण  योजना  वस्तुश्नरों  की  श्रपर्याप्ता  तथा
 विलम्ब  से  माल  की  सम्पूर्ति  परियोजनाप्रों  के  लिए  मूमि  प्राप्ति  में  तथा
 जंगली  मूमि  की  सफाई  में  देरी  श्रादि  ।  जब  वे  परियोजनाए  राष्ट्र  तथा  जनता  की  श्राय-संवृद्धि
 के  लिए  उदिष्ट  तो  मैं  इन  परियोजनाओं  में  दूसरी  एजेन्सियों  द्वारा  क्षुद्र  श्राधार  पर  किए  जा

 रहे  विलंब  में  कोई  न्याय  संगतता  या  विवेक  नहीं  समझता  यथा-कि  भ्रमुक  जमीन  वन  विभाग  से
 संबंधित  हैं  प्रथवा  भ्रन्य  किसी  तुक्ष  भ्राधार  पर  नहीं  प्राप्त  की  जा  मैं  चाहता  हूं  कि

 लालफोताशाही  के  निराकरण  तथा  परियोजनाशञ्रों  के  शीघ्र  परिपूर्णन  के  लिए  समय  पर  निरणंय
 लेने  पर  जोर  दिया  जाए  जिससे  हीं  काये-क्षमता  में  वृद्धि  होती  है  तथा  परियोजनाश्रों  की
 लागत  में  कमी  होती  है  ।

 प्रतिवेदन  में  यह  कहा  गया  है  कि  वड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  पर  प्रति  एकड़  निवेश
 12000  रुपये  होगा  जबकि  लघु  परियोजनाभों  पर  2250  उदाहरण  के
 बड़ी  परियोजनाभ्ों  के  सम्बन्ध  में  संपूर्णे  भनुदान  राशि  सरकार  द्वारा  वहन  की  जाती  है  जबकि
 तलीय  जल-संसाघनों  के  विकास  की  बात  को  श्राती  हैं  तो  वेचारे  कृषक  को  निवेश  राशि  को  ब्याज
 सहित  लौटांने  के  लिए  बाध्य  किया  जाता  है  ।  चू  कि  राजकोष  पर  भार  बहुत  कम  श्रायेगा  तथा
 यहे  लाभान्वितों  द्वारा  प्रदत्त  मात्र  एक  निवेश  है  इसलिए  सरकार  को  सीमांत  कृषकों  को
 धिक  धनराशि  ऋण  भनुदान  तथा  राज  सहायता  के  रुप  में  प्रदान  करने  पर  विचार  करता

 |

 चाहिए  ।
 ह

 बाढ़  तथा  दुभिक्ष  नियंत्र  भायोजित  किये  जायें  तथा  उनका
 निष्पादन  वैयक्तिक  रूप  से  नहीं  सा्वकालिक  रूप  से  हो  ।  पाताली  जल्न  के  माध्यम  से  मूमि  विकास
 में  इसके  द्वारा  भ्रच्छे  परिणाम  समादेश  क्षेत्र  विकास  के  लिए  भूमि  निर्धारण
 सहित  उत्तम  जल  प्रबंधन  के  लिए  कृषि  समुदाय  तथा  क्षेत्र-कमंचारियों  को  प्रशिक्षण  देने  के
 यदि  सरकार  सभी  सुविधाएं  तथा  भ्रावश्यक  प्रशिक्षण  प्रदान  तो  इस  देश  का  कर्षक  समुदाय
 उत्पादन  की  नवीन  रीतियों  को  सीखने  का  पर्याप्त  ज्ञान  प्राप्त  कर  सकेगा  ।

 श्रीमान्‌  भारत  सरकार  द्वारा  जल  पर  यदि  राष्ट्रीय  जल  ग्रिड  न  भी  संभव  तो  मे
 क्षेत्रीय  प्रिड  स्थापित  करने  पर  जोर  दिया  जाए  जिससे  कम  से  कम  एक  दो  या  तीन  राज्य  प्पने
 संसाधनों  को  सुधारमे  के  साथ  साथ  विद्यमान  जलीय  संसाधनों  के  विकास  के  लिए  भागे  झा  सके  ।
 मैं  श्रमिलाया  करता  हैँ  कि  भारत  सरकार  बेहतर  लामांश  क्षीक्रन  प्राप्त  करने  हैतु  नवीन
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 योजनाझों  को  मुरू  करने  की  वजाये  वर्तमान  परियोजनाओं  पर  भ्रपना  ध्यान  केन्द्रित  करेगी  ।  इन
 शब्दों  के  साथ  मैं  जल  संसाधन  मत्रान्‍लय  की  झनुदान  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  शरत  देव  :  सभापति  श्रीमान्‌  जल  सं्सांधान  मंत्रालय  की
 दानों  की  मांगों  पर  बोलने  का  भ्रवसर  देने  के  लिए  मैं  श्रापको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 इस  मामले  पर  बोलते  समय  मुमे  संबद्ध  मंत्री  को  दोष  देना  चाहिए  यह  मैं  नहीं  जानता
 क्योंकि  कुछ  हद  तक  मैं  स्त्रयं  उड़ीसा  के  सिंचाई  विभाग  से  संबद्ध  रहा  मैंने  उस  समय  पाया
 था  कि  सिंचाई  के  लिए  श्रायोजना  काय॑े  शुरू  से  दोषपूर्ण  रहा  है  तथा  प्रायोजना  से  संबद्ध  लोगों  ने
 उसकी  उपेक्षा  की  ।

 यदि  झ्राप  सिंचाई  के  लिए  पहली  पांच  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  किए  गए  आ्लावंटन  पर
 ध्यान  दें  तो  यह  5444  करोड़  रुपए  बंठता  बेशक  वाद  में  सरकार  ने  अनुभव  किया  कि

 सिंचाई  का  बहुत  महत्व  है  तथा  उन्होंने  छठी  योजना  में  श्रावंटग  को  बढ़ाकर  12,160  रुपए  कर
 दिया  ।  फिर  भी  मैं  समझता  हूं  यह  समुचित  भ्रायोजित  नहीं  क्योंकि  हमें  दिये  गये  सर्वेक्षण  के

 प्रनुसार  680  लाख  हेक्टर  सिंचित  भूमि  तेयार  की  गई  है  75  लाख  हेक्टर  सिंचित  क्षमता  का
 उपयोग  नहीं  किया  जा  सका  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  पानी  कहां  जायेगा  तथा  क्या  इसके
 पानी  का  जमाब  होगा  प्रथवा  नहीं  ।

 आज  समा  में  हुई  चर्चा  को  मैंने  ध्यान  से  सुना  मुके  सही  रूप  से  याद  है  कि  सिंचाई
 भायोग  के  प्रतिवेदन  के  छः  खण्डों  को  भ्गर  पढ़ा  जाये  तो  ज्ञात  होगा  कि  उनमें  यहां  पर  चर्चा
 की  गई  बातों  के  सभी  पहलुझ्रों  का  उल्लेख  है  यदि  राजनोतिक  हस्तक्षेप  को  समाप्त  करके  इसे
 तकनीकी  व्यक्तियों  के  हाथों  में  सौंपा  जाये  तो  मैं  समझता  हूं  कि  अधिकांश  जल  विवाद  हल  हो

 *  सकते  हैं  ।  जब  इन्जनीयर  अपने  विचार  देते  हैं  । तथा  योजना  बनाते  हैं  मैं  ग्रलग  श्रलग  राजनीतिक
 पार्टियों  का  उल्लेख  नहीं  कर  रहा  हूं  तब  सभी  श्रधिक  से  भ्रधिक  लाभ  का  प्रश  प्राप्त  करना

 चाहते  हैं  तथा  इसी  से  खराबी  पेदा  होती  सातवी  योजना  में  सरकार  ने  सिचाई  के  लिए

 14000  करोड़  रुपए  प्रावंटित  किये  हैं  परन्तु  पिछले  वर्ष  क ेबजट  की  बहस  के  उत्तर  में  मंत्री
 *

 महोदय  ने  बताया  था  कि  पिछली  षंचवर्षीय  योजना  की  बची  हुई  परियोजनाश्रों  पर  26000

 करोड़  रुपए  व्यय  करने  पड़ेंगे  ।  क्या  26000  करोड़  रुपए  की  बची  हुई  परियोजनाग्रों  को  श्रग्रता

 दी  जायेगी  ।

 मेरा  संबन्ध  उड़ीसा  से  है जहां  पर  कि  बहुत  से  जलसंधान  परन्तु  दुर्भाग्य  स ेउनका

 समुचित  उपयोग  नहीं  हो  पाया  जहां  तक  सिंचाई  कर  संबन्ध  विशेष  रूप  से  जन-जातीय

 क्षेत्रों  के  लिए  जिन  पर  प्रधान  मंत्री  अधिक  ध्यान  देना  चाहते  उसमें  बहुत  बड़ी

 बाघा  है  वन  विभाग  से  मंजूरी  की  ।  जन-जातीय  क्षेत्रों  के लिए  श्रधिकांश  सिंचाई  परियोजनाप्रों

 के  संबन्ध  में  ग्रापफो  वन  विभाग  की  मजूरी  की  समस्या  का  सामना  करना  पड़ंगा  जिसके  लिए
 काफो  लम्बे  समय  से  कुछ  परियोजनाओं  में  काम  रुका  पड़ा  मैं  चाहता  हूं  कि इस  समस्या  के

 समाधान  के  लिए  सरकार  स्पष्ट  नीति  तेयार  करे  ।

 प्ब  मैं  बाढ़  नियंत्रण  को  लेता  पिछले  वर्ष  जब्ब  मंत्री  महोदय  भाषण  दे  रहे  थे  मुझे
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 अतोीव  हुई  कि  उन्होंने  काढ़  नियंत्रशँ  के  मामले  को  संभर्क  लिया  है  हंसे  राज्य

 सरकारों  फ्र  नहीं  छोड़ा  जाना  इस  कार्य  को  भी  केन्द्र  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  |  हम

 बहुत  खुश  हमने  समझा  कि  इस  वर्ष  केन्द्र  बाह़  नियंत्रण  के  लिए  कुछ  रचनात्मक

 कार्य  परन्तु  यह  जानकर  हमें  भ्रत्यन्त  निराशा  हुई  कि  धन  देने  के  स्थान  पर  वे  लोगों  को

 बाढ़  की  चेतावनी  देंते  रहें  ताकि  लोग  अपने  बचाव  कर  चेतावनी  से  लोग  ऊचे  स्थानों

 करं  जा  सकेंगे  परन्तु  उंनके'भकीनी  पशुभ्रों  का  क्या  वें  उन्हें  कैसे  बचाएंगे  ?  बाढ़  नियंत्रण

 ऐसा  विषय  हैं  जिसंपर  पृथक  रूप से  चर्चो  फी  जामी  झ्रावश्यक  बांध  बनाकर  निर्य॑त्रण
 कीधे  नहीं  फियां  जा  इंसंके  लिए  नेदियों  के  मुहानों  पर  मिट्टी  साफ  करने  का  कार्य  करंना

 पड़े  बहुत  सी  नदियों  के  मुद्दानों  मे ंकीचड़  जमा  जिस  कारण  विशेषकर  उड़ीसा  में  बोढ़ें  से

 भीषण  तबाही  हुई  जहां  तक  बाढ़ों  के  लिए  भनुदानों  का  प्रश्न  बेशक-केन्द्रेय  सरकार  उसके

 4.00

 लिए  पर्याप्त  श्रेवंटन  नहीं  कर  फिर  भी  आपको  यह  जानकर  झादचयं  होगा  कि  झ्रावंटित  घन  का

 रॉज्यਂ  द्वारीं  कैसे  उपेयोग  किया  जांता  मैं  कुछ  भ्रांकड़  पढ़कर  सुनाना  चाहता  हूं  ।  उड़ीसा  को

 ही  लेंगंभग  339.55-  करोड़  ख्पंया  मिलें  आर  के  रूप  में  उड़ीसा  को  इस  वर्ष  भी  35

 करोड़  रुपयों  मिले  परन्तु  उंस  धन  का  क्या  हो  रंहा  है  ।  यही  बात  मैं  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में

 चाहता  मैं  चाहता  हूं  कि  वह  इस  बारे  में  कोई  दृढ़  कार्यवाही  श्रापको  यह  जानकर

 प्राइचयं  होगा  कि  35  करोड़  रुपए  में  से  10  करोड़  रुपए  लशिचाई  के  लिए  पृथक  रुखे  गये  हैं  ।

 नोय  मुख्य  मंत्री  22  करोड़  रुपए  श्रपने  निर्वाचित  क्षेत्र  के  लिए  ले  जहां  पर  कि  कोई  नदी

 नहीं है  भ्रतः  बाढ़  का  वहां  कोई  फ्रहन  ही  नहीं  है  ।  राज्य  के  वित्त  मंत्री  35  ला  रुवए ले  गये  हैं
 जबकि  वहां  पर  बाढ़  का  कोई  प्रश्न  नहीं  गंजम  जिले  के  जोकि  भारी  चाढ़  चाला

 केक्ल  15  लाख  रुपए  प्रावंटित  किये  गये  हैं  जिसमें  केकक्‍ल  दिये  गये  इतना

 ही  नहीं  ।  श्रापको  यह  जानकर  हैरानी  होगी  कि  श्रभी  हाल-ही  में  उड़ोसा  क्थिन  छ्भा  में  एक

 फ़्व  सभा  पठल  पर  रखा  गया

 33101

 [  श्री  सोसनाथ  रथ  पोठासीन  हुए  ]

 मुख्य  ग्रभियंता  ने  लिखा  था  कि  बाढ़  राहत  प्रनुदान  के  बारे  में  जोकि  पूर्णतः
 प्नुदान  सिंचाई  विभाग  द्वारा  सेट  खरीदे  गये  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय
 उड़ीसा  के  शभ्रध्यक्ष  से  पता  करें  कि  क्‍या  यह  सच्त है  भ्रथवा  नहीं  ।

 दूसरें  मैं  कुछ  श्रन्य  पहलुओं  पर  भी  झापका  ध्यान  भ्रांकृष्ट  करना  चाहता  हाल  में  तोन

 चार  दिन  पूर्व  उड़ीसा  के  विभिन्‍न  मागीं  के  छः  सौत॑  भ्रेधिशासी  भ्रेभियन्ताभ्रों  के  भ्रावासो  को  तलाशी
 लौ  गई  तथा  यह  जानकर  झादचर्य  होंगा  कि  वहां  करोड़ों  रुफ्या  बरामद  किये  गये  ।  मेरे
 मिंत्र  श्री  पाणिग्रही  भ्रपमे  माषण  के  दौरान  कह  रहे  थे  कि  उन्हें  भ्रपने  क्षेत्र  के  लिए  कुंछ  घन

 उनके  निवर्चिन  क्षेत्र  के  भ्रधिशासी  भप्रभियन्ता  के  श्रावास  से  4  लाख  रुपये  के  नीट  बरामद

 हुए  तथा  लगभग  5  लाख  रुपए  के  नोट  नाली  में  डाल  दिए  जिन्हें  कि  स्तेकता  विभाग  ने
 फ्रप्त  कर  लिया  भ्नतः  मैं  मंत्री  महोदय  से  करना  चाहता  हूं  कि  झाप  इस  बौत  पर  ध्यान
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 दें  कि  जो  धन  भाप  बाढ़  नियन्त्रण  लिए  देते  हैं  उसका  उपयोग  उस्ती  कायें  के  लिए हो  किसी

 भ्रन्‍्य  काय  के  लिए  नहीं  ।

 अन्त  उड़ीसा  में  सिचाई  सुविधांभ्रों  के  बारे  में  आई  समेस्याश्रों  पर  ध्यान  दिलाता

 चाहताਂ  उड़ीसा  में  सभी  सिंचाई  बहुत  पुरानी  रूप  से  दौध  यहं  कि  नहरों
 कें  सिंए  जो  द्वार  बनाये  गए  हैं  वे  बहुत  ऊचे  हैं  तथा  प्रधिकोशें  पांनी  नष्ट  हो  जांता  तथा

 में  गाद  जमा  हो  जाने  के  कारण  भी  खेतों  तक  प्रयाध्त  पानी  नहीं  पहुँचे  पाता  ।

 बेशक  कमांड  क्षेत्र  विकास  कार्यत्रम  परन्तु  यह  बताया  गयां  है  कि  कुछ  मॉननीय  सदस्य
 उसका  विरोध  करते  परन्तु  मैं  ऐसे  कार्यक्रम  का  बहुत  स्वागत  करता  जहां  कहीं  भी  विंबाद
 है  वहां  पर  कमांड  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  सफल  नहीं  हुभा  ।  परन्तु  उड़ोंसा  जैसे  राज्य  में  कोई
 विवाद  नहीं  है  ।  मैं  नहीं  समझ  पायाःकि  वहां  पर  यह  कार्यक्रम  पूरी  तरह  सफल  क्यों  नहीं  हो

 यह  ठोक  त्तरह  से  चल  रहा  मैं  समहीं  समझ  पाया  कि  उध्षका  कार्य  रुक  कैसे

 इसी  मैं  मंत्री  महोदय  को  वताना  चाहंता  हुं  कि  उड़ौंसा  में  बहुत  सीਂ  पर्रियोजनेएਂ
 पिछले  वर्ष  प्रधानमंत्री  ने  उड़ीसा  के  कालाहांडी  जिले  का  दौरा  किया  जो  कि  उड़ौसा  का

 पुरानाਂ  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  इसके  सूखा  प्रभावित  होने  का  मुख्य  कारण  जोंक॑नंदींਂ  हैं  ।

 जब  तक  ऊपर  जोंक  परियोजना  शुरू  न  की  जाए  वहां  के  लोगों  की  कोई  संहायतां  नहीं  को  जा

 सकता  ।  उन्हें  कुछ  राहत  देने  से  ही  उनकी  समस्या  हल  नहीं  हो  सकती  ।  बहँरहाल  मैं  परियीज॑ना
 को  स्वीकृति  देने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  का  श्राभारी

 भ्रब  मैं  हीराकु  ड  की  बांध  को  बात  करता  हूं  ।  कई  बांध  बहुत  पुराने  माननीय  मंत्री
 को  अवश्य  ही  इस  बात  की  जानकारो  होंगी  कि  भ्रंधिकांश  बांधों  में  गाढ़  को  निकालने  वाले  गेट

 नहीं  हैं  श्रौर  इस  कारण  से  पानी  की  टंकियों  में  तेजी  से  गाद  मर  रहा  है|  इसलिए  मैं  मंत्री  जी  से

 भ्रमुरोध  करता  हूं  कि  इसको  जांच  किसी  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  कराई  भ्रब  मैं  इस  बात  के

 सबसे  प्रधिक  खतरनाक  पहलु  पर  झा  रहा  हूं  ।  हीराकुड  बांध  में  दरारें  दिखाई.पड़ने  लगी

 हालांकि  पूना  इन्स्टींटयूट  को  इनके  बारे  में  बताया  गया  था  और  उन्होंने  कहा  था  कि  तत्काल  कोई
 खतरा  नहीं  तो  भी  हीराकुण्ड  जलाशय  में  जितना  गाद  भर  रहा  है  उसे  देखते  हुए  इन  दरारों के
 प्रति  सावधानी  बरतनी  होगी  ।  हालांकि  हीराकुड  बांध  की  बनाए  हुए  काफी  समय  बीत  चुका  है
 तो  भी  श्रब  तक  महानदी  बृहद  योजना  को  पूरा  नहींਂ  किया  गया  जिसके  परिणामस्वरूप  नीचे  का

 पूरा  क्षेत्र बाढ़  के  कारण  नष्ट  हो  रहा

 -  भ्रश्त  में  मैं  रंगली  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  गद्यपि  केन्द्र  सरकार  ने  कहा  -

 है.कि  वे-बाढ़  शियन्त्रणा  के  लिए  कुछ-घत  दे  रहे  हैं  किन्तु:मैं  मंत्री  जी को  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि
 रेंगली  बहुःप्रयोजनीय  बांध  है.भौर  हम  ऐसे  मामलों  में  केवल  सिंचाई  झौर  उत्पादन  की  .  भोर  ही
 ध्याव  देते  हैं  भौर  बपढ़  शोर  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  ।

 इसी  प्रकार  रेंगली  बांध  पर  जो  कुछ  हुआ  उसे  झाप॑  जानते  ही  यंद्धपिं  बांध

 चुका  हेःतो  भी  ज्राह्मती  योजना  तक  पूरी  नहीं  हुई  भौर  जब  तक

 पूरी  गहीं  उड़ीसा  और  ब्राहनी  घाटी  के  लोग-भी  सभस्याओं  का  सॉमना क  रते  रहेंगे
 जिनका  सामना  महानदी  घाटी  के  लोग  कर  रहे  इसोलिए  मैं  चाहता  हूंਂ  किਂ  मंत्री  जग  '
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 कम  से  कम  मेरेद्वारा  उड़ीसा  के  बारे  में  लगाए  गए  उन  आरोपों  की  जांच  करें  जो  मैंते  उड़ीसा  को
 दी  गई  निधि  प्रयोग  न  किये  जाने  के  बारे  में  लगाए  हैं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  भ्र'पका  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 भरी  झारः  माने  :  मैं  जल  संशाघन  मंत्रालय  की  श्रनुदानों  की
 मांगों  के  बारे  में  बोलना  चाहता  जहां  तक  भारत  में  जल  संसाधनों  का  संबंध  यहां
 प्रनेक  मक्ौली  तथा  लघु  सिंचाई  परियोजनायें  हैं  ।  मेरे  राज्य  महाराष्ट्र  में  विभिन्‍न  सिंचाई
 परियोजनाशों  द्वारा  30  प्रतिशत  जल  का  मंडारण  किया  जा  सकता  किम्तु  इस  समय  महाराष्ट्र
 सरकार  तथा  भारत  सरकार  पहले  से  चलाई  जा  रही  विभिन्‍न  परियोजनाश्ों  द्वारा  केवल  13  से
 15  प्रतिशत  जल  का  भंडारण  किया  जा  रहा  है  ।

 जहां  तक  मेरे  जिले  विशेषकर  मेरे  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  का  सम्बन्ध

 वहां  कलामावाड़ी  भ्रर्थात  दूध  गंगा  भौर  वाखा  परियोजनायें  बड़ी  सिंचाई  परियोजनायें  ये  दो
 परियोजनायें  वर्षों  से  लम्बित  पड़ी  कलामावाड़ी  श्रर्थात  दूधगंगा  परियोजना  के  लिए  अनुमानित
 250  करोड़  में  से  श्रमी  तक  केवल  6  करोड़  ही  खर्चे  किये  गये  हैं  ।  भ्रभी  तक  भारत  सरकार  ने

 इन  परियोजनाओ्रों  के  लिये  स्त्रोकृति  नहीं  दी  और  न  ही  कोई  प्रशासनिक  प्नुमति  दी  मैं  जानता

 हूं  कि  केन्द्र  सरकार  के  जल  संसाधन  विभाग  में  15  निदेशालय  हैं  भ्रौर  उनमें  कोई  समन्वय  नहीं  है  ।
 राज्य  सरकार  तथा  केन्द्र  सरकार  के  बीच  भी  कोई  समन्वय  नहीं  है  श्रौर  जब  तक  विश्व  बैंक  को
 ऋचा  के  लिए  प्रस्ताव  न  भेजा  ये  परियोजनायें  शीघ्र  स्वीकृति  प्राप्त  करके  पूरी  नहीं  की  जा
 सकती  ।  यह  पहाड़ी  क्षेत्र  यहां  के  लोग  ग्रत्यन्त  निर्धेन  हैं  श्रौर  वे  इन  परियोजनाझ्रों  को
 सम्मव  शीघ्र  पूरा  करने  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  वाखा  परियोजना  का  सम्बन्ध  यह  पूरी  होने  वाली  कितु  केवल  घन  की

 कमी  के  कारण  प्रभी  तक  नहरों  का  निर्माण  नहीं  किया  गया  है  |  मैं  यह  कह  हूं
 कि  मेरे  जिले  में  विशेषकर  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  मे ंसारी  सिंचाई  परियोजनायें  केवल  धन  की  कमी  के

 कारण  भ्रघूरी  पड़ी  महाराष्ट्र  सरकार  की  कलावाड़ी  परियोजना  को  प्रशासनिक  स्वीकृति  दे
 दी  है  किन्तु  उन्होंने  पिछले  5  से  10  वर्षों  में  केवल  6  करोड़  रुपये  दिये  महोदय  यदि  सिंचाई
 परियोजनायें  पूरी  करगे  की  दति  यही  रही  तो  मुझे  डर  है  कि  ये  परियोजनायें  पूरी  होने  की  कोई
 सम्भावना  नहीं  ।  देश  में  प्राकृतिक  जल  के  मंडारण  कार्य  को  पूरा  करने  का  कोई  समयबद्ध  कायेक्रम

 नहीं  मैं  जल  संसाधन  मंत्री  से  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  वे  क्लमवाड़ी  तथा  वारवा

 जनाश्रों  के  लिये  प्रर्याप्त  धन  दें  ।  सिंचाई  के  बिना  कृषि  के  बारे  में  मैं  सोच  भी  नहों  सकता  ।  देश  में
 झोसत  वर्षा  कम  होती  जा  रही  है  और  पानी  का  स्तर  नीचे  गिरता  जा  रहा  हम  सिंचाई  के

 बिना  कृषि  भोर  क्रषि  के  दिना  जीवन  के  बारे  में  नहीं  सोच  सकते  |  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध
 करता  हूँ  कि  वे  समय-वद्ध  कार्यक्रम  बतायें  झौर  सिचाई  नीतियों  के  बारे  में  श्वेत  पत्र  जारी
 देश  में  बड़ी  तथा  मकौली  सिंचाई  परियोजनाञ्रों  के लिए  एक  व्यापक  झौर  समयबद्ध  कार्यक्रम
 बनाया  जाये  ।  गाद  निकालने  के  कार्य  पर  भारत  सरकार  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  .  करोड़ों
 खच  किये  जा  रहे  हैं  ।  देश  में  पूरो  हो  चुकी  परियोजनाभों  में  से गाद  निकालने  के  कार  में  भूतपूर्व
 सेनिकों  के  स्वयंसेवी  संगठनों  की  सहायता  लो  जा  सकती  मेरी  राय  में  यह  काफी  किफायती
 योजना  होगी  ।
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 जहां  तक  सहकारी  लिफ्ट  सिंचाई  का  सम्बन्ध  भाव  भायोग  के  प्रतिवेदन  के  अनुसार
 विभिन्‍न  नदियों  से  लिया  गया  30%  पानी  पुनः  नदियों  में  ही  डाला  जा  रहा  जल  संशाघन
 विभाग  को  इस  बारे  में  विचार  करना

 भ्रायोग  के  कोल्हापुर  जिले  में  59  पानी  जमा  किया  जाना

 चाहिए  ।  लेकिन  भ्रमी  तक  केवल  3  पानी  ही  जमा  किया  गया  है  ।  जहां  तक  बाकी

 पानी  का  सम्बन्ध  कुछ  परियोजनामों  में  विलम्ब  हो  गया  है  भ्ौर  कुछ  परियोजनाप्नों  पर  कार्य

 ही  भारम्भ  नहीं  हुभा  है  ।  इससे  स्पष्ट  है  कि  जल  संशाघन  विभाग  परियोजनाप्रों  का  निर्माण
 घीमी  गति  से  कर  रहा

 मेरे  विशेषकर  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  प्रन्तर्राज्यीय  परियोजनाभ्रों  के  सम्बन्ध  में  काफी
 समस्‍यायें  हैं  ।  कर्नाटक  राज्य  सरकार  ने  कम्मावडी-दूधगंगा  परियोजना  झौर  कोल्हापुर  मंदकारा
 परियोजना  को  मंजूरी  नहीं  दी  कर्नाटक  सरकार  के  पास  तीन  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ।  सीमा
 बिवाद  के  कारण  कर्नाटक  सरकार  इन  परियोजनाश्रों  को  मंजूरी  देने  में  कटोर  रवैया  भ्रपनाए  हुए
 है  ।  हमारी  यह  समस्या  माननीय  मंत्री  कृपया  इसे  नोट  कर  ये  सभी  एक
 समयबद्ध  कार्यक्रम  के  भ्न्तगंत  पूरी  की  जानी  इन  सिंचाई  परियोजनाञ्रों  के  बिना  इन
 क्षेत्रों  क ेलोगों  को  मुश्किलों  का  सामना  पड़ेगा  ।

 जहां  तक  छोटी  सिंचाई  परियोजनाग्रों  का  सम्बन्ध  इस  कार्य  के  लिये  प्रयाप्त  राशि
 झावंटित  की  जानी  चाहिए  क्‍योंकि  इससे  किसानों  को  शीघ्र  ही  लाम  मिलना  शुरू  हो  जाता

 इन  झठरों  के  मैं  श्रपना  भाषण  समाप्त  करता

 श्री  रामसह  यादव  :  राष्ट्रीय  स्तर  पर  जल  गोजनाशओं  की  श्रायोजना  भौर

 इन्हें  कार्यान्वित  करने  और  राज्य  स्तर  पर  तकनीकी  और  इन्जीनियरी  सम्बन्धी  सुझाव  देने  के

 लिए  मैं  केन्द्रीय  जल  प्रायोग  की  भूमिका  को  प्रशंसा  करता  हूं  ।

 इसके  साथ  ही  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  जल  श्रायोग  की  कुछ  खामियां  भी
 मेरे  निर्वाचन  जो  कि  राजस्थान  में  ऐसी  ही  एक  बड़ी  भूल  की  गई  है  ।  राजस्थान  में

 मसानी  बांध  बनाया  जाना  इस  बांध  का  निर्माण  हरियाणा  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  जल

 झ्रायोग  की  मंजूरी  से  किया  इस  बारे  में  राजस्थान  सरकार  से  कभी  भी  सलाह  नहीं  की

 गई  ।  राजस्थान  सरकार  ने  इस  परियोजना  के  निर्माण  को  कभी  भी  मंजूरी  नहीं

 राजस्थान  की  भूमि  पर  निर्मित  इस  परियोजना  से  राजस्थान  को  ही  एक  बूद  पानी  भी

 नहीं  मेरे  जिले  भ्रलवर  में  इस  परियोजना  के  लिये  सारी  प्रावश्यक  भूमि  राजस्थान

 कार  को  लेकिन  मेरे  जिले  को  इस  परियोजना  से  एक  बू  द  पानी  भी  नहीं  मिलेगा  ।  इस
 जना  के  निर्माण  के  किसने  मजूरी  दी  ?  राजस्थान  सरकार  ने  इस  परियोजना  के  निर्माण
 के  लिए  मंजूरी  नहीं  दी  ।  केन्द्रीय  जल  झ्ाायोग  ने  कंसे  इस  परियोजना  के  निर्माण  की  श्रनुमति  दे

 दी  ?  इप  परियोजना  पर  40  करोड़  से  भ्रधिक  ख  झारम्म  में  इसकी  लागत  55

 करोड़  श्रांकी  गई  भ्रब॒  इंसकी  लागत  40  करोड़  रुपए  से  श्रधिक  हो  गई  हरियाणा

 सरकार  मात्र  श्रपने  लाभ  के  राजस्थान  के  पानी  का  प्रयोगे  कर  रहा  राजस्थान

 “
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 की  भूमि  को  बरबाद  कर  रहा  भोर॑  इस  परियोजना  से  राजस्थान  के  20  गांव  भी  जलमग्न  हें
 जायेंगे  ।

 |

 मैंने  लोकमा  में  एक  प्रश्न  पूछा  इसके  उत्तर  सिंचाई  मंत्री  से  स्रा  में  कहा  था  कि
 राजस्थान  क़ा  एक  भी  गांव  बांध  के  पानी  में  ज़लमग्न  नहीं  होगा  ।  लेकित्  भ्रब्  केन्द्रीयजल  श्रायोग

 इस  तिएंय  पर  पहुँचा  है  कि  कम  से  कम  15  गांव  बांध  के  पानी  में  जलमग्न  हो  जायेंगे  ।  मैं  जल

 संसाधन  मंत्री  से  सीधा  प्रश्त  पूछना  चाहता  हूं  कि  यह  किसका  दोष  इसके  लिएं  कौत  जिम्मेदार
 केन्द्रीय  जल-झ्रायोग  ने  क्‍या  एहतियाती  उपाय  किये  ताकि  इन  गांबोों  के  लोगों  की

 श्रादि  जलमग्न  न  सरकार  ने  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  ।  मैं  उनसे  जयब्रना

 शाहता  हूं  कि  क्या  वह  इस  मामले  की  जांच  करायेंगे  श्रर्थात्‌  इस  परियोजना  को  मंजूरी  देने  के

 लिए  सक्षम  फ्राभिकारी  कौन  था  ?

 इस  भ्रासानी  परियोजना  से  इस  क्षेत्र  के  लोगों  की  घ्थिति  बिगड़  जायेगी  ।  इससे  क्षेत्र
 में  प्रसन्‍्तोष  फंल  गया  इसलिए  मैंने  माननीय  मंत्री  से  यह  विशिष्ट  प्रइन  पूछा  थरां  कि  वह
 मुझे  लिखित  में  उत्तर  देंगे  कि  इस  बांध  के  पानी  में  कितने  गांव  जलमउन  हो  गये  हैं  यह  क्याः

 एह्‌तियाती  उपाय  करने  जा  रहे  हैं  जिससे  बांध  के  जल  से  ये  गांव  पीड़ित  व  हों  पौर  इस  ब्रांथ
 का  कितना  पानी  राजस्थान  राज्य  के  मांवों  को  सिंचाई  के  लिए  दिया  जायेगा  ?

 इन  गांवों  को  केन्द्रीय  जल  झ्ायोग  या  हरियाणा  राज्य  सरक्रार  राज़स्थान  राज्य
 सरकार  ने  पूर्व  चेतावनी  क्‍यों  नहीं  दी  कि  ग्रे  गांव  बांध  के  पानी  में  जलभग्न  हो  जायेंगे  ?  इस
 बांध  का  निर्माण  इस  पभ्राधार  पर  झ्रारम्भ  किया  गया  था  कि  साहबी  नदी  के  जल  से  दिल्ली  में
 जो  बाढ़  भ्ाती  है  उसे  रोका  जा  सकेगा  भ्रौर  उसके  पानी  को  यहां  जमा  किया  लेकिन

 यह  नदी  लग्रातार  यहां  बह  रही  युगों  से  यह  वहां  बह  रही  दिल्‍ली  में  जो  बाढ़  भाई
 उसका  का  रणा  साहबी  नदो  का  पानी  नहीं  था  बल्कि  दिल्‍ली  में  आ्ावासीय  कालोनिगों  के

 निर्माण  से  नजफमढ़  नाले  के  रूक  जाबे  से  ढ़िल्लो  में  बाढ़  ध्ापके  इम्जीनियरों  मे  जो
 झ्ायोजना  की  थी  त्र्‌टिपूर्ण  दिल्‍ली  में  जो  बाढ  आई  थी  कारण  नजफगढ़  नाला
 था  न  कि  साहबी  इस  नाले  में  दिल्ली  की  आवासीय  कालोनियों  की  वजह  से  रुकावट  भरा
 रही  क्या  श्राप  इस  मामले  पर  विचार  करेंगे  और  देखेंगे  कि  क॑से  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  भ्रलवर
 में  ग्लत  कार्य  हुमा  ताकि  उस  क्षेत्र  के  लोंगों  को और  न  भुगतना  पड़े  ?  कम  से  कम  मैं  इन
 प्रभावित  गांवों  के  नाम-बता  सकता  हैँ  ये  हैं  किरीवास

 उजोली  और  प्रन्झू  गांव  |  वे  सीधे  ही  जलमग्न  श्राज  वे  परेशान
 वे  छोठ़े  भ्रधिक्री  से  बड़  श्रधिकारी  के  पास  जा  उत्हें  या  हरियाणा
 सरकारों  से  कोई  उत्तर  नहीं  मिला  मैं  चाहता  हूं

 कि  यह  सुनिश्चित  किया  जाके  कि  :
 इन  ग्रामवासियों  को  भौर  तकलीफ़  न  पड़  ,  ।

 लेखा  परीक्षा  की  रिपोर्ट  यहां  क्या  मंत्री  सुनिश्चित  करेंगे  कि  इस  लेखा  परीक्षा
 स्पोर्ट  पर  अमल  किया  जाए  ?  प्रापके  विभाग  की  सूचना  के  इस  लेखापरीक्षा  रिपोर्ट
 कर  ध्यान  नहीं  रखा  गया  है  शोर  न  ही  इसका  पालन  किया  गया  विभाग  की  यह  गम्भीर

 झ्रप  इस  पहलू  पर  भी  विचार  करेंगे  ?  घन्यवाद  ।
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 क्री  महेश्बर  :  समापति  पानी  भ्रगकान  की
 साक्तवता  की  भमूल्य  देन  है  ।  यदि  ठीक  ढंग  से  जल  संसाधनों  का  उपयोग  किया  जमये  तो  कह-देश
 की  समृद्धि  में  भ्रत्मघिक  योगदान  दे  सकते  यद्यपि  चालीस  सालों  से  हम  स्वतन्त्र  किन्तु  हमारे
 देश  में  उपलब्ध  फान्गी  को  विपुल  मात्रा  का  उपयोग  करने  में  हम-असफल  रहे  चयरों  झोर
 हो  रही  सूखे  की  स्थिति  से  यह  स्पष्ट  है  कि  सरकार  जब  संसाधनों  का  ठीक  प्रकार  से  उपयोग
 करते  में  विफल  रही  यदि  हम  देश  में  प्राप्त  पानी  का  उपयोग  करने  में  सफल  हो  जाते  तो
 शायद  झ्ाज  देझ्  को  सूखे  श्रथ्वा  प्रकाल  का  सामना  न  करना  पड़ता  ।

 हमारा  देश  प्रभुखतयां  एक  क्रषि  प्रधान  देश  रिपोर्टी से  ज्ञात  होता  है  कि  हैँंम  उपलब्ध
 जल  संसाधनों  का  50  प्रतिशत  उपयोग  में  ला  सकते  हैं  ।  हम  प्राप्त  जल  संसांघनों  का  केवल  24
 प्रतिशत  भाग  ही  उपयोग  में  ला  रहे  देश  में  कई  प्रमुख  परियोजनाएं  हैं  जो  दक्षकों  से
 घीन  हैं  ।  इन  प्रमुख  परियोजनाश्रों  में  स ेबहुत  सी  परियोजनाएं  2  से  3  दशकों  पहले  शुरू  की  गई
 थीं  परन्तु  भ्रभी  भी  वे  अधूरी  पड़ी  यदि  ये  प्रमुख  परियोजनाएਂ  पूरी  हो  जाती  हैं  तो

 हमारों  पानी  की  समस्या  संदा  के  लिए  हल  हो  और  सिंचाई  एवं  पीने  के  लिए  पानी

 प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध  होगा  |  यह  जानकर  दुःख  होता  है  कि  राज्यों  को  इन  प्रमुख्च  परियोजनाभों
 को  जल्दी-पूरा  करने  के  लिए  सहायता  देने  की  भश्रपेक्षा  केन्द्र  सरकार  राजनीति  को  बीच  में
 केवल  बाघायें  उत्पन्न  कर  रही  है  और  इस  प्रकार  परियोजनाझों  के  निर्माण  में  देर  कर  रही

 महोदय  राजनीत्ति  को  करने  पीर  प्रमुंख  परियोजनाध्रों  को  जरंदी  पूरा  करने  में
 सज्यों  की  मदद  करने  के  लिए  मैं  केन्द्र  सरकार  से  निवेदन  करता  तेलगू  गंगा  की  केन्द्र  संरकेरं

 ने  भ्रभी  तक  स्वीकृति  नहीं  दी  केन्द्र  सरकार  स्वीकृति  देने  में  देश  करते  के  लिए  बहनि  खोंजनें
 के  प्रयास  कर  रही  यदि  तेलगू  गंगा  परियोजना  पूरी  हो  जाती  है  तो  यह  मद्रास  जो  देश  के

 प्रमुख  शहरों  में  से  एक  पीने  का  पानी  उपलब्ध  कराने  के  अतिरिंक्त  रामालांसीमां  के

 कालिक  सूखा  पीड़ित  क्षेत्रों  में  लाखों  एकड़  भूमि  को  सिंचाई  के  लिए  पानीं  उपलब्ध  करायेगी  ।

 परन्तु  कुछ  भ्रनजाने  कारणों  की  वजह  से  केन्द्र  सरकार  इस-परियोजना  को  स्वीकृति  नहीं  दे  रही
 केन्द्र  सरकार  को  श्रपना  हठीला  छोड़  देना  चाहिए  श्रौर  शीघ्राति  शीघ्र  इस  परियोजना

 को  स्वीकृति  दे  देनी  चाहिए

 ब्रहुत  समय  पूर्व  पोलावरम्‌  परियोजना  का  शिलान्यास  किया  गया  था  |  इलेंगेंਂ
 वर्षों  में  एक  ईट  भी  उस  पर  झौर  नहीं  रखी  गई  यह  एक  प्रतिष्ठित  परियोजना  हैं  ।  पूरी  हीमे

 '

 पर  यह  परियोशअना  7.25  लाख  एकड़  जमीत  को  पानी  उपलब्ध  कराधेगी  ।  येंहँ  पंरियोजेसी
 संयंत्र  को  मी  पानो  पहुंचामेगी  |  750  बिश्युत  कां  उत्पादन  भी

 जा  सकेगा  ।  परन्तु  इस  विशेष  महत्व'की  परियोजना  की  श्रौर  मी  ध्यान  नहीं  दियों  जा  रेहां
 मैं  केन्द्र  सरकार  से  निवेदन  करता  हूँ  कि  वह  इस  परियोजना  को  शीघ्राति  शीघ्र  पूरा  करनें  दर

 "

 ध्यान  दे  ।  .
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 निर्माण हो  ॒इ  भूमि  उपजाऊ  इस

 निर्माण  हो  सकता  चूकरि  यह  मूमि  उपजाऊ  गोदावरी  नदीं  के  जल  के  उपयोग  से  हम

 शाद्यान्न  उत्पादन  बढ़ा  सकते  इसके  इस  क्षेत्र  में  बहुत  पहले  जिन  नहरों  का  निर्माण

 किया  गया  था  वे  गाद  से  मरी  हुई  चू  कि  नहरों  में  से  गाद  लिकालने  के  काम  पर  भ्राने  वाला

 खर्च  बहुत  भ्रघिक  इसलिए  इस  काम  के  लिए  राज्य  सरकार  की  मदद  करने  के  लिए  केन्द्र

 कार  को  प्रागे  श्राना  गोमती  श्रौर  वशिष्ठ  नदियां  गोदावरी  की  सहायक  नदियां  हैं  इन

 सहायक  तदियों  पर  जो  जलसेतु  बनाये  गये  थे  वे  नष्ट  होने  के  कगगांर  पर  हैं  श्रौर  इनको  बड़े  पैमाने

 पर  मरम्मत  कराना  आवश्यक  है  |  इस  कार्य  पर  ज्यादा  खच्चे  होने  के  कारण  सरकार  इस

 कार्य  को  शुरू  नहीं  कर  सकती  ।  केन्द्र  सरकार  को  राज्य  सरकार  की  इन  जलसेतुशों  की

 म्मत  करने  में  सहायता  करनी

 मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  एक  तटीय  क्षेत्र  ।  नदी  के  मुद्रानों  में  बहुत  भ्रधिक  गाद  भरी  हुई
 जिसके  परिणाम  स्वरूप  बहुत  भ्धिक  गन्दा  पानी  एकत्र  हो  जाता  है  जो  स्थानीय  लोगों  के  लिए

 बहुत  कठिनाईयां  पंदा  करता  इन  स्थानों  पर  इतना  झधिक  गन्दा  इकट्ठा  हो  जाता  है

 कि  खड़ी  हुई  फसलें  भी  उसके  बहाव  से  बह  जाती  हैं  जिससे  किसानों  की  बहुत  भ्रधिक  नुकसान

 होता  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  मेरे  क्षेत्र  में  नहरों  श्रौर  नदी  मुहानों  से  गाद
 निकलवाने  में  सहायता

 तु  गभद्रा  बोर्ड  को  मंग  करना  तकंसंगत  नहीं  उस  क्षेत्र  के  किसानों  के  हित  की

 प्रच्छी  तरह  से  रक्षा  तमी  हो  सकती  है  जब  बोर्ड  भ्रपना  कार्य  चालू  कर  दे  ।  तु  गभद्रा  बोर्ड  को  मेंग

 करने  से
 उस

 क्षेत्र
 के किसानों  का  हित  नहीं  हो  पायेगा  ।

 भ्रापने  मुझे  यह  भ्रवसर  प्रदान  किया  इसके  लिए  मैं  झ्ाापका  बहुत  शुक्र  गुजार  हूँ
 झौर  भपना  भाषण  समाप्त  करता

 सुधोर  राय  :  मैं  जल  संसाधन  मन्त्रालय  द्वारा  की  गई  श्रनुदान  मांगों  का
 विरोध  करता  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं-कि  जल  संसः;बनों  की  व्यवस्था  वेज्ञानिक  तरीके  से

 होनी  चाहिए  क्योंकि  पिछले  साल  के  बजट  भाषण  में  स्वयं  मन्‍्त्री  महोदय  ने  स्वीकार  किया  था  कि

 सिंचाई  के  लिए  प्राप्त  जल  संसाधनों  के  50  प्रतिशत  से  भी  कम  भाग  का  उपयोग  होता  भ्ौर
 मैं  कहना  चाहता  है  कि  इन  सिंचाई  परियोजनाश्रों  को  समय  फ्र  तैयार  किया  जाना  चाहिए

 क्योंकि  यदि  उनको  समये  पर  तैयार  नहीं  किया  जाना  है  तो  लागत  में  वृद्धि  होगी  श्रौर  सामान्य
 व्यक्ति  के  लिए  बहुत  कठिनाई  पंदा  हो  जायेगी  ।  इस  प्रकार  सोना  नदी  पर  जब  बानसागर
 योजना  शुरू  की  गई  तो  भनुमानित  लागत  केवल  91.30  करोड़  रुपए  परन्तु  1982  के  मूल्य
 स्तर  पर  कीमत  282.51  करोड़  भ्रांकी  गई

 मैं  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  का  पश्चिमी  बंगाल  में  समस्त  गंगा  नदी  मार्ग  में  तीन
 गति  से  हो  रहे  मूमि  कटाव  की  झोर  दिलानां  चाहता  क्‍योंकि  तीव्र  गति  से  भूमि  कटाव  हो
 रहा  है  इसलिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  केन्द्रीय  जल  एवं  विद्युत  आयोग  के  सदस्य  की
 प्रध्यक्षता  में  एक  भायोग  नियुक्त  किया  झ्रायोग  के  अनुमान  के  अनुसार  भूकटाव  को  रोकने  के

 लिए  प्पनाये  जाने  वाले  तरीकों  के  लिए  280  करोड़  रुपये  की  प्लावश्यकता  होगी  ।  परन्तु  भारत

 4814



 19  1905  भनुदानों  की  मांगें  1986-87

 सरकार  ने  क्रेवल  मालदा  जिले  में  ही  कार्यवाही  करने  की  जिम्मेदारी  ली  है+  परन्तु
 नदियां  श्रौर  हुगली  जिलों  में  पहले  से  ही  तीत्र  भूमि  कटाव  हा  रहा

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  यहं  एक  बहुत  गम्भीर  समस्या  है  ।

 सुधोर  राय  :  बहुत  से  गांवों  पर  इसका  प्रमाव  पड़ा  कस्बे  प्रभावित  हुये  ब्यापार
 भ्रौद्योगिक  केन्द्र  प्रभावित  हुए  हैं  भौर  रेल  की  पटरियां  पानी  में  डूबने  वाली  केवल  यही

 नहीं  राष्ट्रीय  राजमार्ग  34  श्रौर  घुलिया-फरक्का-जमाल५र  रेल  लाईनें  क्‍झ्राप्लावित  हो  गई
 सकारा  के  निकट  भो  रेल  लाईन  जलमग्त  हो  रही  यह  एक  बहुत  बड़ी  समस्या  भोर
 पश्चिम  बंगाल  सरकार  अपने  सीमित  संसाधनों  के  बावजूद  लगभग  30  करोड़  रुपये  प्रतिवर्ष  सच
 कर  रही  इसलिए  केन्द्र  सरकार  श्रपनी  जिम्मेदारी  से  पीछे  नहीं  हट  सकती  झौर  मैं  भाशा
 करता  हूं  कि  माननीय  मन्त्री  महोदय  इस  विषय  पर  ध्यान  देंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  यह  सही  है  ।  शुक्रिया  ।  श्री  मुलचन्द  कृपया  तीन  मिनट  ही

 क्री  मूलचन्द  :  माननीये  सभापति  मैं  केवल  प्रश्न  हो
 भारत  में  कुल  की  क्षमता  1350  लाख  हैक्टेयर  है  और  भापने  करीब  छः  सो  मिलियन

 हैक्टेयर  को  भ्रब  मैं  आपसे  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  आपके  बांध  108  ऐसे  हैं  जिनको  यदि
 उसी  समय  बना  दिया  गया  होता  तो  3481  करोड़  का  खर्चा  भाता  लेकिन  उन्हीं  दांधों  को  भ्रब

 बनाने  में  आपने  अपने  उत्तर  में  बताया  कि  16372  करोड़  रुपए  का  खर्च

 डा  "  .
 181  प्रमुख  चालू  परियोज़नाश्रों  में  से  [02  परियोजनाझञ्रों  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 रखा  गया  है  भ्रौर  उनकीं  भ्रनुमानित  लागत  16,372  रुपए  है  ।

 मैं  आपसे  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  यह  जो  एक  बांघ  को  कम्पलीट  होते  हुए  175  वर्ष

 शारदा  सहायक  डेम  एक  श्रीराम  सागर  को  170  वर्ष  दूसरे  को  175  कुछ
 को  65  वर्ष  औ्लौर  कोसी  को  64  वर्ष  लगेंगे  तो  इससे  आपको  कितना  नुकसान  मैं  चाहता  हूं
 कि  सारे  इन्जीनियर्स  की  एक  झ्राल  इण्डिया  सविस  कर  दीजिए  ।  ये  बांध  किसलिए  बच्चते  हैं  ?  ये

 बांध  तो  ढहने  के  लिए  बन्धते  .  ताकि  इस्जी  नियर्स  की  श्रामदनी  कमाई  हो  ।  एक  मामूली  बाढ़

 श्राती  है  और  बांध  ढह  जाता  है  ।

 मेरा  कहना  यह  है  कि  राजस्थान  कैनाल  में  जो  घपला  हुश्ना  कम्मांड  एरिया  में  जो

 घपला  हुम्रा  केन्द्रीय  सरकार  जो  रुपया  देती  उसके  बाद  उसकी  कभी  जांच  नहीं  होती  कि

 कितने  इन्जी  नियरों  ने  कया  किया  ।  इसमें  यह  बात  कही  थी

 झिनुवाद  ]
 ह

 .

 लागत  से  तैयार  50  लाख  हैक्टेयर  वाली  सिंचाई  क्षमता  उपयोग  मैं  नहीं
 लाई  जा  रही  इसके  सही  उपयोग  से  40-50  लाख  टन  प्रतिरिक्त  खाद्यान्न  पेदा  किए

 जा  सकते
 ॥
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 प्रब  इतने  लासेज  एक  एक  में  आपका  20  प्वाइन्ट  प्रोग्राम  जो  उसमें  सबसे  पहला
 प्रोग्राम  यह  है  कि  हम  इरिगेशन  बढ़ायेगे  ।  मन्त्री  जो  उत्तर  दें  कि  20  प्वाइन्ट  प्रौग्रांम  में  जो
 क्रम  दिया  कोन  सो  स्टेट  ने  इस  बारे  में  कितमा  काम  कर  लिया  है  ?  श्रापनें  जोਂ  घक्राशि  दी

 भ्रापने'माड्स  बाई-लाज>बत्ताए  श्राप  बतायें  कि  इस्गिशन  फिसਂ  के  लिएः  हैं  ?  बांध  में  पानी
 ज्ञाता  बड़-बड़  लोग  प्रप्ती  जमीनों  को  पिला  लेते  हैं  ।  छोटेਂ  काइतकारों  के  लिए  -

 रहता  वहां  स्माल  इर्श्गिशम  की  तरफ:ध्यानःदीजिए  लेकिन  श्राप  नहीं  दे  रहें  हैं  ।

 ट्यूबवल  भौर  रिंग  मशीनें  भी  यहां  मैं  चाहता  हूं  कि  इरिगेशनः  में  भ्रापको  बहुत
 बड़ा-कऋतिकारी  कदम  उठाना  चाहिए  और  अ्रष्टाचारਂ  को  चाहिए  ।  बांध  पहले  बनता

 कंनाल  पीछे  बनती  सरकार  जों  पैसा  खर्च  कर  रही  उसके  परिणाम  संतोषजनक  नहीं

 मन्त्री  ज़ी  इस  बात  का  उत्तर  दें  कि  भाखड़ा-व्यास  मेनेजमैंट  बोर्ड  के  बारे  में  सेंटर  ने  जो  -

 निरंय  लिया  था  कि  उसका  इन्तजाम  सैंटर  तो  वह  श्रभी  तक  पंजाब  के  हाथ  में  हाँ  क्योंਂ

 है  ?:  इससे  न  राजस्थान  को  पानीਂ  मिलता  है  भर  नਂ  हर॒याणा  को  मिलता  बाहता  हूं  कि

 भ्रापਂ  इसका  करिंये  ।

 -

 थी  पोयष  :  बंगाल  के  लोगों  के  भरा
 तक  ही  मैं  अपने  माषण  को  सीमित  रखू  हमारा  देश  इतना  बड़ा  है  कि  शायद  किसी  भी

 मम्त्री  लिए  सभी  नंद्रियों  भोरः  उसकी  दक्षाध्रों  बारेः  जावना  नहीं  ।  यहीः  कारण

 है  कि  मैं  उनके  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  कि  जानती  क्षीस्सा
 बसरा  दुदुप्ना  कल्याणी  नदियां  भूटान  से  भ्रा  रही  हैं  श्रौर  इस  क्षेत्र  में  बाढ़  तथा  भूमिकटान
 रूप  में  कठिताईयां  पंदा  कर  रहो  हैं  सरकार  जो  कुछ  भी  विकास  कार्य  करना  चाहती  इस

 मूमि  कटाव  के  कारण  सब  व्यर्थ  हो  जाता  बहुत  सी  छोटी  नदियां  और  नाले  भी  हैं  ।  यदि  इन
 सब  नदियों  प्र  नियन्त्रण  नहीं  रखा  गया  तो  इस  क्षेत्र  में  कोई  भी  योजना  या  परियोजना  कामयाब

 नहीं  ।  इन  नदियों  पर  भूटान  सरकार  के  सहयोग  बिना  नियन्त्रण  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 भूटान  सरकार  को  भी  विश्वास-में  लेना  चाहिए  श्रौर  इन  नदियों  पर  नियन्त्रण  के  लिए
 सम्मिलित  कार्यवाही  की  जानी  यह  हमारा  सौभाग्य  है.कि  स्नेही  भूटान  हमांरी  बहुत
 सहायता  कर  रहा  है  भौर  हम  भी  उनकी  सहायता  कर  रहे  मैं  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन

 करता  हूँ  कि  इस  मामले  पर  भूठान  से  विचार  विमर्श  करें  ताकि  हम  सश्कार  सेਂ  इन  /  नदियों
 के  नियन्त्रण  के  लिए  समझौता  करा  सकें  ।  यंदि  इन  नदियों  पर  नियन्त्रण  कर  जाता:है
 उत्तरी  बंगाल  समस्त  पद्दिचमी  बंगाल  का  पेट  भर  सकता  है  ।  हम  उन्हें  ग्रच्छी  तरह  जीवन"यापन
 के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  चावल  तथा  सभी  कुछ  दे  सकते  हैं  हमारे  वहां  के  लोग  बहुत  मेहमद्ती
 लोग  दूसरे  ब्रह्मतुत्र  सदी  का  बहुत'सा  पानी  अभी  भी-बर्बादਂ  किया  जा  रहां  है  ।  लिए  श्रभी
 तक!कोई  प्योजमा ईः  भी  फरियोजनाः  तेयार  नहीं  की  अतः:.मेरा  विवेदनः  ग्रह  है  कि  कोई
 परियोजना  तेथार  की  जानी  चाहिए  ।  बिना  उपयोग  में  लाये  ब्रह्मपुत्र  नदी  का  समस्त-जल  बंगला
 देश  में  जा  रहा  है  भौर  वहां  से  यह  समुद्र  में  जा  रहा  है  ।  जब  ब्रह्मपुत्र  तिस्ता  परियोजना
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 तेयार  हो  जाती  है  तो  इससे  कलकत्ता  बंदरगाह  को  भी  राहत  मिलेगी  |  इस  योजना  पर

 ग्म्भी  रतापूववंक  विचार  किया  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  यह  योजना  समस्त  के  लिए  एक  बहुत
 अच्छी  योजना  होगी  .।  मैं  इस  योजना  का  जिक्र  बार  बार  कर  रहा  चू  कि  यह  काफी  भरसे  से
 विचाराधीन  इस  बार  भारत  सरकार  इस  पर  गम्भोरता  पूर्वक  विचार  करना
 समय  देने  के  लिए  मैं  भ्रापका  शुक्रगुजार  हूं  और  मैं  उम्मीद  करता  हूँ  कि  मन्‍्त्री  महोदय  मेरे  सुझावों
 पर  विचार

 थ्रो  सोम  :  सभापति  कावेरी  जल  विवाद  झणर
 में  लटका  भ्रन्तर्राज्यीय  नदी  जल  विवाद  प्रधिनियम  परन्तु  इसके  बावजुद '
 ज्यीय  नदी  विवाद  को  सुलजा  नहीं  पाये  हैं  ।  श्राश्विरकार  जल  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  यदि  तमिलनाडु
 में  सूखे  ते तबाही  मच  रही  है  तो  कर्नाटक  भी  नहीं  बच  सकता  ।

 क्री  सोसनाथ  चटर्जो  :  उन्हें  कर्नाटक  से  बहुत  कम  मतलब

 श्री  सोघ्ू  :  यह  केवल  कावेरी  नदी  के  पानी  के  बंटवारे  का  प्रहन  नहीं
 यह  तमिलनाडु  के  बंने  रहने  का  प्रइन  तमिलनाड़  के  किसान  हमेशा  उलभन  में  रहते  हैं
 कि  कया  वे  खेती  के  लिए  कावेरी  से  पानी  प्राप्त  कर  सकेंगे  या  नहीं  ।  हर  वर्ष  की  यह  एक  ज्वलन्त
 समस्या  है  तमिलनाडु  के  किसानों  की  यह  हृदय-विदारक  समस्या  हैं  ।  न्यायाधिकरणों  कें  गठन  का
 भी  कोई  मतलब  नहीं  नन्‍्यायाधिकरण के  फैसले  को  न्यायालंय  में  चुनौती  दी  जा  सकती  है  ।

 हमारे  यहां  प्रधानमन्त्री  की  भ्रध्यक्षता  में  राष्ट्रीय  जल  परिषद  कर्नाटक  के  मुख्य  मन्त्री  ने

 हमारे  प्रधान  मंत्री  को  मारत  का  एक  सुन्दर  राजकुमार  कहा  प्रधानमन्त्री  ने  उन्हें  कावेरी  जल
 विवाद  को  सौहाद  के  साथ  सुलभाने*की  सलाह  दी  f+:

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  वह  पिछले  साल  की  बात

 भी  सोम  :  वह  हट  पूर्वक  विरोध  नहीं  करेंगे  ।  कृपया  तमिलनाडु  को  युद्ध

 भूमि  बनने  से  बचायें  |  मद्रास  के  लोग  भाग्यशाली  .  नहीं  वीरानाम  जंल  सप्लाई  योजना  को
 _

 सरकार  ने  समाप्त  कर  दिया  क्योंकि  यह  करूणातीधि  ने  शुरू
 की  भूतपूर्व  प्रधानम्नन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  मद्रास  के  लोगों  को  भाश्वासन  दिया  था
 कि  मद्रास  को  कृष्णा  जल  सप्लाई  किया  जायेगा  ।  उन्होंने  तेलगु  गणा  योजना  की  नींव  रखी  थी  ।

 तमिलनाडु  सरकार  ने  पहले  ही  कुछ  करोड़  रुपये  योजना  के  लिए  दिये  भ्रब  बाधायें  डाली  जा

 रही  हैं  ।  योजना  केन्द्र  द्वारा  मंजूर  की  जानी  चाहिए  भौर  युद्धस्तर  पर  पूरी  को  जानी
 मैं  कर्नाटक  सरकार  से  भ्ननुरोध  करता  हूँ  कि  वह  इस  की  काल्पनिक  कठिनाइयों  को  न
 उठाये  ।

 बकिधम  नहर  की  लम्बाई  लगभग  800  किलोमीटर  यह  एक  भ्रन्तर्राज्यीय  जल  मार्ग
 -  ब्रिटिश  के  लोग  इस  नहर  का  द्वितीय  विश्वयुद्ध  में  सेनिक  यातायात  के  लिए  उपयोग  करते  थे  ।

 इस  नहर  की  सफाई  की  जानो  चाहिए  ताकि  यह  विनाशकारी  बाढ़  को  कम  करने  का  भी  एक
 साधन  बन  सके  ।

 गतवर्ष  बाढ़  सम्बन्धी  वाद-विवाद  पर  भी  मैंने  यह  उल्लेख  किया  था  कि  मद्रास  विशेषकर
 उत्तरी  मद्रास  बाढ़  से  घिर  गया  मन्त्री  महोदय  को  इस  पर  भी  ध्यान  देना  चाहिए  ।
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 प्लल  सं  साघत-सन्‍्त्री  :  महोदय,'सर्वश्रथम:.इस
 पअम्बेयादविवाद-के  दौरान'कल  से  भव  तक  रखे  मये"धीरज्ष  के  सलए-मैं  सबंध्रधथम  सभा  को  धन्मवाद
 देता  हूं  सभी  सदस्यों  जिन्होंने  घाद  वचाद'केसमाग  लिया  मुल्यवान  सुक्काव  दिये

 फजिल्‍्होंने  बातें  कही  पा  श्रष्छी  नहींਂ  कहीं  उनके  अश्रन्य  विचार  था
 किसी  उचित  त्क॑संगत ले  या  किसी  सीमा  तक'नतथे;-धम्यधादंःदेता-हूं  ।

 ह
 )

 ह

 सौभनाथ  :  कांफीਂ  हृद  यह  भ्रतंगत  वह  यह  प्रादर  दे  रहे

 )

 करो  शंकरामन्द  :  मैं  इस  बारे  में  भी  प्वात्त  कह  गा  बहुत-सम्मन  के  सथ
 कर  रहा  ।  मैं  यह  क्यों  कहता  हूँ--यह  मांगों  के  सन्दर्म  में  संगत  नहीं  मैंने

 यह  नहीं  कहा  है  कि  वे  देश  जल  संसाधन  समस्‍या  के  संगत  नहीं  हैं  ।  उसी  दृष्टि  से  मैंने
 कि  वजह  से  उन  पर  क्चार  कर  रहीःहे  तथ३  जिम्हें  मगह  सभा  पारित  करने
 ैजां  रहीःहैवें-तक  संगत  नहीं  हैं  ।  भौर  इसी  दृष्टि  से  मैंने  यह  कहा  था  ।'

 मैंने  लगभग  सारे  वाद  विवाद  और  सभी  सदस्यों  के  विचारों  को  सुना
 उन्होंने  जल  संसाधन  समस्याप्रों  के  बारे  मुख्यतः  सिंचाई  समस्यांश्रों  के  बारे  में  जोकि  पीने
 के  पानी  की  समस्या  के  बाद  झ्ाती  कहा  है  जिनका  कि  शायद  राज्य  विधान  सभाझों  में  सही
 हल  ढूढ़ा  जा  सकता  क्योंकि  यह  सभा  ज़ल  संसाधन  मन्त्रालय  की  मांगों  को  पोरित  करने

 से  सम्बन्धित  है  ।  हम  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  की  मांगों  को  सिंचाई  को  जोकि  राज्य  विधान
 सभाझ्ोों  का  प्राधिक्ृत  क्षेत्र  है  करने  से  सम्बन्धित  बात  पर  विचार  नहीं  कर  रहे  हैं  और

 हमें  उनके  भ्रधिकारों  में  हस्तक्षेप  करने  का  कोई  अ्रधिकार  नहीं  हैं  आशा  करता  हूं  कि
 सदस्य  शुजसे  सहमत  ।

 भाननौय  सदस्य  :  हंम'यहां  सहायता  करने  भौर  सुझाव  देने  के  लिए  हैं  ।

 श्री  शंकरानन्द  :  कृपया  सहायता  करें  ताकि  मैं  श्राषों  समझ  सकू  ।.

 सन्नापति  महोदय  :  कृपया

 की  वी.'शंकरासन्द  :  इसीलिए  सभा  की  इजाजत  से  का  जो  न्‍मामभोय
 '  संदस्थों  द्वारा  उठाये  गये  उत्तर  देना  नहीं”बांहता

 at
 भ्री  सोमनाथ  धटर्जी  :  तब  क्या  बचा  है  महीदय  -?
 सभापति  महोदय  :  पहले  हम  मनन्‍्सत्री  महोदय  को

 की  शंकरानन्द  मैं  समा  को  को  भी  सूचिंत  करना

 कि  सिंचाई  परियोजनायों  की  योजना  सज्यों  बनाई  जाती  और  राज्यों  द्वारा  ही  ये
 कार्यान्वित  श्रोर  वित्तपोदित  होती  हैं  यह  बात  नहीं  है  कि  समी  सदस्य  इसके  बारे-में  नहीं  जानते
 हैं  बल्कि  बहुत  से  सदस्य  यह  सच्च  परस्तु  ्रधिकांश  परियोजनाश्रों  के  बारे

 ह  में  कहते  हैं  )
 »०००००
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 समम्पशि  हमें  मन्‍्त्री  महोदयः  को  बोलमे  देना  चाहिए  ।  कृषया;/बीच॑'में'न  बोलें  ।

 मंत्रीणी  कृपया  जानी

 श्री  शंकरानन्द  :  उन्होंने  प्रपने  राज्यों  की  विशेषकर  अपने  चुनाव  क्षेत्रों  से  सन्बन्धित
 बारे  टिष्फ्णीयां  की  नि:संदेह  मंच है  जहां  एक  संसर्दਂ  सदस्य

 प्रपने  चुनाव  क्षेत्र  की  समस्याओं  के  बारे  मेंਂ  कह  सकताਂ  है  ;  झन्यथा  मैं  भी  एक  संसद  सदक्ष्य  केश
 नाते  जानता  हूँ  कि  यदि  जिन  का  प्रतिनिधित्वਂ  कस्ते  हैं  उनकी  समस्या  के  बारे  में

 नहीं  बोलेंगे  तो  मतदाताश्रों  की  क्या  प्रतिक्रिया  होगी  ।  ग्रन्यया  संसद  सदस्य  विधान  सभाश्नों  में

 नतो  जा  संकते  हैं  श्ौर  न  ही  बहां  बोल  सकते  उन्हें  यहां  बीलना  होता  है  भ्ौर  मैं  उसकी

 सराहना  करता  झापके  माननीय  संदस्यों  से  अंनुरोध  कर ूगा  कि  वे  इन  समस्याप्रों

 के  बारे  में  अ्रपनी-भ्रपनी  राज्य  सरकारों  को  भी  लिखें  और  उनके  ध्यान  में  उन  सिंचाई  समस्याप्रों

 को  लायें  जिन्हें  वे'इस  सदन  में  उठाना  चाहते  हैं  ।  )

 करे  सोमन्तथ  यह  मन्त्री  महोदय  द्वारा-दिया  गया:एक  बेक  ड्र/फ्ट  है

 सन्तापति  मम्त्री  महोदय  को  बोल॑ने  दें  ।

 श्री  शंकरानन्द  :  शायद  सदस्थ  यहां  नहीं  ग्रन्यथा  जिन  मुद्दों  की  मैं
 बात  कर  रहा  हूं  उन्होंने  उसे  समझा  होता  कि  बहुत  से  सदस्य  '  उन  परियोजनाओझ्रों  के  बारे  में  बोले

 हैं  जो  शायद  जल  झ्रायोग  के  समक्ष  भी  नहीं  उनकी  मंजू शी  या  देरी  या  किसी  ओर  चीज  की
 तो  बात  ही  क्या  है  |  उत्होंने  कुछ  परियोजनापों  के  बारे  में  कहा  मैं  माननीय
 सदस्यों  से  विनम्नता  पूवंक  कहता  हूं  कि  उचत  परियोजनाओ्रों  को  जिन्हें  अपने  राज्य  की  योजनाझ्रों
 में  भी  कोई  स्थान  नहीं  अब  उनका  जिक्र  यहां  हो

 समापति  महोदय  :  मैं  सदस्यों  से  श्रनुरोध  करता  हूं  कि  प्रत्येक  बात  में  हस्तक्षेप  न॑

 प्रत्येक  बांत  पर  हंस्तक्षेफ  ने

 श्री  नारायण  चोबे  :  मैं,समभंता  हूँ  योजनायें

 समाकति  महोदय  :  आप  प्रत्येक  वाक्य  पर  टिप्पणी  नहीं  कर  सकते  इसे

 कार्यवाही  में  सम्मिलित  नहीं  क्रिया  जायेगा  मंत्री  कृपया  जारी  रखें  (व्यवधान)/**
 सभापति  महोदय  :  कृपया  उत्तर

 श्री  शंकरानन्द  :  मैं  उनके  *  शब्दों  को  बहुत  झादर  पूर्दंकਂ  लेतां  क्‍योंकि  मैं  उन्हें

 भ्रच्छी-ज्त  हूं  कि  चह  क्या  बोलते  हैं'*  *'**

 वह  कार्यवाही  में  सम्मिलित  नहीं  कोई  टीका  टिप्पणी  नहीं
 हर  बात  चर  टोका  टिप्पणी  माननीयः  सदस्यों  ते  कुछ  -  कहा  ।  प्रव  हम  मन्त्रीਂ  महोदय  “

 आओःनारायण चौबे  आषके  राज्य  से  बहुंतीं  मैं  सममता  किश्माप॑ਂ

 भी  इससे  सम्बन्धित  हैं  ।

 वृत्तांत  में  सम्मिलित  भहीं  किंयां
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 सभापति  महोदय  :  हम  सम्बन्धित  हो  सकते  हैं  परन्तु  यदि  वास्तव  में  कोई  स्पष्टीकरण

 है  तो  भाप  इसे  बाद  में  पूछ  सकते  लेकिन  हस्तक्षेप  न॑  उन्हें  बोलने  यदि  झाप

 हस्तक्षेप  करेंगे  तो  कुछ  भी  कायंवाही  में  सम्मिलित  नहीं

 श्री  शंकरानन्द  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  जानता  वह  कसी  भी  समस्या  के  प्रति

 बहुत  शोर  मचाते  हैं  चाहे  वह  इससे  सम्बन्धित  न  हों  ।

 झरो  नारायण  चोबे  :  क्‍या  यह  कायंवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  होगा  ?

 श्रौ  शंकरानन्द  :  मैं  इसकी  परवाह  नहीं  करता  हूं  चाहे  यह  कार्यवाही  में  सम्मिलित  न
 भव  मैं  सभा  का  ध्यान  इस  देश  के  बारे  में  कतिपय  मूलभूत  देश  की

 भ्रावश्यंकताश्रों  श्रौर  जल  संसाधनों  की  श्रोर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  यदि  मैं  कहूं  कि  इस
 देश  के  लिए  क़िसी  शभ्रन्य  देश  के  लिए  पानी  का  एकमात्र  स्रोत  वर्षा  यह  श्रनुमान  है  कि  इस
 देश  में  यह  4000  लाख  हेक्टेयर  मीटर  इसमें  से  70  लाख  हेक्टेयर  वाष्पित  जाता

 है  भौर  लगभग  2150  लाख  हेक्टेयर  जमीन  में  रिस  जाता  है  भ्रौर  शेष  नदियों  में  बह
 जाता  जो  पानी  रिस  जाता  है  उसका  थोड़ा  हिस्सा  नदियों  में  चला  जाता  इसलिए  भाप
 उसे  समझ  यदि  आप  इस  तथ्य  को  जान  सके  तो  शायद  सभा  समस्या  को  समझ  सकेगी
 लिससे  हम  सबका  सम्बन्ध  है  ।

 श्री  मारायण  चोबे  :  हेक्टेयर  मीटर  कया  है  ?

 भो  दांकरानन्द  :  क्‍या  भ्राप  हेक्टेयर  जानते  हैं  ?

 झरो  नारायण  चोबे  :  मैं  जानता

 श्रो  शांकरानन्द  :  क्या  श्राप  मीटर  जानते  हैं  ?  मीटर  क्‍या  है  ?

 झी  मारायण  चोबे  :  मैं  जानता  कक
 झी  शकरानन्द  :  यदि  एक  मीटर  गहरा  पानी  एंक  हेक्टेयर  जमीन  में  फैला  दिया

 थाये  तो  वह  हेक्टेयर  मीटर  कहलाता  भाशा  है  भ्राप  समझ  गये  होंगे  ।

 झऔी  नारायण  थोबे  :  भ्रापको  प्रोफेसर  होना

 भ्री  शंकरानन्द  :  मुझे  प्रापके  जेसा  विद्यार्थी  नहीं

 भी  भारायण  चोदे  :  कोई  मुझे  भी  पढ़ायेगा  ।

 श्मापति  महोदय  :  मन्त्री  महोदय  को  बोलने

 भरी  हांकरानन्द  :  लगभग  200  लाख  हेक्टेयर  मीटर  भारत  से  बाहर  भ्रपधघाह  क्षेत्रों
 मैं  मिलता  सतही  स्रोतों  स ेभौसत  वाषिक  बहाव  1780  लाख  हेक्टेयर  मीटर  होने  का  प्रनुमान

 इसमें  से  केवल  700  लाख  हेक्टेयर  मीटर  के  लगमग  ही  भ्राथिक  भादि  कारणों
 की  धजह  से  उपयोग  के  काबिल  सभा  को  यह  मालूम  होगा  कि  लगभग  540  लाख  हेक्टेयर
 मोटर  ब्रह्मपुश्र  बेसिन  का  योगदान  है  जिसमें  से  केवल  20  लाख  हेक्टेयर  मीटर  ही  उपयोग  के
 योग्य  है  ।

 झऔौ  सोसनाथ  घटर्जो  :  यह  शर्म  की  बात  है  ।
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 के झो  शंकरानन्द  :  कोई  क्षम  क॑

 माननीय  सदस्य  जानते  हैं  *****  ***

 झो  नारायण  चोबे  :  यह  झ्ापके  लिए  शर्म  की  बात  नहीं  यह  मगवान  वरूण  के  लि
 शर्म  की  बात

 श्री  शंक्रा  नन्‍द  .  पश्चिम  बंगाल  के  माननीय  सदस्य  विशाल  नदी  ब्रह्मपुत्र  की  बड़ी
 समस्याश्रों  से  भ्रवगत  वे  यह  भी  जानते  हैं  कि  ब्रह्मपुत्र  श्रायोग  है  जिसकी  नियुक्ति  जल
 संसाधनों  के  समग्र  विकास  के  लिए  एक  वृहद  योजना  बनाने  के  लिए  की  गयी  बहद  योजना
 तेयार  है|  )

 समापति  महोदय  :  कृपया  बीच  में  न  मैंने  माननोय  सदस्यों  से  भ्रनु रोध  किया  है
 कि  हर  बात  पर  न  टोकें  ।  यदि  कोई  संदेह  है  तो  श्राप  श्रन्त  में  स्पष्टीकरण  मांग  सकते

 हस्तक्षेप  न  तो  उत्तर  पूरा  नहीं  हो  पायेगा  |  कृपया  उत्तर  पूरा  करने  दें  ।

 श्री  नारायण  चोबे  :  हम  सहायता  करने  की  कोशिश  करते  हैं  ।

 समापति  महोदय  :  मैं  नहीं  समझता  कि  माननीय  सदस्यों  को  मन्त्री  महोदय  को  सहायता
 करने  को  भावश्यकता

 श्री  शंकरा  नन्‍्द  :  700  लाख  हेक्टेयर  मीटर  में  स ेलगमग  80  प्रतिशत  सिचाई  के

 लिए  उपयोग  में  लाया  श्रौर  शेष  का  प्रयोग  घरेलू  श्रौर  जल  श्रौद्योगिक  उपयोगों  -

 भौर  तापीय  श्रादि  के  लिए  किया  जायेगा  ।

 इसके  प्रतिरिक्त  प्रतिवर्ष  लगभग  600  लाख  हेक्टेयर  मीटर  भूमिगत  जल  पुनः  प्राप्त  किया
 जा  जिसमें  से  420  लाख  हेक्टेयर  मीटर  प्रयोग  के  योग्य  समझा  जाता  इसका  लगनग
 70  प्रतिशत  सिंचाई  के  लिए  श्ौर  शेष  भ्रन्ये  कार्यों  के  लिए  प्रयोग  में  लाया  जाना  है  ।

 हमारी  जनसंख्या  अब  लगभग  70  करोड़  हम  दुगने  से  श्रधिक  हो  गये  स्वतन्त्रता
 के  पधचात  इस  देश  की  जनसंख्या  में  हर  साल  शभ्रास्ट्रे लिया  को  जनसंख्या  के  बराबर  वृद्धि  हो  रही

 भब  हम  न  केवल  खाद्य  के  उत्तादन  के  लिए  बल्कि  रेशों  श्रौर  दूसरी  जरूरतों  जिनके  लिए
 जल  एक  श्राधार  भूत  सामग्री  के  लिए  जल  संसाधनों  की  भ्राइयकतायें  में  तेजी  बड़ोत्तरी  की

 कल्पना  कर  सकते

 इस  प्रकार  1990-91 TH  जल  सप्लाई  श्ौर  स्वच्छता  के  लिए  क्रमशः  12.8  लाख

 हेक्टेयर  मीटर  भौर  8  लाख  हेक्टेयर  मीटर  की  घरेलू  श्रावश्यकता  का  भनुमान  प्रौद्योगिक

 कार्यों  क ेलिए  जल  की  श्रावश्यकता******
 ह

 झौद्योगिक  उपयोग  के  लिए  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  पानी  की  भश्रावश्यकता  लगभग  30

 लाख  हैक्टेयर  मीटर  हो  सकती  है  ।
 मैं  यह  भ्राकड़े  इसलिए  दे  रहा  हूं  क्योंकि  कल  से  इस  सदन  में  सिंचाई  तथा  इस

 बढ़ती  हुयी  जनसंख्या  द्वारा  जल  की  मांग  के  बारे  में  चर्चा  हो  रही
 "

 शहरी  क्षेत्रों  में  प्रतिदिन  घरेलू  तथा  सफाई  के  लिए  जल  श्रापूर्ति  की  प्रावश्यकताएऐँ
 वतंमान  32,000  मिलियन  लीटर  से  इस  शताब्दी  के  ध्रन्त  तक  49.000  मिलियन  लीटर  होने  की

 भाषा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जल  प्रोपूति  के  संबंध  में  स्थिति  और  भी  चौंका  देने  वाली
 1980-81  के  दशक  के  प्रारम्म  सिर्फ  31  प्रतिशत  देहाती  जनसंख्या  सुब्यवस्थित  जल  श्रापूर्त FOU"S
 के  तहत  थी  ।  देहाती  जनसंख्या  के  लिए  40  लीटर  प्रति  व्यक्ति  प्रतिदिन  योजना  लक्ष्य  को  पूरा

 बात  नहीं  शायद  पश्चिम  बंगाल  के

 न्नि

 221



 धनुझानों की  मांगे  1986-81  :  -9  19९6:  6:

 करने  के।/लिए,  पीके-के  जड़  की  वतेमाव  आर्फुति-को  ब्रक्मकड इस  श्रत्काट  तक  «27,000  27,000
 मिलियन  लीटर  करना  पड़ेगा  पीने  जल  श्रापृर्ति  के  दृष्टि  कोश-सेः

 समस्त /  तकले  गांत़  प्रोषित/किया  गम्रा  है।'झोर  कुलਂ  देहाती  जतसंस्थर  केबल  51.

 प्रतिशत  को  पीने  योग्य  जल  आपूर्ति  साधनों  के  तहत  लिया  गया

 मैं  यहे  श्रांकड  सदन  को  सिर्फ  यह  बताने  के  लिए  दे  रह  हूँ  कि  हमें  जल  की  झ्रावश्यकता

 सिर्फ  सिंचाई  के  लिए  ही  नहीं  हमें  इन  सभी  उदंश्यों  के  लिए  भी  जल  की  प्रावश्यकता

 होतो  सदन  जल  साधनों  के  विकास  के  लिए  जल  संशाघन  मंत्रालय  की  समस्पाप्रों

 पर  गौर  जिसके  लिए  हमें  इस  सदन  से  सहायता  श्रौर  समथथेन  की  है  ।

 ,  आप  जानते  ही  कि  कुछ  -  निश्चित  में  में  पीने  के  की--गंभी

 समस्‍या  रही  है  |:  .

 रंगां  :  भ्रत्न-धह  समस्या  हैदराबाद  में  भी  है  ।

 भी  हैदसबाद  मद्रास  झौर  देश  के  कई  श्न्य  '  शहरों  तेलभु  गंगा
 परियोजना  को  पीने  के  पानी  की  योजना  से  समर्थन  मिला  है  या  श्राघात  मिला है  जो  भी  श्राप'कहना

 *

 चाहे  5"  अब  राज्यों  के  द्वारा  सिंचाई  प्रावश्वकताओओं  के  सन्हम  में  भेजी  गयी
 परिथेकजनन  को  स्कीकृति  की  प्रथा  रही  है

 थ्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  श्राप  सिफ  भाषण  देते  धन

 शो  शंक्रानन्द  :  भ्रब  हमें  पड़े गा  कि  सिचाई  -  परियोजना'श्रों  को
 समय  पेय  जल  श्रापूर्त  के  को  रखा८जाये  श्रौर  उस  हिसाब
 परियोजनाएं  स्वीकृत  करनी

 रंग४  भ्ौर.जल  निकास-क्क  भी  ध्यान  रखना  होगा  ।

 शंकरक्लन्द  ;  वाहतव  जलतभिकास  योजना  का  हिस्सा  है  ।

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  देश  में  जल  शंसाधन  नीति  क्यों  नहीं  है  कई  माननीय
 सदस्यों  ने  इस  बारे  में  कहा  है  कि  यहां  संसाधन  पर  कोई  राष्ट्रीय  नीति  नहीं  मैं  कह
 सकता  हैं  भौर  सदन  में  मैंने  कई  बार  कहा  है  कि  भ्रब  हम  एक  राष्ट्रीय  जल  नीति  बना  रहे  हैं  ।

 में  एक  राष्ट्रीय  टजल  संसाधन  परिषद  बनायी  जा  चुकी  यह  परिषद  बना  में  जन्मी
 थी  जिसके  अध्यक्ष  प्रधान  मंत्री  हैं  ।

 ह

 भी  सोननाथ  चटर्जो  :  वह  मरी  हुई  पेंदा  हुई

 बो+  शंकदाकत्द :  जन्म  यह  कर  यहःबाल  भी  कर
 रही  भौर  यह  भापको  पकड़  सकती+है  ॥

 पे  स्सेमाक्ताय  बदजओ  :  मुक्के  पकस  लिए  गी  २

 दंडतेਂ  :  क्यों  कि  यह  तीम  साल  हो  गयी  है  ।
 ओो  शंकरानन्द  :  ***  झोर  सभो  मुल्य  मंत्री  इस  प्रिष्रद  के  सदस्य  गत  वर्ष

 30.  प्रकतूब॒र
 को  राष्ट्रीय  संसाघन:परिषद्र.की.एक  हुयी भी  भौज  यदि  मैंस्य॒ह:कह  सकता

 न
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 असुदानों  को  न्‍मांगें  7986:7

 हूँ  कि  इस  रफ्ट्रीय  जेल  संसक्म  परिषद  का  गठन  क्यों-छुभा  था  तो  मैं  सहन  के  ध्याम  में  कुछ
 तथ्य  लाना  चाहता  हूँ--शायद  मैं  इस  तरह  सदन  के  समय  के  को-_बघरबादम्वहीं  ऋरूया  १८९

 र  कीं  सपेसनाष  श्वट्शो  :  हमें  माननीय  मेंज्िमों  क्री  झसंग  लियोंःको  करना  बड़ता
 श्री  शंकंरानन्द  :  कोई  वकील  ही  प्रासंगिकवा  और  घिसंगति-की-बांत  सकता

 टैब

 सेमनाथ  चटर्जो  :  मैं  अपशाम  भापको  झुत्तुगा  ।

 मधु  दंडवते  :  उन्होंने  तो  मजाक  में  यह  कहा
 :  श्री  -जो.:शंकरपन्द  :  मुझे  यह  पंता:है।  हम  दोनों  ही  बकील  हैं---किस्तु  इस  सदन  में

 ।
 ह

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  यहां  पंस  कोई  मुंबक्किल  नहीं

 जो  शंकरामन्द  !  हमारे  मुवक्किल  हाजिर-नहीं  हैं  ।

 जल  जो  जीवन  के  संरक्षण  औझौर  श्राथिक  विक्रास  के  लिए  श्ननिवायं  है  देश  में  इसके
 संसाधन  कम  होते  जा  रहे  भ्रब  तक  जल  संसाघन  विकास  की  योजनाए  राज्यों  द्वारा  बनायी
 जाती  रही  हैं  भ्रौर  उन्हीं  द्वारा  इन्हें  कार्यान्वित  किया  जातां  रहा  मुख्य  नदियां  देश
 मैं  कई  राज्यों  स ेहोकर  गुजरती  इसलिये  राज्यों  के  लिए  इन  नदियों  के  संबंध  में  बृहृद  योजनाएं
 बनाना  संभत्र  नहीं  हो  सका  है  महसूस  किया  गया  हैं  कि  जल  संसाधनों  के  उपयोग  के  लिए
 योजनाएं  राष्ट्रीय  स्तर  पर  बनाई  जानी  चाहिएਂ  जिससे  कि  उपलब्ध  जल  संसाधनों  से  ज्यादा  से

 -  ज्यादा  लाभ  उठाया  जा  सकें  ।  रा

 हल  के  कई  प्राधिक  रणों  जिनमें  .  सिचाई  -  कृषि  श्रायोग  श्था

 राष्ट्रीय  बाढ़  आयोग  सम्मिलित  हैं  द्वारा  राष्ट्र  के  हित  में  जलशंसाधतों फे  क्िकास५्कोर
 उपयोग  के  लिए  राष्ट्रीय  नीतियों  के  निर्माण  के  लिए  एक  शीषं॑स्थ  निक्राय  की  प्रावदयकता  पर
 जोर  दिया  गया  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने  भी  अपनी  14  म।र्च  1982  की  अठक  में  इस
 विषथ  पर  विचार  विमर्श  किया  था  प्रौर  यह.विचार  व्यक्त  क्रिया  था  कि  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  एबं
 आती  और  क्षेत्रीय  झावश्यकताग्रों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  एक  ऐस  माहोल  बचाना.चाहिए
 जिसके  तहत  राष्ट्रीय  जल  योजनाएं  त॑यार  की  जा  सके  ।  उस  संदर्भ  परिषद  ने  राष्ट्रीय  -  जल
 संसाधन  परिषद  और  नदी  घाटी  श्रायोगों  की  स्थापना  करने  के  लिए  भारत  सरकार  प्रस्ताव
 का  स्वागत  किया

 इस  परिषद  के  कार्य  महत्वपूर्ण  यह  सदन  प्रायः  भिन्‍न-शिनन  समस्याश्रों
 विवाद  करता  रहा  इसलिये  ये  इस  परिषद  के  क्या-क्या  का  होने  चाहिये  उसे  समझ  सकता

 राष्ट्रीय  जल  संसाधन  परिषद  के  कार्य  इस  प्रकार  होंगे  :

 राष्ट्रीय  जल  नीति  बनाना  और  समय-समग्र  पर  इसका  ।.

 राष्ट्रीय  जल  विक्रास  नंदी  घाटीं  श्रायोगों  द्वारा  प्रस्तु  लकी
 जल  विकास  वोजताओ्नों  योजनाओं  को  सम्मिलत  करुते  पर  विंचार  शौर  उनकी
 समीक्षा  करना  ।
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 जल  योजनाशों  की  स्वीकृति
 की

 ऐसे  सुधारों  के  साथ  जो  उपयुक्त  व  भावहई्मक

 समझे  सिफारिश

 ऐसे  श्रप्रिम  अध्ययन  करने  के  लिए  निदेश  देना  जो  योजनाश्रों  या  इसके  घटकों  पर

 पूर्ण  विचार  विमर्श  के  लिए  भ्रावष्यक  हों  ।

 जल  योजनाश्रों  के  विशिष्ट  तत्वों  भौर  दूसरे  ऐसे  विषयों  परियोजनाझ्ों  को
 बनाने  भोर  लागू  करने  के  दौरान  उठ  सकते  हैं  के  संबंध  में  राज्यों  के बीच  मतभेदों  क ेसमाभान  के

 तरीके

 भिन्‍न-भिन्‍न  लाभ  भोगियों  द्वारा  जल  संसाधनों  के  उचित  वितरण  तथा  उपयोग  के

 लिए  सर्वोत्तम  विकास  तथा  लोगों  के  अ्रधिकतम  फायदे  इत्यादि  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 प्रशासनिक  प्रबन्धों  तथा  विनियमों  के  बारे  में  सलाह

 एक  नीति  पर  एक  प्रलेख  तेयार  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  जल  परिषद  ने  एक  सब  ग्र्प
 बनाया  ।  नीति  प्रलेख  गत  वर्ष  अक्तूबर  से  6  भाह  के  झन्दर  तेयार  किया  जाना  है  भ्रौर  सदन  को

 यह  जानकर  रुचिकर  लगेगा  कि  इस  सब-ग्र  प  के  सदस्य  कौन-कौन  हैं  जिन  पर  राष्ट्रीय  नीति
 प्रलेख  बनाने  का  दायित्व  डाला  गया  है|  वे  इस  प्रकार  सब-प्रूप  के  सदस्य--भाग्श्र

 उत्तर  भ्ररुणाचल  राजस्थान--इन  सभी  राज्यों  के

 मुख्यमंत्री  भ्रौर  चार  केन्द्रीय  मंत्री--ऊर्जा  कृषि  परिवहन  मंत्री  भौर  पर्यावरण  भौर

 वन  मंत्री  भौर  जल  संधाघन  मंत्री  सब-ग्रुप  के  भ्रध्यक्ष  इस  समिति  को  नीति  प्रलेख  बनाने
 की  जिम्मेदारी  सौंपी  गई  है  ।  राष्ट्रीय  जल  संसाधनों  के  विकास  के  दृष्टिकोण  से  यह  सारे  देश  के

 लिए  लागू  यह  समिति  प्रलेख  तैयार  करने  के  कार्य  में  लगी  हुई  हमें  भ्राशा  है  कि  कुछ
 महीनों  में  नीति  प्रलेख  तैयार  हो  जायेगा  भ्रौर  यह  राष्ट्रीय  जल  परिषद  के  -  सामने  प्रस्तुत  किया
 जायेगा  भौर  फिर  इस  सदन  में  पेश  किया  जायेगा  ।

 मुझे  सदन  को  यह  सूचित  करते  हुए  खुशी  होती  है  कि  नोति  प्रलेख  के  प्रधान  भाग  पर

 जिसे  भ्रब  तक  बनाने  का  प्रयत्न  किया  गया  सर्व  सम्म्ति  रही  भ्ब  केवल  कुछ  विषयों  पर

 सदस्य  मतभेदों  को  दूर  करने  के  लिए  विचार-विमश्श  कर  रहे  हैं  ।  जहां  तक  इस  ग्रूप  के  कार्यकरण
 का  संबंध  है  यह  ठीक  तरह  से  कार्य  कर  रहा  है  |  सदस्यों  के  भिन्‍न  भिन्न  तथा
 दलों  से  सम्बन्धित  होते  हुए  भी  उन्होंने  श्रपना  ध्यान  समस्त  देश  की  समस्याप्रों  के  प्रति  लगाया  है
 झौर  वे  ९क  प्रलेख  तंयार  करने  का  प्रयत्न  कर  रहै  हे  जिस  पर  अ्रन्ततः  बहस  की  जायेगी  **

 भ्रब  समस्या  यह  है  कि  जो  जल  समुद्र  में  जा  रहा  है  उसका  कैसे  किया

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  इस  बारे  में  कहा  है  ।  प्रश्त  सिर्फ  फालतू  जल  के  उपयोग  का  नहों  भूमि
 जल  के  उपयोग  का  भी  सबसे  बड़ी  समस्या  यह  है  कि  फालतु  क्षेत्र  से  कमी  वाले  क्षेत्र  में  पानी
 कंसे  ले  जाया  जाये  ।  भ्ौर  यही  सबसे  बड़ी  समस्या  है  कि  इस  देश  की  समस्त  जंनसंख्या  को  पीने
 का  पानो  कंसे  उपलब्ध  करवाया  जाये  ।
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 जब  हमने  रावी-ठ्यास  न्‍्यायाधिकरण  विधेयक  पास  किया  तो  विभिन्‍न  मुख्य-मंत्रियों  के
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 बीच  सहयोग  और  समन्वय  लाने  के  लिए  सरकार  को  जिन्ह  कानूनी  उपबंधों  श्रौर  बाधोश्रों  का
 सामना  करना  पड़ा  उनको  मैंने  पहले  ही  स्पष्ट  कर  दिया  वे  इकटठे  होते  हैं  भौर  इस
 देश  के  हित  में  विचार  विमशश  करते  विशेषतया  तेलुगु-गंगा  के  बाहर  तथा  मौतर  चर्चा
 का  विषय  रहा  मैंने  यहां  भौर  सदन  के  बाहर  बार-बार  कहा  है  कि  मुख्यमंत्री  इकट्ठे  बेठें  भौर
 जल  की  उस  उपलब्धता  के  बारे  में  अपने  मतभेदों  को  दूर  करें  जिसके  लिए  तेलुगु-गंगा  योजना
 बनाई  जा  रही  है  भौर  घन  का  ग्राबंटन  किया  है  |  मुके  दुबारा  कहने  भ्रौर  सदन  का  सयय  वर्बाद
 करने  की  जरूरत  नहीं  है  क्योंकि  सिर्फ  बात  यह  है  कि  मैं  आपके  तथा  इस  सदनਂ के  माध्यम  से

 प्रारक्षਂ  कर्नाठफ  और  महाराष्ट्र  के  मुख्यमंत्रिय्रों  से  फिर  भ्रनुशोध  करता  हूं  कि  वे  इकंढंढे  हों
 भोर  भ्रपने  मतभेदों  को  दूर  करें  शोर  यह  देखें  कि'**  *-  मैंने  पहले  ही'कह  दिया  है  -

 श्री  शोभनांद्रीश्यर  राव  :  बछावत  न्‍्यायाधिकरण  पंचार  से  सभी

 मुख्यमंत्री  सहमत  उन्होंने  कहा  है  कि  वे  उसका  पालन  कृपया  श्राप  इसे  लागू

 शंकरानन्द  :  शायद  मैं  माननीय  सदस्यों  को  अपनी  बात  समभा  पाया

 मधु  दंडबते  :  वे  ऐसा  महसूस  करते  हैं  कि  वे  सहमत  हैं  परन्तु  प्राप  मतभेद  पेदा  कर
 रहे  )

 श्री  शंकरानन्द  :  यह  बड़ी  दिलचस्प  बात  है  कि  भाप  यह  बता  रहे  हैं  कि  उनमें  कोई
 मतभेद  नहीं  है  ।

 सवाल  पानीं  की  उपलब्धता  का  बिना  जल  तेलूगु-गंगा  की  तो  बात  ही
 कोई  भी  परियोजना  नन्‍तो  तेयार  की  जा  सकती  श्रोर  न  ही  लागू  की  जाः  सकती

 भूत्त  यह  है  जल  कहां  है  ?  अगर  श्रान्श्र  प्रदेश  के  लिये  उपलब्ध  तब  शायद  जहां
 कोई  समस्या  नहों  होनी  चाहिए---सिवाय  इसके  कि  यह  तकनोकी  तौर  पर  स्वीूत हो  भौर
 भाथिक  रूप  से  व्यवहायं  पाया  उस  उद्ं बय  के  लिए  बछावत  समिति  द्वारा  जो  जल
 टित  किया  गयां  है  उसका  श्रान्ध्र  प्रवेश  ने  वचन  दिया  है  भ्रौर  जब  तक  भान्श्न  प्रदेश  यह  नहीं
 कहंता  है'कि  उनके  पास  फालतू  पानी  है  भ्रौर  उसे  उपलब्ध  कराया  जा  सकता  मैं  नही:सोंचता
 कि  सदन  इस  तरह  की  किसी  भी  परियोजना  को  मंजूरी  देने  के  लिए  सहमत  किन्तु

 धान  ढृंढ़ा  जा  सकता  है  ।  लेकिन  ऐसा  नहीं  है  कि  समस्या  का  समाधान  ही  न  किया  जा  संकता

 हम  समाघान  ढू  ढ़  सकते  हैं  ।  वास्तव  पोलावरम  की  मांगें  गोदावरी  नदी  के  जल  को

 कृष्णा  नदी  के  जल  में  डालने  की  आवश्यकता  भ्रगर  बछावत  समिति  कृष्णा  पंचाट
 भौर  गोदावरी  पंचाट  सब  को  साथ-साथ  पढ़ा  जाये  तो  शायद  हम  जल  का  पता  लगा  सकेंगे  ?

 )

 श्रो  सोमनाथ  चटजों  :  बचावत्त  भी  बचा  नहीं  सकत्ता  ।

 श्रो  शन्‍्करानन्द  :  बचावत  बचा  सकता  भ्रगर  हम  बचाना  चाहते  हैं  ।

 इस  उद्देदय  के  लिए  हमने  कहा  है  :  मुख्य  मंत्री  भाकर  मिल  कर  बेठे  झौर  विचार  कर
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 हम  इसका  समाधान  निकाल  सकते  हैं  श्र  हमें  पूरा  विश्वास  है  कि  हम  समाधान

 खोज  लेंगे  ।
 ह

 सोमनाथ  चटर्जी  :  किस  वर्ष  ?
 '

 क्री  शन्‍्करानन्द  :  जितनी  जल्दी  संभव  है  और  जितनी  जल्दी  यह  तीन  मन्त्रीं

 प्रापस  में  मेंट  करेंगे  ।

 श्री  सोसू
 :  मद्रास  के  प्रतिनिधि  के  रूप  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  प्राने

 बाली  गर्मियों  में  मद्रास  नगर  के  लोगों  को  पीने  का  पानी  नहीं  ज्ञीघ्र  ही  श्राप  इसके

 लिए  किस  समाघानं  पर  विंचार  कर  रहे  हैं  ।

 ॥  श्री  शन्‍्करानन्द  :.  भ्रपनी  फसलों  को  बचाने  के  लिए  मद्रास  में  इस  वर्ष  भी  पानों  नहीं
 था  ।  मद्रास  के  मुख्य  मंत्री  और  तमिलनाडु  सरकार  भवंगत  B+

 को  सोमू  :  कांबेरी  डेल्टा  की  जनता  को  खेती  के  लिये  पानी  महीं  मिलता
 झौर  मद्रास  नगर  की  जनता  पीने  के  पानी  के  अ्रभाव  से  पीड़ित  इसका  समाधान  कया

 श्री  शन्‍्फरानन्द  :  से  तमिलनाडु  की  फसलों  को  बचाया  जा  सका

 कर्नाटक  ने  5  जल  दे  दिया  जब  इसकी  अत्यन्त  श्रावश्यकता  केन्द्र  के  हस्तक्षेप
 से  कनटिक  द्वारा  पानी  दिया  प्रधान  मन्त्री  ने  भश्रांप्र  कर्नाटक  भौर  महाराष्ट्र  तीनों  के

 ,  मुख्य  मंत्रियों  को  इंकटठे  होने  श्रौर  मतभेद  को  दूर  करने  के  लिए  श्रनेक  बार  व्यक्तिगत  पत्र  लिखे
 मैं  स्वयं  भांघ्र  प्रदेस  के  मुख्य  मंत्री  से  बात  करने  के  लिए  श्रांध्र  प्रदेश  गया  था  ।  मैंने  कर्नाटक

 के  मुख्य  मंत्री  से  बात  की  हम  सचिव  स्तर  भी  प्रयत्न  करते  रहे  कई  बेठक॑  हुई
 हम  चाहते  हैं  कि  ऐसी  समस्‍यायें  राष्ट्र  की कीमत  पर  जारी  न  रहें  ।  हमें  जल  को  समुद्र  में  व्यर्थ

 गंवाने  में  रुचि  नहीं  है  ।

 बहुत  सदस्यों  ने  यह  चिन्ता  वथक्त  की  है  कि  केन्द्र  सूखा-प्रवण  तथा  सूखा  पीड़ित  क्षेत्रों
 के  लिए  सिंचाई  परियोजनायें  श्रथवा  इसी  की  कोई  परियोजनायें  तैयार  करके  कुछ  स्थाई
 सम्पत्ति  का  निर्माण  क्‍यों  नहीं  करता  सिंचाई  आयोग  नें  कुछ  बातों  की  मंजूरी  दे  दी

 इन्हें  योजना  भ्रायोग  के  सामने  रखा  गया  योजना  आयोग  का  यह  था  कि  यदि  हम
 इस  प्रकार  की  पूर्ति  रखें  कि  सिंचाई  परियोजनाशों  का  निर्माण  उनके  निर्माण  के  लिए  केवल

 सूखा-पीड़ित  क्षेत्रों  में  होना  चाहिए  श्रथवा  वहां  के  लिये  ही  प्रोत्साहित  किया  जाये  तो  राज्य  में
 किसी  विशेष  क्षेत्र  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  उन्हें  श्रपनी  इच्छानुसार  काये  करने  पर  प्रतिबन्ध.सा
 लग  मैं  ऐसा  नही  करना  चाहता  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  श्रौर  सरकारी  को  कुछ
 लचीला  होवा  चाहिए  जिससे  वह  इसे  अपनी  विशेष  श्र]वश्यकताओं  के  श्रनुसार  प्रयोग  ला
 सकें  ।  इस  पहलू  क्री  ओर  योजना  आयोग  ने  ध्यान  दिया  ।.  किल्‍्तु  मैं  माननीय  सदस्यों  की
 की  कदर  करता  हूं  ।  हम  बहुत  पंसा  खर्च  कर  रहे  मैं  कुछ  श्रांकड़े  देता  हूं  ।  राज्यों  को  चौथी  ५

 योजना के दौरान 666.32 करोड़ पांचवीं योजना के दौरान 88.69 वाधिक ताश्रों के दौरान से करोड़ रुपए और छंटी योजना के दौरान में करोड़ रुपये सूखा राहत के-तौर पर दिए 226
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 आर  चिन्तासणि  पाणिप्रही  :  सूखा  पीड़ित  क्षेत्रों  में  सिचाई  परियोजना  के  संबंध  में  भापका
 क्‍या  विचार  है  ?

 ह॒

 भो  शंकरानन्द  :  1985-86  में  7  1986  तक  261  करोड़  रुपये  केवल

 राहत  के  लिए  दिए  गए  हैं  ;  इसके  ग्रतिरिकत  केन्द्र  बाढ़-राहत  भो  देता  है  ।  हम  राहत  कार्य  के

 लिए  सक्तिय  निर्माण  कार्य  से  भी  श्रधिक  पैसा  देते  रहे  हैं  ।
 का

 ait  पूरत  देव  :  कितु  उड़ीधा  उस  राशि'से  खरीद  रहा

 भ्री  शंकरानन्द  :  जहां  तक  सदस्यों  की  इस  बात  का  सम्बन्ध  है  कि  केन्द्र
 नदियों  का  राष्ट्रीयकरण  क्‍यों  नहीं  मेरे  विचार  में  यह  ग्रत्यन्त  रोचक  ब्तਂ  है  कि  पहली

 बार  सदस्यों  ने  बहुमत  में  श्रावाज  उठाई  है  कि  नदियों  का  राष्ट्रीयकरणा  होना  चाहिए  ।  पानी
 का  राष्ट्रीयकरण  इस  प्रकार  होता  चाहिए  कि  यह  केन्द्रीय  विषय  बन  जाए  ।  मेरे  विचार  में

 बह
 यही  चाहते  हैं  ।

 ..
 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  आखिर  आप  ने  इसे  समझ

 थ्रो  शंकरानन्द  :  मैं  यह  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  कि  क्‍या  मैं  ठीक  हूं  यों
 -  भाप  ।

 .._  देश  में  बहुतं  सी  नदियां  ऐसी  हैं  जो  अन्तर-राज्यीय  नदियां  इस  देश  की  बडी
 नदियां  श्रन्तर-राज्यीय  नदियां  हैं  ।  हमारे  पास  परियोजना  के  रूप  विद्युत  श्रथवा  जल
 संसाधन  विकास के  क्षेत्र  में  किसी  परियोजना  को  केन्द्रीय  योजना  के  रूप  में  लेने  की  कोई  स्कीम

 नहीं  यह  सत्य  है  कि  इन  परिस्थिटियों  में  किसी  राज्य  को  सहायता  के  रूप  में  देने  के  लिए  कुछ  .
 भी  पंसा  नहीं  हैं  केवल  हम  केन्द्रीय  सहायता  के  तौर  पर  सूखा  श्रनुदान  देते  हैं  श्ौर  यह  भ्रनुदान
 झौर  ऋण  किसी  विशेष  परियोजना  सम्बद्ध  नहीं  होते  जबे  तक  हम  वित्त  देने  की  पूरी
 प्रणाली  में  परिवर्तत  नहीं  करते  और  सिंचाई  झ्रौर॑ं  जल  संसाधन  विकास  योजनाभ्रों  को  केन्द्रीय

 योजनाश्ों  के  रूप  में  नहीं  ग्रपनाए गे  तब॑  तक  शायद  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए  सुकाव
 मान  कायंप्रणाली  की  कसौटी  पर  नहीं  .

 दूसरी  श्रोर  से  बहुत  से  सदस्पों  न ेफरक्का  के  सम्बन्ध  में  श्रपनी  चिन्ता  व्यक्त  की  ।  विस्तार
 में  जाये  क्‍यां  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  इतनी  गम्मीरता  से  इसकी
 भोर  ध्यात्त  क्‍यों  नहीं  जिस  गम्भीरता  से  यहां  सदस्य  इसको  लेना  चाहते  /

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  यह  तो  सामान्य  कोटा  कृपया  असली  बात  पर  शभ्रा  जाइए  ।

 ह  श्रो  शंकरानन्द  :  मैं  ग्रसली  बात  पर  प्राता  हूं  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  क्‍या  कर  रही
 इप  विषय  में  मैं  तथ्य  भ्रौर  भ्रांकड़े  देता  हूं  ।,

 क्रो  झमर  राग  कृपया  हमें  बता  दीजिए  कि  क्‍या  कलकत्ता  के  लिए

 40090  क्यूसेक  जल  उपलब्ध  है  ।  े  ॥ ”
 ओ  शंकरानन्द  :  यदि  चिहलाने  से  वर्षा  श्रौर  पानी  झ्रा  तो  शायद  पश्चिम  बंगाल

 के  सदस्य  '*** *
 )

 कल्पना  की  गई  थी  कि  पश्चिम  बंगाल  में  तीस्ता-बराज  परियोजना  का  निर्माण

 पे
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 तीन  चरणों  में  किया  1976  में  राज्य  सरकार  ने  इस  परियोजना  का  कार्य  69.72  करौड़

 हंपये  की  भ्रनुमानित  लागत  पर  किया  )

 इस  समय  के  प्रथम  चरण  के  प्रथम  उप-चरण  पर  काम  चल  रहा  है  झौर

 योजना  की  भ्रंनुमानित  लागत  400  करोड़  तक  बढ़  गई  है  ।  प्राप्त  जानकारी  के  श्रनुसार  1983-84
 हक  राज्य  सरकार  द्वारा  140  करोड़  रुपये  खर्च  हुए  राज्य  सरकार  हर  वर्ष  इस  परियोजना  के

 लिए  यीजना  भ्रायोग  द्वारा  स्वीकृत  रांशि  से  राशि  देती  भा  रही  पश्चिम  बंगाल  सरकोर

 येही  तो  कर  रही  वर्ष  1983-84  के  दौरान  28  करोड़  रुपये  की  लामत  स्व्रीकार  कीं  गई  ।  इसी

 वर्ष  कै  द्वौर  राज्य  सरकार  ने  मंत्रालय  को  यह  कह  कर  5  करोड़  रुपये  भ्रत्तिरिक्त  राशि

 की-सांग  की  कि  वह  उस  वर्ष  के  35  करोड़  रुपये  खर्चे  भाप  जानते  हैं  उन्होंने  क्या
 सरकार:ने  5  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  जैसो  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने

 निवेदन  किया  से  सहायता  प्राप्त  करने  के  बाद  यह  देखा  गया  कि  1983-84  के  दौरान
 इस  परियोजना  पर  केवल  25.:8  करोड़  रुपये  का  खर्च  हुआ  ।  इसी  प्रकार  वर्ष  1984-85.  के  दौरान

 इस  परियोजना  के  लिए  27  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  निर्धारित  किया  गया  और  यह  सशि  भी

 उन्होंने  पुरी  की  पूरी  खर्च  नहीं  की  ।  )

 रो  सोसनाथ  :  हम  ने  निशचय  किया  है  कि  मंत्रालय  के  हर  एक  गलत
 वक्तव्य  के  विरोध  में  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  को  सूचना  देंगे  । '

 ओर  बो..आंकरानन्द  :  भ्रापका  स्वागत  है  ।

 शी  सोखनाथ  जट्ों  :  यह  एक  भ्रादत  सी  बन  गई  है  कि  किसी  विशेष  राज्य  की
 निन्‍्द्ा

 संकरानन्द  :  भ्राप  विपक्ष  में  सकसे  भ्रधिक  बोलने  वाले  सदस्य  हैं  भर  झ्रापको
 भालूज  होना  चाहिए  कि  श्राप  बया  कर  रहे  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  मैं  सदस्यों  से  श्रनुरोध  करता  हूं  -

 कि  थह  भपना  स्थान  ग्रहणा  करें  ।

 झो  शंकरामन्द  :  मैं  यह  कहने  के  लिए  सदन  के  कुछ  मिनट  लेना  चाहता  हूं
 कि  विपक्ष  के  माननीय  सदस्य  जान  लें  कि  वह  क्‍या  कर  रहे  हैं  ।

 किसी  न्यायालध  में  एक  वकील  एक  मामले  की  परवी  कर  रहा  था  ।  भ्ौर  दूसरी  झ्रोर  भी
 बकील  इस  मामले  पर  तक  दे  रहा  प्लाप  जानते  हैं  कंसे  ?  वह  चिल्ला  बेंच  पर  हाथ
 मोर  रहा  जमीन  पर  पेर  पटक  रहा  था  झऔौर  साथ  द्वी.चिलला  रहा

 हझली  सोमनाथ  थटर्जी  :  कौन  ?

 भो  व  करसनन्द  :  यही  तो  झ्ाप  भी  कर  रहे  हैं  ।  फिर  दूसरे  पक्ष  की  बारी  पाई  श्राप
 को  मालूम  है  कि  दूसरे  पक्ष  के  वकील  ने  क्‍या  किया  ?  उसने  केवल  प्रपना  मुहं  बन्द  कर
 वह  घंरती  पर  पैर  मार  रहा  बेंच  पर  मुक्का  मार  रहा  था  किन्तु  एक  छाब्द  भी  नहीं
 न्यायाधीश  ने  मेरे  मित्र  वकील  श्राप  क्या  कर  रहे  उसने  कहा  कि  मैं  विपक्ष  के  बहस  के
 धरुस्य  भाग  का  उत्तर  दे  रहा  )

 228
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 क्या  मैं  दूसरे  भाग  पर  चर्चा  करू  और  *****

 दण्डवते  :  भ्राप  उसी  प्रकार  से  उत्तर  क्यों  नहीं  देते  ?

 शकरानन्द  :  इससे  यह  देखा  जाएगा  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  साल  दर  साल
 कम  पंख  दे  रही  जो  इसे  परियोजना  के  पूरा  होने  में  विलम्ब  और  फरियोजना  की  लागत  में

 वृद्धि  जा  सकता  है  ।

 शो  हमर  राय  प्रधान  :  ग्राप  जानते  हैं  कि  श्राप  इस  परियोजना  पर  कितना  पैसा  खर्च  कर
 रहे  हैं  ।  400  करोड़  रुफ्ये  की  परियोजना  के  लिए  श्राप  5  करोड़  रुपये  से  श्रधिक  उपलब्ध  नहीं
 कराते  हैं  ।  )

 ओऔ  श  करानन्द  :  सदस्यों  ने  जनजातीय  उपयोजना  भ्रौर  श्रनुसूचित  जातीय
 संघटंक  योजना  के  सम्बन्ध  में  व्यक्त  की  भ्रनुमूचित  जनजातियों  की  जनसंख्या  देश  की

 पूरी  जनसंरुया  का  ६  प्रतिशत  है  जब  जनजाताय  क्षेत्रों  की  संख्या  मौगोलिक  क्षेत्र  का लगभग  15
 प्रतिशंत

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इन  क्षेत्रों  में  सिचाई  श्रौर  पेय  जल  सुविधाएं  भाम
 तौर  पर  कम  केन्द्रीय  सरकार  ने  जनजातीय  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  जनजातीय  उप-योजना
 प्रणाणी  तंयार  की  है  ।  राज्य  सरकार  अभ्रपनी  सिंचाई  के  विकास  के  लिए  रांज्य  भन्तगंत
 उप-योजनाझों  का  निर्माण  करते  राज्य  सरकार  के  प्रयासों  को  बढ़ाने  के  लिए  कल्यासत॒
 लय  द्वारा  विशेष  केंन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  की  जाती  जिसके  भ्रन्तगंत  ऐसी  छोटी  सिचाई
 नाए  सहायता  के  योग्य  होंगी  जो  व्यक्तिगत  रूप  से  किसानों  के  लिए  लाभदायक

 जनजातीय  क्षेत्रों  में सिंचाई  को  प्रोत्साहन  देने  के  सातवीं  योजना  में  नई  याजनाए
 प्रारम्भ  करने  हेतु  जनजाती  क्षेत्रोंਂ  को  लाम  पहुंचाने  वाली  योजना  पर  सामान्य  मार्कदकक्षी  सिद्धान्त

 लागू  नहीं  होते  |  भूमिगत  जल  विकास  से  जनजातीय  क्षेत्रों  की  हालत  में  सुधार  होगा  ।  इसक्री

 महत्वपूर्ण  भूमिका  समभते  हुए  सातवीं  योजना  के  आबंटन  में  केन्द्रीय  भूमिगत  जल  कोड  के  लिए
 जनजातीय  क्षेत्रों  में  विस्तुत  जांच  तथा  भ्रस्वेषण  श्रारम्भ  करने  के  लिए  भूमिगत  जल  विकास  |

 क्रम  तैयार  करने  के  लिए  10  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  रखा  गया  है  ।

 कम्रजोर  वर्गों  के  किसानों  जिनमें  छोटे  किसान  भी  शामिल  को  जहां  संभव  हो
 कुझ  खोदने  पर  नल-कृप  के  लिए  सहायता  देने  की  योजना  बनायी  ग़ई  भ्राथिक  सहायता
 देने  के  लिए  एक  योजना  बनाई  जा  रही  है  क्लोर  जब  यह  मंजूर  हो  जायेगी  तो  हम  सदन  के  समक्ष

 झाए'गे  ।  .

 श्री  पोयुष  तिरको  :  अपने  भाषण  में  मैंने  भूटान  से  निकलने  गाली  जिन  श्रनेक-नदियों  का
 उल्लेख  किया  है  क्या  उन  नदियों  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  भूटान  सरकार  के  साथ  कोई  कदम
 उठाये  गए  हैं  ?  .

 को  शकरानन्द  :  माननीय  सदस्य  ने  कुछ  मुद्दे  उठाये  हैं  जिनका  संबंध  उनके
 राज्य  की  परियोजनाओं  से  है  ।  उन  सुझावों  पर  राज्य  सरकार  विचार  क्‍या  मैं  माननीय
 सदस्य  से  यह  भनुरोध  कर  सकता  हूं  कि  वह  इस  संबन्ध  में  राज्य  सरकार  से  सम्पर्क  करें  ?  हम
 मह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  हम  राज्य  सरकार  को  जो  कुछ  सहायता  दे  सकते  वह  उसे  दें  ।

 भी  पीयूष  तिरकी  :  किन्तु  विदेशी  सरकार  से  इस  मामले  में  बात-चीत्त  करने  का  श्रधिकार॑
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 राज्य  सरकार  को  नहीं  है  ।  इसलिए  स्वाभाविक  है  कि  इस  प्रयोजन  के  लिए  भारत  सरकार  को

 ही  पहल  करनी  होगी  ।
 -  उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कहा  तो  है  कि  वह  राज्य  सरकार  की  सहायता

 शो  श  करानन्द  :  गंगा  बाढ़  नियन्त्रण  प्रायोग  ने  थाले  में  बाढ़  नियंत्रण
 की  विस्तृत  योजना  समस्याश्रों  का  निर्धारण  भ्रौर  उद्द  श्यों  का  नियतनਂ  नाम  से  गंगा

 के  लिए  एक  विस्तृत  योजना  को  भ्रन्तिम  रूप  दे  दिया  है  और  उसे  मार्च  1986  में  संबंधित  राज्यों
 '

 को  भेज  दिया  अलग-अलग  निर्माण-कार्य  रोज्य  सरकारों  द्वारा  स्वयं  भ्रपनी  राज्य
 योजनाप्रों  से  झ्रारम्भ  किये  जैसा  कि  मैं  कह  चुका  मुझे  इस  बात  को  प्रसन्नता

 है  कि  ब्रह्मंपुत्र  बोर्ड  ने  वृहद  योजना  चार  या  पांच  वर्ष  मेंही  पूरी  कर  ली  झ्ौर  इसका  श्रेय
 बोर्ड  को  जाता  बल्कि  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इतना  बड़ा  कार्य  पूरा  हो  चुका  है  भौर  श्रागे

 की  कार्यवाही  आयोग  की  सिफारिशों  के  भ्रनुसार  की  जायेगी  ।  :

 श्री  विपिन  पाल  दास  :  ब्रह्मपुत्र  नदी  पर  दो  बांध  बनाने  श्र्थात्‌  देहांग  और

 सुबंसिरी  पर  बांघ  बनाने  के  प्रस्ताव  का  क्‍या  रहा  ?  '

 श्री  श  वे  दोनों  बांध  सकल  ब्रह्मापुत्र  योजना  के  भ्रग  हैं  भौर  उन  पर
 विचार  किया  जा  रहा  |

 ््ि

 श्री  विपिन  पाल  .  मुझे  ग्राशा  है  कि  उंहें  छोड़ा  नहीं  गया  है  ।
 श्री  श्ञ करानन्द  :  जब  बृहद  योजना  तैयार  हो  चुकी  तो  हम  उसे  कंसे  छोड़  सकते

 हैं  श्रौर  सरकार  उप्त  पर  विचार  कर  रही  है  ।  उंहें  छोड़ने  का  कोई  पद  हो  नहीं
 थ्रो  भूल  चनन्‍्द  डागा  :  इस  समय  राजस्थान  में  प'नी  का  श्रवाल  पड़  रहा  है  ।  केन्द्र

 को  सहायता  देनी  चाहिये  श्रौर  नल  कुप  तथा  पम्प  सेट  लगवाने  चादिए  |
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  महोदय  कह  चुके  है  कि  वह  इत  मुद्दों  १र  विचार

 .
 श्री  शंकरानंद  :  मैंने  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिये  गये  की  गई

 शिकायतों  तश्य  उठाये  गये  भ्रन्य  मृल्यवान  मुद्दों  को  नोट  कर  लिय  है  और  उन  पर  मंत्रातय  द्वारा
 विचार  किया

 मेरे  पास  बहुत  थोड़ा  समय  बचा
 है

 प्रन्यथा  मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  हर  मुद्दे
 का  उत्तर  देता  ।  तथापि  माननीय  सदस्यों  ने  जो  कुछ  कहा  उसे  मैंने  नोट  कर  लिया  है  और  मैं
 उन  मुद्दों  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  के  साथ  बातचीत  कंरूग्ा  तथा  जैसा  भो  उचित  तदनुसार
 मैं  समस्याप्रों  का  समाधान  करने  मे  मदद  करू  ््ि  *

 ह

 श्रों  शरतंदेब  :  के  रुपये  में  दुरुपयोग  के  बारे  में  मैंने  जो  श्रारोप  लगाये
 उनका  क्या  हैमा  ?  ह

 व्यर्थ

 थी  शंकरानंद  :  मुझे  नहीं  पता  कि  के  श्रारोप  कितने  गंभीर  भौर  कितने  व्यर्थ  के  हैं झौर  मैं  उन  पर  कोई  टिप्पणी  नहीं  करू गा  |  यदि  माननीय  सदस्य  को  कोई  विशिष्ट  शिकायत
 तो  वह  मुझे  लिख  सकते  हैं  भौर  मैं  देखू गा  कि  उस  बारे  में  क्या  किया  जा  सकता  हे  ।

 श्री  शरद  देव  :  वह  उड़ीसा  विधान  सभा  के  पटल  पर  रखे  जा  चुके  हैं  ।
 ॥  श्री

 शंकरानंद
 :  जिन  सदस्यों  ने  कटौती  प्रस्ताव  रखे  ऊन  सबसे  मेरा  अनुरोध कि  बे  उन्हें  वापिस  ले  लें  भ्रौर  मंत्रालय  की  मागे  प्रारित  कर  दें  |

 कर
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 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  श्रब  जल  संसाधन  मंत्रालय  से  संबंधित  अनुदान  मांगों  के  सम्बन्ध  में

 रखे  गये  सभी  कटोतों  प्रस्तावों  को  मतदान  के  लिए  एक  साथ  रखू  यदि  कोई  मानमीय  सदस्य
 चाहे  तो  उसका  कटोती  प्रस्ताव  श्रलग  से  रखा  जा  सकता

 सभो  कटौती  प्ररताव  एक  साथ  मतदान  के  लिये  रखे  गये  झौर  भ्रस्वीकृत  हुये  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भ्रब  मैं  जल  संसाधन  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अ्रनुदान  मांगे  मतदान  के

 लिए  रखता  प्रइन  यह
 ॥

 कार्य  सूची  के  स्तम्म  में  जल  संसाधन  मंत्रालल  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या
 9

 के
 सासने  दिखाए  गए  मांग  शोर्षो  के  सम्बन्ध  में  3)  1987  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ध
 में  संदाप  के  दौरान  होने  वाले  खर्चो  की  झ्रदायगो  करने  हेतु  श्रोवश्यक  राशियों  को  पुरा
 करने  के  लिए  कार्य  सूचो  के  स्तम्भ  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पू  जो  लेखा  सम्बन्धी
 राशियों  से  भ्रनधिक  सम्बन्धित  राशियां  मारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दो
 जायें  ।!'

 ह  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
 लोकसभा  द्वारा  स्वीकृत  वर्ष  1986-87  के  लिए  संसाधन  संत्रालय  से  सम्बन्धित  अ्रनुदानों  को  भांगे

 मांग  मांग  का  नाम  13  1986  को  रूदन  सदन द्वारा  स्वीकृत

 संख्या  द्वारा  स्वीकृति  लेखानुदान  प्नुदान  की  मांग
 की  मांग  की  राशि  न्‍  की  राशि

 ्पूः
 ः

 2
 ह

 टट
 हे  न्‍

 4

 राजस्व  पूजी
 ह  राजस्व  पूजी

 रु
 ६  रु

 जल  ससाधन  मत्रालय

 97.  जले  संसाधन  मंत्रालय  27,12,29,000  2,57,67,00:  1,35,43,92,000  12,8833,000

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  सत्रालय

 परसाणु  ऊर्जा  विभाग

 इलंक्ट्रानिकौ  विभाग
 (att)

 सहासांगर  विक/स  विभाग

 भ्रन्तरिक्ष  विभाग

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अ्रब  सभा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  से  सम्बन्त्रित  मांग  संख्या

 80  से  835,  परमाण  ऊर्जा  विभाग  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  99  से  101,  इलेक्ट्रानिक  विभाग  से

 सम्बन्धित  मांग  संख्या  102,  समुद्र  विकास  विभाग-से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  103  भ्रौर  श्रन्तरिक्ष

 विभाग  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  104  पर  चर्चा  तथा  म्रतदान  करेंगी  ?  जिसके  लिए  कुछ  घंटे  का

 समय  आवंटित  किया  गया  है  ।
 सदन  में  उपस्थित  जिन  मानतीय  सदस्यों  के  अनुदानों  की  मांगे  सम्बन्धित  कटौती  प्रस्ताव

 परिचालित  किए  जा  चुके  वे  यदि  अपने  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चा  ते  हैं  तो  15  मिनट

 के  भीतर  सभा  पटल  पर  पर्वियां  भेजे  दें  जिनमें  उन  कंटौती  प्रस्तावों  की  संख्यायें  लिखी  हों  जिन्हें  .

 ते प्रस्तुत करना चाहते केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को भ्रस्तुत किया गया माता
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 इस  प्रकार  प्रस्तुत  किए  गए  कटौती  प्रस्तावीं  की  क्रम  संख्याप्रों  को  द्शनिं  वाली  एक  सूची ह
 |

 ii

 शौंध्र  हों  सूचनी  पट्ट  पर  लगा  दी  यदिं  किसी  सदस्य  को  इस  सूची  में  कोई  गलतीं  मिंले
 तो  उसे  उसकी  सचना  भ्रविलम्ब  समा  पटल  पर  कार्यरत  भ्रधिकारी  को  देनी
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 उप।क्यंक्ष  भहोदेय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुश्ना
 काय  सची  के  स्तम्भ  2  में  विज्ञान  भ्रौर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग

 संख्या  80  से  83  के  स।मने  दिखाए  गए  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  3।  मांचे  1987  की
 समांप्स  होंसे  वाले  वर्ष  में  संदाय  के  दौरान  लेमे  वाले  खर्चों  की  भ्रदायगी  करने  हेतु
 एयक  राशियों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्येस्‍्सुची  के  स्तम्म  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा
 तथा  पूजी  लेखा  संम्बन्धी  राशियों  से  श्रनधिक  सम्बन्धित  राशियाँ  भारत  की  संचित  निधि
 मैं  से  राष्ट्रपति  कोਂ दी  जायें  0”
 उपस््यक्ष  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुभां  ।

 काये  सूची  के  स्तम्म  2  में  परमार  ऊर्जा  विभाग  से  संबंधित  मांग  संख्या
 101  के  सामने  दिखाए  गए  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  31  1987  को  समाप्त  होने
 वाले  वर्ध  संदाय  कें  दौरान  होने  वाले  रूचोँ  की  झंदायगी  करने  हेतु  श्रोवश्यक  राशियों
 को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी
 लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से  सम्बन्धित  राशियां  मारत  की  संचित  निधि  में  से

 राष्ट्रपति  को  दी
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 कार्य  सूची  के  स्तम्भ  2  में  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  102
 के  सामने  दिखाए  गए  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  3।  1987  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष
 में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  की  प्रदायगी  करने  हेतु  प्रावश्यक  राशियों  को  पूरा
 करने  के  लिए  कार्य  सूची  कें  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूजी  लेखा
 सम्क््धी  राशियों  से  श्रनंघिक  सम्बन्धित  राशियां  भारत  की  संचित्त  निधि  में  से  राष्ट्रपति
 को  दी  जायें  ।”!

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भ्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :  ह
 काये  सूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  महासागर  विकास  विभाग  से  सम्बन्धित

 माँग  संख्या  103  के  सामने  दिखाए  गए  मांग  ज्ीर्षों  के  सम्बन्ध  में  31  1987  को
 समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  की  भ्रदायगी  करने  हेतु
 इयक  राशियों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  '

 तथा  पूजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से  श्रनाधिक  सम्बन्धित  भारत  की  संचित  निधि
 में  से  राष्ट्रपति  को  दी

 उपाध्यक्ष  महोधय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :
 कार्य  सची  के  स्तम्भ  2  में  भ्रन्तरिक्ष  विभाग  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  104  के

 सामने  दिखाए  गए  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  31  1987  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष
 में  संदाय  के  दौरान  होने  वलि  खर्चों  को  प्रदायगी  करने  हेतु  प्रावश्यक  राशियों  को  पूरा
 करने  के  लिए  काये  सूचो  के  स्तम्म  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूजजी  लेखा

 सम्बन्धी  राशियों  से  भ्रनधिक  सम्बन्धित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति
 को  दी  जायें  ।'
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 19  1908  धर्मुदानों  कौ  मांगें  1986-87

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भ्रब  श्री  हन्नान  मोल्लाह  ।

 भी  हन्नान  सोल्लाह  :  उपाक्ष्यक्ष  मैं  विज्ञान  भ्रौर  प्रौद्योगिकी

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  प्रादि  से  संबंधित  अनुदान  मांगों  के  बारे  में  बोलू  मैं  विषय
 के  तकनीकी  पहलुभ्रों  पर  नहीं  बोलू गा  भ्रपितु  मैं  इस  विषय  से  संबंधित  नीति  संबंधी  मामलों  पर

 ही  बोलू

 भारत  सरकार  ने  1958  में  विज्ञान  सम्बन्धी  नीति  के  संकल्प  के  संबंध  में  भ्रनेक  निरंय  लिये
 उसमें  बताये  गए  उद्देश्यों  में  स ेएक  उहूं  श्य  यह  भी  था  कि  वंज्ञानिक  ज्ञान  के  भजन  भोर  उपयोग

 से  जो  लाभ  प्राप्त  हो  सकते  हैं  वे  देश  की  जनता  को  सुलभ  कराये  जाए  ।  प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी
 नीति  के  वक्‍तव्य  में  बताये  गए  उह्दव  श्यों  में  एक  उहू श्य  यह  हैं  कि समाज  के  सभी  वर्ग  के  लोगों  को
 प्रधिकतम  लामप्रद  भौर  संतोषप्रद  रोजगार  उपउब्ध  कराया  जाए  जिसमें  विशेष  ध्यान  महिलाझों
 तथा  समाज  के  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  को  रोजगार  सुलभ  कराने  पर  दिया  जाय  ।  किन्तु  इस

 दृष्टि  से  यदि  हम  सरकार  की  नीति  पर  विचार  करें  कि  वह  इस  क्षेत्र  में  कितनी  सफल  हैं  तो

 हमें  पता  चलेगा  कि  इस  नीति  में  बताई  गई  दिशा  का  उचित  ढंग  से  परिपालन  नहीं  किया  गया
 बल्कि  उसे  इस  सरकार  की  वास्तबिक  वर्ग  चरित्र  की  झोर  मोड़ा  गया  है  भौर  उससे

 घिकार  बहुराष्ट्रिक  कम्पनियों  तथा  बड़  घरानों  कौ  हित-साधना  की  गई  वर्तमान
 सरकार  का  ध्यान  मी  केवल  इस  दिशा  में  इस  नीति  को  भ्रन्य  बातों  के  बारे  में  कहमे
 तथा  इस  सम्बन्ध  में  प्राथमिकताझों  के  बारे  में  कोई  सुझाव  देने  से  पहले  मैं  इस  सरकार  द्वारा

 प्रपतायी  जा  रही  नीति  के  बारे  में  कुछ  बातें  कहना  चाहूंगा  ।

 सबसे  पहले  सलाहकार  परिषद  के  गठन  का  मामला  लिखा  जाये  ।  भ्रापको  पता  है  कि

 संसदोय  प्रणाली  में  यह  एक  विशेषता  यह  देखा  गया  है  कि  हाल  ही  में  वैज्ञानिक  सलाहकार
 भौर  विज्ञान  सलाहकार  परिषद  के  रूप  में  जो  प्रबन्ध  किया  गया  है  उसके  भनुसार  वह  श्रपनी
 रिपोर्ट  तथा  सलाह  प्रधान  मंत्री  को  किन्तु  वे  रिपोर्ट  सम्पूर्ण  मंत्रिमंडल  को  नहीं
 हमारे  यहां  राष्ट्रपति  प्रशाली  की  सरकार  नहीं  इसलिये  यह  बात  भसंगत  सर्वप्रथम  मैं
 इस  बात  की  प्रोर  ध्यान  दिलाना  चाहता  *

 इस  संयुक्त  प्रबंध  में  दो  समानान्तर  संस्थाएं  हैं--एक  प्रधान  मंत्री  के  वेज्ञानिक

 सलाहकार  के  रूप  में  जिसके  लिए  मेनन  को  नियुक्त  किया  गया  है  भोर  दूसरी  विज्ञान

 सलाहकार  परिषद्‌  के  रूप  में  जिसके  प्रध्यक्ष  राय  जेसा  कि  इस  समय  प्रबंध
 किया  गया  उसके  भनुसार  एक  से  भ्रधिक  शक्ति  के  केन्द्र  बन  जाएंगे  शोर  इस  कारण  सब
 प्रकार  की  प्रशन्‍्ति  भौर  भराजकता  होगी  भौर  भद्दी  लाबी  तेयार  होंगी  तथा  अ्रपना  वैज्ञानिक
 भ्राधार  सुदृढ़  होने  के  बजाए  विज्ञान  संबंधी  प्रबन्ध  में  समस्‍यायें  उठ  खड़ी  मैं  महसूस  करता

 हैं  कि  यह  कोई  सही  दिल्या  नहीं  होगी  ।

 प्रव  हम  विज्ञान  सलाहकार  परिषद्‌  की  संरचना  के  जिस  की  धोषणा  की  जा  चुकी
 प्रदन  को  हम  देखते  हैं  कि  इसमें  दो  बहुराष्ट्रिक  कम्पमो  का  प्रतिनिधित्व  जो  एक  बहुत

 ही  गम्भीर  बात  है  भोर  हम  इससे  सहमत  नहीं

 333



 प्रंशुक्षनों  की  मांगे  1986-87  9  1986:

 परिषद  के  भ्राठ  सदस्यों  में  से  एक  हिन्दुस्तान  लीवर  के  अ्रध्यक्ष  डा  गांगुली

 हैं  तथा  दूसरे  इण्डियन  एक्सप्लासिग्ज  के  शेखर  राता  यह  एक  गम्मीर  स्थिति  है  ।  ह

 सलाहकार  परिषद  का  कायें  प्रधान  मंत्री  प्रधान  मंत्री  को'इनਂ  विषयों  पर  सलाह  देनां

 (i)  वर्तमान  विज्ञनि  एवं  प्रौद्योगिकी  के  समक्ष  प्रमुख  मुह  (ii)  देश  में  किसान  एवं  प्रौद्योगिको

 की  दशा  तथा  किस  दिशा  में  उन्हें  अंग्रस  होना  (iii)  सन्‌  2000  के  लिए  भावी  योजना

 (iv)  विज्ञान  सम्बन्धी  विभागों  के  सम्मुख  विशिष्ट  समस्याएं  शोध  एवं  प्रौद्योगिकी  कार्यों  के  लिए
 नीतियां  तथा  प्राथमिकताएं  भादि  ।  प्रतएव  परिषद इन  कार्यो  का  श्रवलोकन  कर  सकती

 उदाहरणायर्थ  प्रधानमंत्री  के  भ्रधीन  वेज्ञानिक  विभागों  से  सम्बन्धित  लगभग  हर  काय॑  हो  श्रीमन्‌
 क्या  हम  इन  सभी  विभागों  में  बहुँराष्ट्रीय  निगमों  के  प्रतिनिधियों  इन  विभागों  में  निवोध  रुप

 से  पहुँच  करने  की  भनुंमति  प्रदान  करने  जा  रहे  हैं  ?  क्या  हमे  इन  कंपनियों  को  भपने  विभागों  कोਂ

 निदेश  देने  की  झ्नुमतति  दे  सकते  हैं  ?  तब  हम  कुमार  नारायरा  द्वारा  हमारे  गुप्त  तथ्यों  की  चोरी
 के  बारे  में  क्यों  चितित्त  है'जबे  देश  इन  बहुराष्ट्रीय  नियमों  को  वेघानिक  रूप  से  गुप्त  तथ्य  बताने

 रहा  है  ?  यह  एक  बहुंत  गम्मीर  मामला  है  श्रौर  हम  इस  मुह  पर  भ्रपनी  असहमत्ति  व्यक्त  करते

 हैं  ।  भ्राश्त  है  कि  हमें  श्रसहमति  व्यक्ति  करने  का  भ्रधिकार  है  |  यह  एक  गम्मीर  स्थिति

 श्रीभने  भ्राप  जानते  हैं  कि  दो  कंपनियों  के  दो  प्रतिनिधि  हमारे  देश  में  व्यापक  रूप से  रुचि
 ले  हिन्दुस्तान  लीवर  कृषि  सम्बन्धी  बहुत  सी  वस्तुएं  उत्पादित  करता  भाप  यह  भी
 जानते  हैं  कि  वे  पौध-पोषक  बीज  पौध  कोशिफा  संचालन  कल्चर  )  एवं  भन्य

 कृषि  वस्तुओं  के  क्षेत्र  में  श्रंपना  ठयापार  फैला  रहे  श्रौर  दूसरी  कंपनी
 निक  पदार्थों  प्रौषधियों  कीट  नाशक  दवाों  गर  परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत्तों  भ्रादि  में  व्याफ्क
 ले  रही  कहने  का  तात्पयं  है  कि  वे  दो  सदस्य  भारत  में  प्रवेश  कर  रहे  हैं  ।

 दूसरे  मैं  यहां  कहना  चाहता  हूँ  कि  सरकार  को  रक्षा  भ्रन्तरिक्ष  तथा  इनसे  संबंधित  सभी
 मामलों  को  प्रत्यक्ष  रुप  से  लेना  पड़े  गा  ।  छठे  दशक  के  मध्य  के  अनुभव  के  कृषि  प्रौद्योगिकी
 पर  उन  लोगों  ने  पर्योप्त  ध्यान  नहीं  दिया  जिन  पर  सरकार  श्राश्वित  हो  बाद  वे  बदले  तथा
 इस  प्रौद्योगिकी  के  प्रति  कुछ  दायित्व  स्वीकार  किया  क्योंकि  वे  विदेशी  राष्ट्रों  से  तकनीक
 नहीं  प्राप्त  कर  सकते  थे  |  कृषि  वह  कार्य  नहीं  कर  सकती  जो  बहुराष्ट्रिक  कम्पनियां  तथा  बड़े  2
 व्यापार  संगठन  कर  सकतें  लेकिन  यहां  क्ृषि  प्रौद्योगिकी  विकास  के  चयन  का  सवाल  यह
 घयन  घनो  कृषकोंਂ  को  कृषि  के  लिए  प्रौद्योगिकी  कार्यान्तररा  के  प्रंमिकर्ता  के  रूप  में  ध्यान  में
 रखकर  किया  गया  सरकारी  नीति  की  भी  दिशा  यही  जिससे  हम  सहमत  नहीं  हैं  ।  यहां
 एक  चीज  मैं  स्पष्ट  करे  देना  चाँहता  हूं  ।

 उद्यौग  के  संबंध॑  में  यहां  एक  छ्यापक  व्यवस्था  श्राप  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  विभाग  के
 क्रिया-कलापों  को  जांनेते  उनके  कार्य  मुख्य  रूप  से  रहे  हैं--परीक्षण  तथा  सर्वेक्षण  सेवाए
 उपलब्ध  कार्य-सेमाव्यंत्ता  रिपोर्ट  तैयोर  करना  समस्यां  समाधान  के  लिए  सलाह  देना  उन
 क्षेत्रों  मे ंजहां  विदेशी  पूजी  का  नगण्य  प्रभाव  हो  श्रापात  प्रतिस्थापन  झ्ादि  श्रन्यथा  पूर्ण  तय
 धहस्तक्षेप  की  नीति  रही  यह  बड़े  उद्योगों  के  लिए  स्थिति  है  ।  यह  एक  गम्भीर
 भ्रतएवं  इससे  हम  भ्रसहमति  व्यक्त  करते  हैं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  स्मरख  -  द्विलाना  चाहता  हूं
 कि  भाठवें  दशक  में  पंचवर्षीय  योजनाश्रों  के  लिए  विज्ञान  तथा  प्राद्योगिकी  सम्बन्धी  रा  ट्रीय  समिति -

 236.



 19:49;  1908-4  प्रनुदानों  की  मांग  -

 की  जो-सिफारिश  उसे  क्रियान्वित  नहीं  किया  नीति  के  प्रति  सरकार  का-तो  यह
 रुख  ।

 इसके  बांद  श्रीमन्‌  जेसे  भ्रभिकरणਂ  का  प्रश्न  है जिसका  इस  दिंशा  '

 में  महत्वपूर्ण  कार्यਂ  रहा  कुछ  अखजबारी  खबरों  से-भौर  लोक  लेखाਂ  समिति  की  रिपोर्ट  से”मींਂ

 उद्धरण  दे  रहाਂ  है ंकि  प्रयोगशाला  द्वारा  विकसित  295  परियोजनाश्रों में
 से  केवल  39  प्रतिशतਂ  से  कम  परियोजनाएਂ  उत्पादन  केਂ  लिए  चालू  की

 कितनीਂ  बड़ी  बरबादी  उन्हें  कार्य  रूप  नहीं  दिया  जा  रहा  है  इसके  साथ  सरकार  को  यह  भी  '

 ध्यान रखता चाहिए कि हम उस पर बहुत पैसा व्यय कर रहे हैं तथा शोध परियोजनांभ्रोंਂ को बिल्कुल विश्लेषणांत्मक रूप में लिया जाता हमारे पास कोई भाषी योजना नहीं है कि हम ' क्या विकसित औझौर क्रियान्वित करेंगे | केवल प्रतिशत परियोजना ही क्रियान्वित॑ की जायें ; यह स्थित्ति गम्मीर इसे स्वीकार करने के पश्चात परियोजनाए भ्रस्वीकृतः की गई हैं । इस संगठनਂ के क्रियाकलपप के प्रति इस प्रकार का हल्का रूख भ्रपनाया गया श्रीमन्‌ इनਂ कठिनाइयों के बाद सरकार लक्ष्यों तथा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की कर रहीं है । हालांफिंਂ छठीਂ योजना के दौरान उसने इसकी चर्चा तो की किन्तु पूरी छठी योजेना के दौरान लक्ष्यों प्रथंवा उच्च प्राथमिक्रता वाले क्षेत्रों के प्रश्न पर कोई कार्यवाही नहीं की । भ्रभो हांल में बजट में सरकार ने इसका उल्लेख भी किया है किन्तु नहीं जानता कि वह करेगी । वास्तव मंत्रालय में बंठे उच्च प्रबन्धकों के साथ टेलंक्स के माध्यम से के लक्ष्य तेयार किये रहे हैं यह प्रवृति वहां भी मेरे विंचार से भविष्य में मन्त्रालय इन कमियों की ओर ध्यान देगा । प्रगला प्रश्न नीति से संबंधित है । मैं यहां विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी नीति प्रजातंत्रीक रण के प्रइन का उल्लेख करना चाहता हूं में इस पर कुछ कार्य लेकिन इसके बाद॑ इसे ताक पर रख दिया गया । भारतीय निजी उद्योग जिसने प्रौद्योगिकी श्रपनाने के उद्देश्य के प्रति गहरी रूचि नहीं दिखाई है भ्ोद्योगिक भ्रनुसंघान प्रौद्योगिकी संवर्धन बोर्ड भन्तरणਂ औौर॑ ठ्यापारिक प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी विलयन झौौर रूपान्तरण श्ाादिं के माध्यम से योजना के श्रन्त्गंत भनेक नई रियायतें दी जायेगी । ग्रापको यह जानकर आराश्चये होगा कि एक शोर तो सरकार उदारता दिस रहो है-लेकिक दूधरी शोर कमजोर वर्म के लोगों के लिए विज्ञान और नामक योजनाओं के लिये० केवल लाख रुपये की थोड़ी सी राशि नियत की गई है जब झौर कीः नीजियों ' के मुख्य जोर इस बात पर दिया गया किन्तु श्रब इसके लिए केवल लाख की राक्षिदी है जो बहुत ही कम मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगा किਂ नीति मेंःजोंਂ उद्देश्य निर्धारित किया गया उससे यह सर्वंथा विपरीत है । इसकेਂ गत दस्त वर्षों के दोरान इस बात का उल्लेख बार-बार कियाਂ जाता है कि विदेशी सहयोग के लिए सरकार एक राष्ट्रीय पंजीयन संस्था वाशींਂ हैं किम्तुं बह प्रभी तकः नहीं बे पाया है।सरकारਂ इससे विमुख क्यों हो रही सरकार स्षष्ठ ' करना चाहिम्रें कि इसमें क्या श्भ
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 हमारी  गलब्  नीति  के  कारंण  समस्‍यायें  उठती  हम  प्रतिमा  पलायन  को  बात  करते

 हैं  जो  हमारे  देश  की  मुख्य  समस्या  है  ।  हमारे  मंत्री  उत्कृष्टता  के  केन्द्रों  की  बात  कर  रहे  हैं  I
 पांच  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  हमारे  उत्कृष्ट  केन्द्र  वे  वेशानिक  भ्रौर  इन्जीनियर  तैयार
 करते  हैं  ।  गत  दो  दशक  में  लगभग  10,000  उत्कृष्ट  छात्र  भ्रपना  देश  छोड़कर  भ्रमरीका  चले  गये

 प्रमरीका  में  एक  इन्जीनियर  तेयार  करने  50,000  डालर  व्यय  होते  किन्तु  हम  उन्हें
 उत्पन्न  कर  रहे  हैं  तथा  वे  वहां  जा  रहे  हैं  ।  हर  वर्ष  लगभग  80  प्रतिशत  कमप्युटर  वैज्ञानिक  देश

 छोड़कर  चले  जाते  एक  भ्रोर  तो  उत्कृष्ट  भेन्द्रों  की  बात  की  जा  रही  है  दूसरी  शोर  ऐसे  उत्कृष्ट
 केन्द्रों  द्वारा  निमित  व्यक्तियों  को  साम्राज्यवादी  झमरीका  के  हांथों  बेचा  जा  रहा  है  जो  इन्जीनियरों
 को  तेयार  करने  के  लिए  घन  व्यय  नहीं  करना  .  चाहता  यह  एक  गंभीर  समस्या  है  ।  इस  पर

 ध्यान  देने  की  झ्रावश्यकता  है  ।

 दूसरी  समस्या  यह  है  कि  सरकार  बहुराष्ट्रिक  कम्पनियों  को  ठेका  दे  रहो  है|  )
 |

 हमारे देश के वेज्ञानिकों ने जिस भी प्रौद्योगिकी को तैयार किया उसकी भोर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा हाल ही में सरकार ने श्र कीय स्विचगीयर के संबंध में दूरसंचार प्रौद्योगिक के प्रन्तरण के लिए जापान भ्रौर वेलजियम में तीन बहुराष्ट्रोक कम्पनियों के साथ हुए करार पर हस्ताक्षर किए हैं ' ऐसा क्‍यों किया गया है ? जब सरकार ने निविदायें प्रामन्त्रित की तब सेकड़ों कंपनियां भागे भाई थी कि वे उन्हें तेयार करना चाहते हैं । उनमें से कुछ को स्वीकृति दी गई थी किन्तु थोड़ महीनों के बाद सरकार ने उनसे कहा कि उन्हें इतनी वस्तुओं की प्रावश्यकता नहीं है । थोड़े समय के बाद हमारे देश ने इन बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों के साथ ठेका इससे भपने देश के वेज्ञानिकों को निराशा हो रही सरकार का यह रवैया नहीं होना चाहिये । यह एक गंभीर मामला है धौर मैं सरकार से भ्रनु रोध करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाये । इसके मैं प्राथमिकता के क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहूँगा | हमें निचिश्त रूप से धनेक क्षेत्रों में भनुसंघान करना चाहिये । हमें कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये किन्तु प्रश्न इस बात का उठता है कि क्या केवल प्रौद्योगिकियों से देश प्राधपुनिक बन सकता है ? हमें यह बात भ्रच्छी तय्ह से समझ लेनी प्रौद्योगिकी किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन मात्र यदि यह सही है तो हम किसी व्यक्ति को भाधुनिक क॑से बना सकते हैं ? भाप जिस रास्ते पर चल रहे उससे यह पूरा नहीं हो सकता हमारे देश में 50 प्रतिशत गरीबी रैखा से नीचे जीवन यापन करते 66 प्रतिशत लोग निरक्षर भौर प्रशिक्षित हैं तथा उनमें से करोड़ बेरोजगार हम उन्हें इस दशा में रखकर देश को भप्राधनिक राष्ट्र नहीं बना सकते यह बात नितांत सत्य इसे निरपेक्ष रुप से नहीं लिया जाना झ्राप थोड़े से लोगों को महत्व दे रहे हैं किन्तु भाप भ्रधिकांश भ्र्थात्‌ कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याझों की शोर ध्यान नहीं दे रहे हैं जैसा कि पहले नीति संबंधी वक्‍तव्य में घोषित किया जा चुका विद्वान भौर प्रौद्योगिको उद्देश्य प्राप्ति के साधन हो सकते स्वयं साध्य नहीं । मेरा यह सुझाव है की विज्ञान भौर प्रौद्योगिकी को भ्राघार संरचना विस्तत क्षमता परु टिकी होनी चाहिए जिससे बह किसी भी भाकास्मिक स्थिति से निपटने में समर्थ दी । आधघनिक भारत के पास लगमग सभो प्रकार को नई झौर विकासशील प्रौद्योगिकी की क्षमता होनी चाहिये 238
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 a जैसे gen इलेट्रोनिक, सूचना-विज्ञान ga प्रौद्योगिकी, गेर-परम्परागत ऊर्जा ata wk  नवीन
 जैसे  सूक्ष्म  सूचना-विज्ञान  जेव  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  भौर  नवीन
 सामग्री  तथा  भ्रनेक  पभ्रन्य  स्रोत  से  संबंधित  प्रौद्योगिकी  ।  किन्तु  हमें  कुछ  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  देनी

 होगी  ।  मेरा  सुकाव  है
 कि  धन्य  परियोजनाश्रों  के  लिए  हमें  गंभीरता-पूर्वक  कुछ  क्षेत्रों  को

 प्राथमिकता  देनी  चाहिये
 ं

 कृषि  पर  ध्यान  दिया  जाये  क्‍योंकि  कृषि  के  बिना  हम  शताब्दी  में  नहीं
 पहुँच  सकते  हैं  ।  इसके  लिए  मेरा  सुझाव  है  कि  सर्वाधिक  नई  प्रौद्योगिकी  को  विकसित  की  जाये
 इसमें  प्रनन्तर  शुष्क  भूमि  खेती  को  लें  देश  में  भूमि  लाख  भूमि  में  स ेजिस  पर  प्रनाज
 उगाया  जाता  73  प्रतिशत  भूमि  पर  शुष्क  भूमि  खेती  होती  लेकिन  उससे  कुल  भनाज
 उत्पादन  में  से  केवल  42  प्रतिशत  खाद्यान्न  की  पेदावार  मिलती  इसलिए  शुष्क-भूमि  खेती  के

 लिए  कोई  नई  प्रौद्योगिकी  तेयार  करनी  होगी  ।  इसके  बाद  सिंचाई  पर  पश्राधारित  कृषि  के  जल
 प्रबंध  को  लीजिए  जिसकी  चर्चा  हम  भभी  कर  चुके  किन्तु  हमें  ऐसी  प्रौद्योगिकी  का  निर्माण
 करना  चाहिये  जिससे  कि  मिटटी  की  पोषक  तत्वों  की  प्रावश्यकता  पूरी  करने  के  तंयार  की

 »  गई  मिली  जुली  योजना  का  उपयोग  किया  जा  इसलिये  कोई  प्रौद्योगिकी  तेयार  करनो

 चाहिये  भश्रौर  सर्वाधिक  ध्यान  इस  पर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 उद्योग  के  सम्बन्ध  सर्वप्रथम  हमें  भ्रपने  स्थानीय  परम्परागत  कार्य  कौशल  का
 उच्च  स्तर  का  बनाने  तथा  ऊर्जा  संरक्षण  भ्रौर  दूर  संचार  विकास  के  संवद्ध  न  शौर  उपयोग  को

 महत्व  देना  होगा  |  स्वास्थ्य  के  संबन्ध  में  हमें  प्रमुख  संसारी  रोगों  के उपचार  के  लिए  किसी  प्रकार

 के  टीकों  भौर  निदानात्मक  उपकरणों  का  विकास  करना  होगा  तथा  श्लौषधि  विहीन

 झाघुनिक  सामुदायिक  स्वास्थ्य  सेवाझों  का  विस्तार  करना  होगा  ।  इन  तीनों  बातों  को  हमें
 घिक  महत्व  श्रौर  बल  देना  तथा  श्रपनी  नई  प्रौद्योगिको  विकसित  करने  की  श्रोर  सबसे

 झधिक  ध्यान  देना  होगा  जिससे  कि  हम  इन  सेवाशों  का  लाभ  उठा  सकें  सकंगे  ऐसा  करके  ही  हम

 कांश  लोगों  को  इक्कीसदीं  शताब्दी  में  प्रवेश  करने  के  लिए  साथ  ले  सकंगे  किन्तु  भ्रधिकांश  लोगों

 को  पीछे  छोड़कर  यदि  हम  ऐसे  प्रतिशत  लोगों  के  जिनके  पास  भधिक  भूमि  जो  उच्च

 समाज  में  विचरण  करते  जिन्हें  एकाधिकार  प्राप्त  है  श्रौर  जो  घनी  शताब्दी  में  प्रवेश

 करना  तो  वह  शतान्दी  भारतीय  जनता  की  शताब्दी  नहीं  होगी  प्रपितु  वह

 शताब्दी  शोषशों  की  शताब्दी  होगी  ।  इसलिए  माननीय  मंत्री  महोदय  से  मेरा  श्रनुरोध  है  कि

 वह  श्रपनी  दिशा  सही  रूप  में  परिवर्तित  कर  लें  तथा  सही  कार्यवाही  करें  जिससे  हम  जनता  को

 झपने  साथ  ले  सकें  भौर  झपनी  नोति  सही  बनाये  तथा  इस  नीति  को  सही  दिशा  में  ले  जायें  ।  इन

 शब्दों  के  साथ  मैं  श्रपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 थ्रो  प्रताप  भानु  शर्मा  :  उपाध्यक्ष  हमारे  देश  के  संसदीय  इतिहास  में

 यह  पहला  मौका  है  जब  लोकसभा  के  साइन्स  शौर  टेक्नालाजी  की  जो  मांगे  उन  पर

 चर्चा  की  जा  रहो  इससे  यह  बात  साफ  होती  है  कि  हमारी  लीडरशिप  भौर  हमारी  सरकार

 देश  में  वैज्ञानिक  साइन्स  झौर  टेक्नालाजी  के  बिकास  को  कितना  महत्व  देती  यह

 सौभाग्य  रहा  कि  भ्राजादी  के  बाद  से  लेकर  झ्लाज  ठक  जो  हमारे  देश  के  कर्राधार

 जवाहर  लाल  स्वर्गीय  लाल  बहादुर  स्वर्गीय  इन्दिर  जी--उत  सभी  का  वैज्ञानिक
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 रहा  ।  सभी  ने  विज्ञनः  के  सामले  में  इस  देश  कोःविकसित  की  श्र  शो  में  रखने  का

 प्रथस्त  किया  हमारा  सौभाग्य  कि  हमारे  प्रधानਂ  आदरणीय  राजीव

 उर्गाधीः  ब्लीःसाइनत  ओर छेनसलाजी  को  झौर:भी  श्रन्निक/महत्वः  देते,हुए  जहां  हमारे:देश  की

 व्यवस्था  को  मजबूत  करना  चाहते  इस  देश  को  दुनिया  के  विकसित:देझों  को  श्रेणी'में-रखना

 चाहते  वहीं  साथ  साथ  जो  विकास  का  श्रन्तर  हमारे  देश  में  शहरी.भौर  ग्रामीण  इलाकों

 बहां  पर  विज्ञान  के  प्रयोगों  विज्ञान  की  उपलब्धियों  को  दूरदराज  के  श्रन्चल  में  प्रहुँंचाकर  उस

 के  भ्रन्तर  को  भी  पाटना  चाहते  हैं  ।  मैं  श्रापक्रा  भ्राक़षित  करना  जो  हमारे
 देश  की  1958  में  साइन्स  एंड  टेक्नोलाजी  की  नीति  इसके  बाद  .1982  में  इन्दिरा  गांधी  जी

 द्वारा  जो  रिजोल्युशन  संसद  में  पेश  किया  गया  ।  उन  दोनों  को  मरगंदर्शी  हमारी
 कार  ने-विज्ञान  श्रौर  टेक्नोलगजी  के  क्षेत्र  में  जो  उपलब्धियां  हासिल-की  श्वाज  उसी  से  यह  संभव

 डो  सका  है  कि  हम  कृषि  उद्योग  देश  को  सुरक्षा  में  प्रौर-देश  में  एक  व्ैज्ञनिक-वावग्बरण
 -  बवाने  में  सफल:-हुए  हैं  याद  दिलाने  की  नहींਂ  है-कि  हमारी:प्राजादी  के

 -  पझ्ममय  क्या  हालत-थी  उद्योगों  क्या  हालत  थी  कृषि  को  और  हालत/थी:हुमारे  खेल्ञानिकों
 झोर  इन्जीनियरों  की  ।  श्राज  उन  सभी  को  की-अमति  को

 झात्म  निर्मर  बनाने  में  लगाया  गया है  ।  हमारे  पूरवंवक्‍ता  ने  यह  भ्ारोप  लगाने  की  कोशिश  की  कि

 जो  हमारी  साइन्स  और  टेक्नोलाजी  की  पालिसी  है  या  जो  हमारी  साइन्स  और  टेक्नोलाजी  की

 जो  हम  देश  में  लाना  चाहते  उसमें  हमारी  सरकार  का  या  हमारे  देश  का  भुकाव
 मल्टीनेशनल्स  को  भ्ोर  प्रतीत  होता  मैं  यह  साफ  करना  चाहूंगा  कि  यदि  ऐसा  होता  तो  क्‍यों  न

 उनके  ही  उद्योगों  को  यहां  पर  स्थापित  करने  की  स्थिति  में  क्यों  हमारी  सरकार

 एल  को  क्‍यों  हमारी  सरकार  के  द्वारा  श्रच्छी  श्रच्छे  ट्रं  का
 उत्पादन  कर  रही  क्‍यों  सरकार  परमाणु  ऊर्जा  के  मामले  में  नो  संयत्र  दूसरे  देशों  के
 स्थापित  किए  जाते  हमने  वह  टंक्‍्नोलाजी  श्रौर  नो-हाउ  अपने  देश  में  विकसित  करके  हमारे  देश

 इन्जीनियरों  और  वेज्ञानिकों  का  प्रयोग  करके  उसको  सफल  बनाया  ।  यह  भ्रारोप  लगाना

 ्ध्कश

 से  परे  हमारी  सरकार  ने  जो  का्यंवाहियां  की  उससे  ऐसा  भुकाव  प्रतीत  नहीं
 झेता

 :  विज्ञान  के  क्षेत्र  में  दिन-प्रति-दिन  नए  श्राविष्कार  नई  योजनायें  भात्ती  हैं  नई
 विकसित  की  जाती  यदि  उसमें  हमारी  सरकार  ने  उसका  सदुफ्योग  नः  किया  छ्लेता

 :  तो  हम  दुनियाਂ  के  विकसित  देज्ञीं  कां  मुकाबला  कैसे  कर  पाते  ।  यदि  हम*पिछले  10-15  वर्षों  में

 के  क्षेत्र  में  हुई  उपलब्धियों  पर  गौर  करें  भशौर  उनका  भश्रष्ययन  करें  तो  हम  पायेंगे  कि  भाज

 हम  संटेलाइट  के  क्षेत्र  में  श्रात्म  निर्मर  होते  जा  रहे  हमने  श्रपना  सेटेलाइट  छोड़ने  का  लांचर
 विकसित  कर  लिया  हमारी  श्रावश्यकता  के  हमारे  डिजाइन  के  अ्रनुसार  हमने-भपने
 सैटेलाइट  में  स्थापित  किए  परमार  ऊर्जा  के  मामले  में  श्राज  हम  गौरव  से  यह  कह

 सकते  .  हैं  कि  देश  उन  राष्ट्रों  के बाद'सातवां  बह  प्रमुख  :  देश  जो  सब्से:भ्राधुनिक
 टेक्मोलाजी  इस  दुनिया  में  रखता  है|  चाहे  परमाणु  ऊर्जा  श्ान्तिप्रयोन  की  बात  हो,-चाहे  फ्ररमारु

 के  ईधन  भौर  उसके  '  माध्यम  से  विभिन्‍न  प्रयोगों  को  कश्ने-की  बात  हमारे-कुशल
 झौर  इंन्मीनियरों  ने  यह  उपलब्धि  है  ५अ्रमी  हाल  ही  में  मुझे  कलपक्रम

 '  अक्सर  हुआ  वहां  पर  धर  कोਂ  देखन ेके  बाद  यह

 दा
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 लगा  कि  परमाणु  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  श्रोर  उस  पर  भ्राधारित  परमाणु  बिजली  घर  स्थापित  करने  में

 हमारा  देश  विदेशी  टेक्नोलाजी  विकसित  करके  आत्म  निर्र  हो  गया  उसके  साथ-साथ  ही
 वहां  पर  जो  श्रार.-विकसित  किया  उसंसे  हम  एक
 कदम  और  टंक्‍्नोलाजी के  क्षेत्र  में  बढ़े  हम  निदिचत  रूप  से  वंज्ञानिकों  भौर  इन्जीनियरों  को
 घन्यवाद  देना  जिन्होंने  टेस्ट  रियेक्टर  विकसित  करके  अपने  प्रयोग  के  श्राधार  पर  राष्ट्र  को
 इस  स्थिति  में  पहुँचाया  है  कि  हम  उस  पर  आधारित  500  मेगावाट  की  क्षमता  का

 रियेक्टर  बनाने  की  स्थिति  में  है  ।

 झराज  परमाणु  ऊर्जा  देश  के  विकास  में  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  रोल  भ्रदा  कर  सकती

 खास  तौर  से  शांतिपूरां  प्रयोग  में  उससे  विद्युत  ऊर्जा  पेदा  करने  का  हमारा  लक्ष्य  उसमें  हमारे

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  लोगों  ने  सन्‌  2000  तक  दस  हजार  मेगावाट  क्षमता  प्राप्त  करने  का

 लक्ष्य  निर्धारित  किया  यदि  हम  इस  लक्ष्य  को  हासिल  करना  चाहते  तो  इसके  लिए
 श्यक  है  कि  हम  उनको  आवश्यक  धनराशि  उपलब्ध  कराए  श्रौर  जो  सातवीं  पचवर्षीय  योजना  में
 1400  करोड़  रुपये  की  राशि  रखी  उससे  दुगनी  भ्रौर  तीन  गुनी  राशि  की  भ्राने  वाली  पंचवर्षीय

 योजनाश्रों  में  हमको  श्रावरयकता  तभी  हम  करीब  14  हजार  करोड़  रुपये  के  खर्च  से  10

 हजार  मेगावाट  की  क्षमता  वाले  जो  परमाणु  ऊर्जा  विद्युत  स्टेशन  स्थापित  करना  चाहते  वे  कर

 पाएगे  ।

 दूसरी  बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  परमाणु  ऊर्जा  घरों  को  स्थापित  करने  में  जो  समय
 लगता  जो  इनका  जेस्टेशन  पीरियड  वह  10-12  वर्ष  का  इसमें  सुधार  की  श्रावश्यकता

 हम  इस  बात  को  स्वीकार  करते  हैं  कि  जब  हमने  उसकी  उसकी  टेकनालोजी  भौर

 उसकी  नो-हाऊ  को  विकसित  कर  लिया  तो  उसमें  6-7  वर्ष  से  ज्यादा  का  समय  नहीं  लगना

 चाहिए  ।  यदि  हमने  जेस्टेशन  पीरियड  को  कम  कर  तो  निश्चित  रूप  से  हम  10,000

 वाट  क्षमता  वाले  पावर  स्टेशन्श  2,000  तक  स्थापित  कर  सकते  इस  बात  पर  ध्यान  देने

 की  श्रावश्यकता  जो  न्यूक्लीयर  पावर  बोर्ड  बना  हुप्ला  उसने  जो  दीघेकालीन  परमाणु

 विद्युत  की  योजना  तैयार  की  वह  बहुत  ही  श्रावश्यक  भौर  बहुत  ब्यावहारिक  उनको

 वहां  भ्ावश्यक  घनराशि  उपलब्ध  कराना  जरूरी  वही  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  यदि  न्यूक्लियर
 पावर  बोर्ड  को  एक  कारपोरेशन  के  रूप  में  परिवर्तित  कर  दिया  जाए  श्ौर  एक  लिमिटेड

 रेशन  बनाकर  पब्लिक  का  पार्टीसिपेशन  हम  उसमें  तब  वह  पब्लिक  संक्टर  के  एक  प्रमुख

 कारपोरेशन  के  रूप  में  कार्य  करेगा  श्रौर  भविष्य  में  घन  की  कमी  भ्राने  की  जो  श्राशंका  रहती

 उसको  अ्रपने  पब्लिक  इक्युटि  और  विभिन्‍न  विधि  संल्थाओं  से  मदद  ले  कर  इन

 पूर्ण  उद्दे यों  की  लक्ष्य  की  प्राप्ति  में  भ्रपना  पूर्ण  योगदान  दे  सकता

 हमारे  पूर्व  वक्ता  ने  यह  भी  झारोप  लगाने  का  प्रयास  किया  है  कि  हमारे  देश  से  ब्रेड  ड्रन

 हो  रहा  इन्जीनियस  जा  रहे  डाक्ट्स  जा  रहे  हैं  और  साइन्टिस्ट्स  जा  रहे  जा  रहे  मैं

 इस  बात  को  स्वीकार  करता  हूँ  पर  भ्रब  जिस  रफ्तार  से  हमारे  देश  में  वेज्ञानिक  भौर

 डाक्टर  झा  रहे  वे  देश  के  विकास  में  नई  टेकनोलौजी  लेकर  खुद  स्वयं  के  उद्योग  स्थापित  करने

 के  लिए  या  फिर  भारत  सरकारकी  विभिन्‍न  संस्याओ्रों  में  रिसर्च  झौर  डेवलपमेंट  वर्क  में  ग्रपना  योगदान

 देने  के  लिए  भा  रहे  यह  हमारी  सरकार  का  बहुत  ही  भ्रच्छा  औौर  प्रशंसनीय  प्रयास  साइन्स

 थ्वा



 बनुदानों  की  मांगें  1966-87  9  शर्म  1986

 झौर  टेब्नोलौजी  डिपटंमेंट  में  एक  नमगा  सेल  कायम  करके  यह  प्रयास  किया  गया  है  कि  जो  हमारे
 इन्जीनिय  बज्ञानिक  भ्रौर  प्रन्रवासी  भारतीस  लोग  उन्‍नत  किस्म  की  टेकनोलौजी  लेकर  हमारे
 देश  में  भ्रा  सकते  उन्हें  हम  व्यावहारिक  सुविधायें  दें  ।  इस  बारे  में  मैं  मबह  कहना  भाहूंगा  कि

 पाटिल  साहब  ने  2  श्रप्नोल  को  लोक  सभा  में  यह  जवाब  दिया  था  कि  करोब  25  हजार  ऐसे
 नयर  वज्ञानिक  हैं  श्रौर  डाबटर  जो  हमारे  देश  के  रहने  वाले  हैं  श्रोर  वहां  पर  रजिस्टड
 उससे  से  1900  के  करीब  झभी  तक  आ  चुके  जिन्होंने  इन  विभिन्‍न  सुविधाश्रों  का  लाभ  लिया

 है  भौर  हमें  स्‍झ्राशा  है  कि  प्रन्त  में  25  हजार  से  बढ़कर  50  हजार  पाने  वालों  की  संख्या  हो  जाएगी
 वे  भ्रच्छी  किस्म  की  टेकनोलीजी  लेकर  हमारे  यहां  पर  आए  भर  हमारी  सरकार  उनको  सारी

 सुविधाये  दें  ।  उनको  स्वयं  के  रोजगार  स्थापित  करने  में  और  भच्छी  टेकबोलोजी  पर  अ्राधारित
 बये  उद्योग  डालने  में  सुविधा  इससे  यह  होगा  कि  प्राज  जो  नीड-बेस्ड  ठेकनोलौजी  खेने  के

 एप्रोश्रियेट  टेकबोलौजी  लेने  के  लिए  बाहर  जाना  होता  है  भ्लौर  उसके  लिए

 रुपए  देने  होते  वह  हमार  पैसा  खर्च  वहीं  उन  लोगों  को  सुविधायें  देर  हसारे  देश  को

 झ्राचध्य  कवागुसार  बे  टेकनोलोजी  हमारे  देश  में  लेकर  श्र  सकते  हैं  झौर  स्वयं  के  घंघे  स्थापित  कर
 सकते  हैं  ।  इस  से  विशेष  सुविधा  नान-रेजीडंट  इन्जीवियर्स  श्रौर  साइन्टिस्ट्स  को  हो  जायेगी  ।  भ्रभी

 हमारी  सरकार  क्या  ब्रुविधा  दे  रही  हैं  भौर  हमासे  क्‍या  योजना  उन  देशों  में  बराबर  पर्याप्त
 जानकारी  उनको  नहीं  मिल  पाती  है  |  ऐसा  कुछ  मित्रों  ने  चर्चा  के  दौरान  विचार  व्यक्त  किए
 मेरा  यह  कतंव्य  बन  जाता  है  कि  इस  जानकारी  को  इस  सदन  के  मारफत  आप  तक

 हम  श्रपने  हाई  कमीशन  के  माध्यम  से  या  विभिन्‍न  साइन्स  श्रौर  टेकनोलौजी  के  झ्राफीसर  वहां

 नियुक्त  करके  प्रचार  प्रसार  या  बुलेटीन  वहां  पर  भेजें  ।  जिससे  कि  उनके  मन  में  विध्वास  हो  कि
 उनको  सिफफ  नौकरी  ही  यदि  वे  स्वयं  के  धंधे  करना  चाहते  यरि  रिसच  लेबोरेटरी  में
 कोई  भ्रच्छी  टेकनोलौजो  का  काम  करना  चाहते  हैं  तो  हमारी  सरकार  भारत  सरकार  ने  उनके

 लिए  योजनायें  बनायी  हैं  तो  वे  निश्चित  रूप  से  दुशायें  देंगे  श्रौर  हमारे  देश  वे  साइन्स  भ्रौर
 नोलोजी के  क्षेत्र  में  दिन  प्रति  दिन  जो  उन्‍नति  हो  रही  है  उसमें  वे  हमको  भोर  मदद

 इस  तरह  से  यह  श्लासेप  लघाना  कि  सेन्चरी  में  हमारा  देश  कैंसे
 सेन्बरी  में  हमास  देश  विज्ञान  का  सहारा  लेकर  विकसित  झौर  विकासझील  का  श्वन्तर
 पम्ट  कर  पहुँचेगा  शोर  साइन्न्न  शोर  टेकनोलोजी  करे  माध्यम  से  माननोय  में  कहना
 चाहूंगा  कि  विज्ञान  का  प्रयोग  हम  बम्बई  भौर  मद्रास  में  ही  नहीं  करना  चाहते  हैं  श्रौर
 इबको  ही  संन्चरी  में  नहीं  पहुँचना  चाहते  दें  ।  हम  देश  सतत  लाख  गांवों  उन  करोड़ों
 लोगों  गरीब  लोगों  को  आवश्यक  सुडिधायें  देकर  संन्चरी  में  पहुँचना  चाहते  हम
 विज्ञान  के  प्रयोग  से  उनको  बे  शव  साक्षन  उपलब्ध  कराना  चाहते  हैं  जिनसे  कि  बे  वंचित  हैं  ।
 इसमें  है  विज्ञान  का  मानव  संसाधन  के  विकास  में  है  विज्ञान  का  देश  की
 व्यवस्था  फो  मजबूत  करने  में  है  चिश्ञान  का  देश  की  म्रदद  करने  में  है  विज्ञान  का
 उपयोग  ।

 इतना  कह  कर  मैं  झ्वाषको  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  ।

 जगत  रक्षकन  :  अपने  दल  अखिल  भारतीय  श्न्ना
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 द्रविड़  घुनेत्र  कपमम  की  झोर  से  मैं  विशान  झोर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  अहासागर

 परमार  प्रौद्योगिकी  भ्रौर  भ्रन्तरिक्ष  विभागों  की  वर्ष  1986-87  की  पझ्नुदालों  की  मांगों  के
 सम्बन्ध  में  कुछ  सुझाव  देने  के  लिए  खड़ा  हुभ्ा  हूं  ।

 सब  से  पहले  मैं  परमारा  ऊर्ना  की  मांगों  को  लेता  हूं  स्तबीं  गोजना  के  ध्ननुसर
 सदी  तक  कुल  10,000  मेगावाट  परमाखु  ऊर्जा  उत्पन्न  की  जाएमी  ।  1986-87  में  परमास्णु
 ऊर्जा  योजनाश्रों  के लिए  110  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  करने  का  मैं  स्व्मत  करता  में

 सीय  प्रधान  मंत्री  स ेजानना  चाहता  हूं  कि  इन  परमारा  उर्जा  योजनाझों  को  कहां  कार्यान्कित्ञ  किया
 जाएगा  ।  तमिलनाडू  भ्रपनी  उपलब्ध  जल  विज्ञु  त  सम्भाक्नाक्षें  का  पूरा  उपयोग  कर  चुका  हे  और
 ताप  बिजली  पर  निर्मर  रहना  पूरी  तरह  भ्रामक  है  क्योंकि  तमिलनाडु  में  कोयले  की  प्रारम्भिक

 धाधारभूत  संरचना  इन  परियोजनाश्रों  की  पहुंच  के  भीतर  उपलब्ब  नहीं  तमिलनाडु  में  सातवीं
 योजना  के  श्रन्त  में  बिजली  की  मांग  और  उपलब्धता  के  बीच  भन्तर  लगभग  330  करोड़  यूनिट
 का  होगा  तथा  1994-95  तक  यह  भ्रन्तर  1020  करोड़  लाख  यूनिट  हो  माननीय
 प्रधानमंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  परमाणु  उर्जा  १रियोजना  तिरनेलवलि  जिला  स्थित  कुडकुलम
 में  स्थापित  करने  के  लिए  तथा  इन  परियोजनाश्रों  को  करने  में  लगने  वाली  लम्बी  प्रवधि  को
 देखते  हुए  कलपक्कम  परमार  उर्जा  केन्द्र  का  विस्तार  करने  के  लिए  घन  विनियोजन  सम्बन्धी

 निरणंय  लिया  मेरा  सुझाव  है  कि  परमारा  उर्जा  संयंत्रों  में  काम  करने  वाले  कमंचारियों  को

 प्रति  व्यक्ति  500  रुपए  विशेष  मासिक  भत्ता  दिया  जान्य  चाहिए  क्योंकि  उन्हें  रेढिशों  शरमिता  का
 जोखिम  २हता  मेरा  सुझाव  है  कि  कलपक्कम  परमाणु  उर्जा  संयंत्र  के  श्रमिकों  तथा
 चारियों  को  परमाणु  उर्जा  श्रनुसंघान  की  दिशा  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  रिकार्ड  कायम  करने  के  लिए
 प्रोत्साहन  बोनस  दिया  जाना

 प्रव  मैं  महासायर  विकास  निभा  को  मांभों  को  लेता  हूं  |  धशुद॒  कापोय  ऊर्जा  बरिवतंन
 के  अ्रध्ययन  के  लिए  प्रनुदान  दिए  जा  रहे  हैं  ।  भारत  में  सखुद्ध  त्तापीय  उर्जा  के  फरिक्तंन  को  भ्रच्छी
 सम्भावनायें  भ्नुमान  है  कि  यहां  50,000  मेगावाट  से  श्रधिक  समुद्र  तापीय  उर्जा  परिवतंन

 कौ  क्षमता  है  ।  इसका  पूरी  तरह  उपयोग  किया  जाना  चाहिए  ।  एक  मेगावाट

 संयंत्र  क ेलिए  एक  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  करने  हेतु  मेकान

 को  जो  शुरू  किया  गया  है  बह  बेमन  से  की  गई  शुरूधझात  इस  उद्देश्य  से  मद्रास

 स्थित  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  ने  एक  छोटा  संयंत्र  तेयार  किया  मेरी

 मांग  है  कि  इस  भोर  भ्रधिक  ध्यान  दिया  महाखागर  विकाश्त  बिभाग  भ्ौर  उर्जा  के  गर

 परम्परागत  स्रोतों  सम्बन्धी  विभाग  के  बीच  कारगर  घमनन्‍वय  होना  चाहिए  |

 मैं  समृद्री  लहरों  स ेबिजली  पैदा  करने  की  सम्भावनाशों  का  कता  लगाने  के  बिए  तमिल

 नाडु  सरकार  द्वारा  किए  गए  प्रशसनीय  प्रयासों  का  उल्लेख  करना  चाहता  संग्ुक्त  राष्ट्र  संघ

 से  भी  इस  परियोजना  के  लिये  सहायता  मिली  थो  |  पर  जाने  कंसे  भारत  सरकार  ने  इस  योजना

 के  लिए  भनुदान  नहीं  देकर  तमिलनाडु  सरकार  का  उत्साह  नहीं  बढ़ाया  ।  मेरी  मांग  है  कि  इसे

 ग्रधिक  गम्मीरता  और  उत्साह  म्ले  शुरू  करना

 समुद्र  प्रदूषण  निवाय्श  तथा  नियंत्ररा  परियोजना  के  श्रन्तर्मल  1985-86  में  दो  प्रदूषण
 निगरानी  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  1985-85  में  इन  केन्द्रों
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 की  स्थापना  कहां  की  सबसे  लम्बी  तटरेखा  तमिलनाडु  में  है  इसलिए  एक  केन्द्र  की

 स्थापना  वहां  की  जानी

 विज्ञान  भर  प्रौद्योगिकी  विभाग  के  भ्रन्तगंत  नियन्त्रण  सुरक्षा

 इलेक्ट्रानिको  युद्ध  प्रणाली  श्रादि  के  क्षेत्र  मे ंम्रघिक  लागत  अ्रप्रिक  जोखिम  के  विकास  के  लिए

 राष्ट्रीय  रडार  परिषद  के  माध्यम  से  सहायता  भप्रनुदान  दिया  जा  रहा  निजी  क्षेत्र  में

 निकी  युद्ध  प्रणाली  के  संबंध  में  भनुसंघान  नहीं  किया  जा  यह  रक्षा  परियोजना

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इसे  निजी  क्षेत्र  में  क्‍यों  शुरू  किया  जाएगा  भौर  इसे  विज्ञान  भौर

 प्रौद्योगिकी  विभाग  द्वारा  सहायता  भनुदान  दिया  जाएगा  ।

 समाप्त  करने  से  पूर्व  मैं  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  ग्रामीण  विकास  के  लिए  विज्ञान  और

 प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग  की  झोर  बहुत  कम  ध्यान  दिया  जा  रहा  1985-86  में  इसके  लिए  15
 लाख  रुपए  की  व्यबस्था  की  गई  थी  और  1986-87  में  20  लाख  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 क्या  श्राप  भाशा  भाशा  करते  हैं  कि  इतनी  कम  घनराशि  से  ग्रामीण  विकास  के  लिए  विज्ञान  और
 प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  किया  जा  मेरी  मांग  है  कि  इस  कार्य  के  लिए  कम  से  कम  5  करोड़
 रुपए  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ताकि  विज्ञान  श्रौर  प्रौद्योगिकी  कार्यक्रमों  के  स्रफल  उपायों
 से  गांवों  के विकास  में  सइायता  मिल  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  प्रपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  :

 6.00
 हि

 झो  रामचन्द्र  रेडडो  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 परमाणु  ऊर्जा  झ्नुसंधान  विकास  झोर  झोझोगिक  परियोजनायें  शीषंक  के  प्रस्तगंत
 सांग  को  घटाकर  !  रुपया  किया

 परमाणु  विद्युत  केन्द्रों  के  निर्माण  की  लागत  में  वृद्धि  रोकने  में

 (1)  ,

 कि  परमाणु  ऊर्जा  प्रनुसंघन  विकास  झौर  प्रोद्योगिक  परियोजनायें  झीषंक  के  झ्न्तगंत
 सांग  को  घटाकर  |  रुपया  किया

 प्रदेश  में  मणगूरु  में  भारी  जल  संयंत्र  स्थापित  करने  में  भत्यधिक
 विलम्ब  न  होने  देने  में  म्सफलता  ।]  (2)

 विज्ञान  झोर  प्रौद्योगिको  विभाग  शीर्षक  के  प्न्त्गंत  सांग  में  100  रुपये  कम  किए
 जायें  ।!!

 क्षेत्रीय  भ्रसंतुलन  दूर  करने  के  लिए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  का  भ्रधिकतम
 उपयोग  करने  की  भ्रावश्यकता  ।]  (1)

 विज्ञान  भर  प्रोद्योपिको  विभाग  शीषक  के  भ्नन्तगंत  भांग  में  100  रुपए  कम  किए
 खाये  ।!

 हक
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 भौर  प्रोश्लोगिकी  के  विकास  के  लिए  राज्य  परिषद  स्थापित  करने
 की  प्रावश्यकता  I}:  (2)  हि

 क्लास  और  प्रोच्ोणिको  घिंभाग  शोषक  के  प्रन्तगंत  मांग  में  100  कम  किए
 जायें  ।!!

 भौर  प्रौधोगिको  उद्यम  प्रीम्मरति  कोਂ  बढ़ावा  देने  की

 क्ता  ।]  (3)
 विज्ञान  भोर  प्रोश्ोगिको  क्मिरण  शीषक  के  झंन्तगेत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 जायें  ।!

 प्रामीश  क्षेत्र  में  विज्ञान  प्ौर  प्रौद्योगिकी  का  उपयोजन  करने  की
 ग्रावश्यकता  ।]  (4)

 विक्वन  और  प्रौद्योगिकों  घिभाग  शीर्णक  के  प्रन्तगंत  मगि  100  रुपए  कम  किए

 भौर  प्रौद्योगिकी  के  वेरोजगारं॑  कार्भिकों  को  उद्यम  सम्बन्धी

 प्रशिक्षण  देने  की  झ्रावश्यंकता  ।]  (5)

 विज्ञान  शौर  प्रौद्योगिकाौ  विभाग  शोर्षक  के  झ्न्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए
 जाये  ।!”

 हुई  बेरोजगारी  श्रौर  भ्रघ॑  रोजगारी  पर  विज्ञान  भौर  के

 प्रभाव  पर  विचार  करने  की  भ्रावश्यकता  ।]  (6)

 विज्ञान  धौर  प्रोद्योगिको  विमाग  झोषंक  के  झस्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 जायें  ।”

 की  प्रगति  के  कारण  प्रमीर  भ्रोर  गरीब  के  बीच  बढ़ती  हुई  खाई  पर

 विचार  करने  की  श्रावश्यकता  ।]  (7)

 विशान  झौर  प्रौद्योगिको  विभाग  शीर्षक  के  झ्न्तगंत  सांग  में  100  रुपए  कस  किए

 जायें  ।!!

 में  वेज्ञानिक  प्रनुसंघान  के  लिए  प्रतिभा  का  विकास  करने  की

 झावध्यकता  ।]  (8)

 विज्ञान  घोर  प्रौद्योगिकी  विभाग  क्षोष॑क  के  श्रन्तर्गंत  सांग  में  100  रुपए  कस  किए

 जायें  ।

 के  भारत  सै  विदेशों  में  प्रवास  को  रोकने  की  भावश्य

 कृता  ।]  (9)

 टतीक्  विज्ञान  झौर  प्रोद्योगिकी  बिमग  शीर्षक  के  श्रश्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 जायें  ।!

 aed



 ध्रनुदानों  की  मांगें  1986-87  9  प्रप्न  1986

 में  उन्नत  प्रौद्योगिकी  के  लिए  एक  केन्द्र  स्थापित  करने  की

 प्रावश्यकता  ।]  (10)

 बिशान  झौर  प्रोद्योगिको  विभाग  शीर्षक  के  झ्न्तगंत  सांग  में  100  रुपए  कम  किए

 में  विज्ञान  श्रौर  प्रौद्योगिकी  को  लोकप्रिय  बनाने  की  झावश्य«

 कता  ।]  (11)  ड्

 बिशान  झौर  प्रौद्योगिको  विभाग  शोरषक  के  भन्दर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए
 जायें  1"  ु

 प्रदेश  में  अ्रनन्‍्तपुर  में  जिला  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  स्थापित
 करने  की  श्रावश्यकता  ।]  (12)

 थी  राम  सिह  यादव  :  उपाध्यक्ष  मैं  विज्ञान  धौर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय

 महासागर  विकास  भ्रादि  की  मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुभा  हूँ  ।

 मेरा  विचार  है  कि  इस  सम्मानीय  सदन  को  भ्राघुनिक  भारत  के  निर्माता  हमारे
 प्रथम  प्रधान  मंत्री  प्रिय  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  के  प्रति  श्रपना  प्ाभार  प्रकट  करना  चाहिए
 जिन्होंने  हमारे  राष्ट्र  को  वैज्ञानिक  दृष्टिकोण  तथा  वैज्ञानिक  दिशा  प्रदान  की  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यादव  झाप  कल  श्रपना  भाषण  जारी  रख  सकते  सदन  कल

 11  पर  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।
 6.02

 तत्पद्सात्‌  लोक  सभा  10  1986/20  1908  के

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 परिधि  कस  दुर्ी  साइकिल  माकिट  दिल्ताजझः
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 न जे  «कक  eo  केक  मम  काम  emt  केमम॥  फैन  कल  4  54

 पृष्ठ  3,  4,  *अध्यक्षा  पहौदयों
 कै

 स्थान  पर
 *

 उपाध्यक्ष  महौदयों  पढ़ि  |

 पृष्ठ
 3.  पंथित  3,  उपा  व्यक्षा  महौदग  *  के  स्थान  पर  ”  उपाध्यदा  महोदय

 "*

 पढ़िये  |  ह॒
 ह

 पृष्ड  ७७,  पंक्ति  ३7,"  प्रधान  मंत्री  राजीव  के  क््यान  पर

 प्रधान  मत्री  राजीब  पढ़िये  ।
 कन्‍क७  के»  ०  जममके

 पृष्ठ  2,  पक्ति  24,  हेली  प्रमकेतु*  के  स्थान  पर
 *

 हेली  घमकैतु
 *

 पढ़िये  |
 eee  4  ०मक  साा-कम॥क  कम  के

 पृष्ठ  57,  पक्ति  29  पुष्द  83,  पक्ति  19, ~  पर  के  स्थान  पर  प्रो० ९०.  208  ov  कै  ॥०न-काआ-१नमक

 पृष्ठ  59,  पंक्ति  1,  श्री  मटूटम  राम्प्र्ति
 के  स्थान  पर

 *
 श्री  मटूटंम  श्रीराम  मृर्ति  *  पढ़िपै  ।

 पृष्ठ  67,  प्रथम  संचार  मंत्र  ठय  के  तथा  गृह  मौल्य  कै  राज्य  मंत्री
 *

 के  स्थान

 पर  संचार  मत्रालय  कै  तथा  गृह  मंयालय  के  राज्य  मंत्री  "  पढ़िये  |
 ९कक  वा  toe  कमक

 पष्छ  101,  पँक्‍्ति  6,  *  पैंसन  *.
 कै  स्थान  पर  "  पँँशन  *  पढ़िये  ।
 दे  ००  कम  ७०  ७-७  वन  कम  जम  5५  न  ९-७७  विभाग

 पृष्ड  ३०७  नीचे  से  पंक्ति  33,  *  घिमागाँ
 *

 कै  स्थान  पर
 *

 विमागॉ
 *

 पढ़िये  । जन्‍म  बयाक  कक  tes  ०७७  ९०

 पृष्ठ 335, पकति कै स्थान पर * सेन्सिंग * पढ़िये । पृष्ठ अंतिम अछणा नेहा 3" कै स्थान पर अछणा नेहह)* पढ़िये । ह +. ९००७ 4७७ का अजक



 व  146,  अतठप्रत/ख्यां
 "5947

 के  स्थान पर
 *

 6041"
 पढ़िये

 [

 ष्ठ  154  पंक्ति  4,
 >

 चिकित्स  राहता  कै.स्थान पु
 *

 चिकित्सा  य्‌ः

 ड््यि  ।

 ष्ठ  255,  पैक्ति  9,
 "

 उपाष्य  पहौदय  /  के  स्थान  पर  *  उपाषध्यक्षा  महीदय
 *

 ढ़िये  |
 :  लि  हु

 ye  किस

 ष्ठ  357,  पंचित  3,
 ~

 मडापंज्ितिर  *
 कै  स्थान  पर  *  महाप॑ंजीकारਂ

 कप  बवक  बम

 प  स्थान  पर  पढ़िये  ।
 के  ७  «०»  कमक+  »नक  क  अन्य  बजा  कब

 ष्ठ  पैकित  35,  सुदशन  कै  स्थान  पर  *  सुदशन  पढ़िये  बौर रैजम  व  व्या»  ०००७  क०क  ७००  ९०)

 गठ-टिप्पण  मैं  "  बाल  *  के  स्थान  पर  "  ढीला
 पढ़िये  । ७०  काम  काम  जाम

 व्ठ  2०,  नीचे  से  पंक्ति  3  और  पृष्ठ  25,  पक्ति  4,  9,  33  कै  स्थान  पर

 श्री  शनन्‍्करानतन्द  *
 कै  स्थान  पर  त्री  शकरानन्द  "  पढ़िये  |

 कम  अ  ०8  के  ७...  भय  केनक

 ष्ठ  2४7  त्री  पुरत  दैवਂ  कै  स्थान  पर  *  त्री  शर॒त  दैव  *  पढ़िये  |
 न  «००  3०  ०  ७  2०  साक  वााक हे

 ष्ठ  830  पंक्ति  7  मैं  मांग  संख्या  *
 ७१

 कै  स्थान  पर  *  97
 "

 पढ़िये  ।

 प्ठ  33%  पँक्‍्ति  4  और  पृष्ठ  395,  पँकक्‍्ति  9.
 *

 उपाच्यदा  महौदम
 *

 ल्‍थांन  पर
 *

 उपयध्यक्षा  महीदय
 "

 घढ़िपै  |
 >  वूूछ  ७००  4००७  *मओ  ००००  फमके  ब्याह  ७.  ५०७  ९००8


